(ख) 


न रख कर सब को राज्य ही कहा गया है। पुस्तक में इस विषय पर 
यथेष्ट प्रकाश डालने का प्रयत्ञ किया गया है। पंचायतों और जनपद 
सभाओ्रों द्वार गांवों के पुनरुद्धार का जो उद्योग हो रद्द है; उसको भी 
खुलासा चर्चा की गई है| जिन राज्यो को अभी स्वायत्त शासन प्रात्त नहीं 
है, अर्थात्‌ जो संघ-सरकार द्वारा शासित हैं, उनके सम्बन्ध में हमारी चिन्ता 
होना स्वाभाविक है; अतः इस विषय की भी कुछ सामग्री दी गयी हे । 

पुस्तक बहुत बडी न हो, और साथ ही कोई महत्व की बात न छूट 
जाय, इसका हमने भरतक ध्यान रखा है। तथापि पुस्तक केवल 
वर्णनात्मक ही नहीं है। इसके पहले सस्करण के समय (सन्‌ १६११) 
से ही हमारा विचार यह रहा है कि पाठकों को यह भी पता होना चाहिए 
कि शासनपद्धति की कौनसी बाते अनुचित या हानिकारक हैं, जिनका 
सुधार करना आवश्यक है । जब॒ तक भारत पराधीन रहा, शासनपद्धति 
मे च्रुटियों का होना स्वभाविक ही था। परन्तु अब भारत के ख्तंत्र होने 
पर भी हमारी शासनपद्धति में कुछ विकार हैं। इसलिए, पुस्तक में यथा- 
स्थान उनका उल्लेख किया गया है! “उपसहारंं तो इस दृष्टि से 
विशेष विचारणीय है । 

पिछले थोड़े से दिनों में भारतीय संविधान सम्बन्धी कई पुस्तक 
प्रकाशित हुईं, तथा होती जा रही हैं, खातकर इस लिए, कि यह विषय 
शिक्षा-संस्थाश्रों के पाठ्यक्रम में है। तथापि कितने ही पाठक हमारी 
पुस्तक को चाहते रहे हैं। उन्होंने हमें इसका नया संस्करण करने का 
अवसर दिया; इस के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। आशा है, उन्हें इसमें 
अपने ढुंग की कुछ विशेषताएँ मिलेंगी, ओर वे इसे अपनाते रहेंगे। 


॥ बिनीव 
दारागज, प्रयाग ट्त्क त्रेम्ा ह 
६१६४९ | // द्ा4 दल ब्बत 


ग) 


आठवें संस्करण की प्रस्तावनों 


भारतीय शासन प्रथम बार सन्‌ १६१४ में प्रकाशित हुई थी, यह 
इसका आठवाँ संस्करण है, वैसे सन्‌ १६३० के विधान की दृष्टि से यह 
दूसरा है। »< »< > 


इस अवसर पर हमने पुस्तक में आवश्यक संशोधन करने का भरसक 
प्रयक्ञ किया है । नये विधान का प्रान्तीय भाग लगभग दो वर्ष से अमल 
में आ रहा है, देश को इसके गुण-दोषों का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। 
आठ प्रान्तों में इस समय का्रेस ने मंत्रित्त ग्रहण कर रखा है | समय-सप्तय 
पर कई समस्याएँ देश के सामते आयो हैं। कांग्रेस की संगठित शक्ति के 
कारण उनका हल इस प्रझ्नर किया गया है, कि जनता का अधिक से 
अधिक हित साधन हो | शासन-विधान ने प्रान्तो में गवनर को सर्वेर्वा 
बना रखा था; परल्तु कांग्रेसो मंत्रिमंडलों ने क्रमशः अपना उचित अधिकार 
प्राप्त करते हुए भारतीय यष्टू की अधिक से अधिक सेवा करने की चेष्टा 
की | इन प्रश्नों पर प्रकाश डालने के लिए, इस संस्करण में प्रान्तीय 
सरकार के एक की जगह दो परिच्छेद किये गये--एक, गवनरों के सम्बन्ध 
मे; और दूसरा, मत्रिमंडल के सम्बन्ध में । इसके अतिरिक्त, एक परिच्छेद 
में ब्रेठिश भारत के उन अभागे प्रान्तों की ओर पाठकों का ध्यान- 
आकर्षित किया गया है, जिन्हें वर्तमान विधान ने अपने उत्तेरदायी शासन 
की भेट से इस आधार पर वंचित रखा है कि वे चीफ-कमिश्नरो के प्रान्त 
हैं।*»< » 

संघ शासन के विषय मे भी, इस संस्करण में, अधिक प्रकाश डालने 


का प्रय्ञ किया गया है| अस्त; जहां तक बन आया, पुस्तक अधिक से 
अधिक उपयोगी बनायी गयी है। 


वृन्दावन लत 
पक भगवानदास केला 


[ ३२ ] 


बयोग -कांग्रेससरकारों का पदत्याग-करिप्स बोजना अस्वीकृत--सतर्‌ 
१६४२ की जन-आान्ति--वेवल-योजना--राजनैतिक परिस्थिति । 
पृष्ठ २६--नै६ 


(४) खतन्त्रता और विभाज॑न्र की योजना 
ब्रिटिश मन्त्रमिशन का आगमन--राष्ट्रीय सरकार ओर मुस्लिम 
लीग--भावी संविधान-योजना मुस्लिम-लीग का विरोध; भारत-विभाजन 
की मांग--सविधान-योजना में परिवतन; भारतीय संघ और पाकित्तान-- 
कांग्रेस ने विभाजन क्‍यों स्वीकार किया १--मारतीय स्वतन्त्रता विधान, 
सत्‌ १६४७--विधान को अ्रमल मे लाने के कार्य--विशेष वक्तव्य-- 
शासन-तन्त्र; १५ अगरत १६४७ से पहले (नक्शा) | प्रष्ठ ३६-४६ 


(६ ) नये संविधान से पहले की शाप्ननपद्ध ति 

१५ अगत्त १६४७ के बाद स्वतंत्र भारत का शासन तत्र (नकशा)। 
(१ ) केद्रीय शासन | गवनर जनरल--मंप्रिमंडल--भारत सरकार का 
उत्तदायित्च-पार्लिमेट का संगठन-“सर्वोच्च सत्ता ।(२) प्रान्तीय शासन । 
प्रान्तों का निर्माण ओर सोमा परिव्तंत-चीफ क्मिएटनरों के प्रान्त-- 
सवनरों के प्रान्--गवनर ओर मंत्रिमंडल--प्रान्तीय विधान-मंडल-- 
प्रान्तीव विधान मंडलों का अधिकार | ( ३ ) देशी रियासत । भारत के 
स्वतत्र होने से पहले--नई योजना--देशी रिथासतें ओर मारतीय तथ | 


पृष्ठ ५०--६२ 
६८५) संविधान-निर्माण 


संविधान-सभा--संगठन--उद्बाटन--उद्देश्य प्रस्ताव--उपसमितियों 
की नियुक्ति--खतंत्रता विधान का प्रभाव-आारूप (मसविदा) रचना-- 
भाषाकर प्रान्त-कमीशन--कुड्ध अन्य जातव्य वातें--सविधान-निर्माण की 
समस्याएं; एकीकरण--सम्प्रदायिकता--अरद्यृश्य और उपेक्षित जातियाँ--- 
संविधान की स्वीकृति ओर श्रीगणेश | पृष्ठ १३--७४ 


[ है ] 
“८ ) संविधान का खरूप और विशेषताएँ 


[१ ] पंविधान का स्वरूप | संविधान का लक्ष्य-- संविधान एकात्मक 
है या संघात्मक --वाह्य दृष्टि से संघात्मक--एकात्मक राज्य के गुणों 
का समावेश--सांसद (पार्लिमेंटरी) पद्धति--सांसद पद्धति की उपयुक्तता । 

[२ ] संविधान की विशेषताएँ | ( १ ) संविधान की विशालता-- 
(२ ) शक्तिशाली केन्द्र--( ३ ) संकटन्काल में ंघ शासन का एकात्मक 
रूप--( ४ ) संशोधन की सरल्ता--( ४) धमम-निर्षेज्चता--( ६ ) 
नागरिकों के मूल अधिकार--( ७ ) राज्य के नीति-निर्देशक तत्व--( ८) 
राष्ट्रमंडल की सदस्यता---( ६ ) स्वतंत्र न्यायपालिका आदि--संघशासन 
के स्वरूप का नक्शा | . _ पृष्ठ ७६-६२ 


(६ ) भारतीय नागरिकता 
भारतीय नागरिक कौन है ?--नागरिकता पर प्रतिबन्ध--नागरिकता 
सम्बन्धी विविध दृष्टि कोणए--इकहरी नागरिकिता। -  प्ृृष्ठ ६३--६७ 


(१० ) मूल अधिकार (2 ' 

मूल अधिकार किसे कहते हैं !--भारतीय संविधान में मूल अधि- 
कार--समानता का अधिकार--अस्यृश्यता का अन्त-पदवियों और 
उपाधियों का निषेष--त्वतन्त्रत का अधिकार--भाषण आदि की 
स्वतंत्रता--अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के विषय में संस्त्ुण->प्राण 
और शारीरिक स्वाधीनता की रक्षा--बन्दोकरण ओर निरोध से संसत्षण-- 
शोषण के विरुद्ध अधिकार--धार्मिक स्तंत्रता--संस्कृति और शिक्षा 
सम्बन्धी अविकार--ताम्पत्तिक प्यधिकार--संविधानिक उपचारों का 

अधिकार--अस्थायी रोक-+सेना ओर मूल अधिकार--विशेष वक्तव्य | 

पृष्ठ €८छ--+६ १२ 


कं ; 
११ ) राज्य के नीति-निर्देशक ते. , 
मूल अधिकारों ओर नीति-निर्देशक तत्वों मे अन्तर*-नीति-निर्देशक 


[0 2] 


तत्वों का लक्ष्य+मीति-मिर्देशक तत्व; आर्थिक व्यवस्था--सामाजिक 
और शिक्षा सम्बन्धी उन्नति -शाप्तन-सुधार--अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति श्री 
सुरक्षा की उन्नति-विशेष वक्तव्य । पृष्ठ ११३--९ १८ 


( १२ ) निर्वाचन 


लोकतंत्रात्मक शःसन में निर्वाचन का महत्व--मभारत में मताधिकार 
का विकास--वयस्क मताधिकार--एक महान प्रयोग--संयुक्त निर्वाचन 
कुछ अपवाद--निर्वाचन-कमीशन--निर्वाचक-सूची--निवोचन््षेत्रों का 
विमानन--मताधिकार का उपयोग--निर्वाचन निष्पक्ष हो--नागरिकों 
का कतव्य>-मतदाताओं का उत्तर्ायित्व--मतदाताश्रों की शिक्षा“ 
मतदान पद्धति; एकल संक्रमणीय मत--3नमेदवार की ग्रोग्वता; डा० 
भगवानदास का मत-विशेष वक्तब्य | पृष्ठ ११६---१३३ 


'* १८६३) राष्ट्रपति और उपनराष्ट्रपति 

राष्ट्रपति का निर्वाचन--अन्तकालीन व्यवस्था--राष्ट्रपति निर्वाचित 
होने के लिए योग्यता--वेतन, भत्ता तथा शप्थ--कायकाल---राष्ट्रपति 
के अधिकार-( $ ) कार्यपालिका सम्बन्धी -( २ ) कानून निर्माण 
सम्बन्धी--( ३) वित्त या अर्थ सम्बन्धी--( ४ ) न्याय सम्बन्धी-- 
(४) विशेष अधिकार--( ६ ) संकटकालीन अ्धिकार--( क ) युद्ध 
अथवा आन्तरिक अशान्ति के समवय--( ख ) राज्यों मे संविधानिक तस्त्र 
के विफल हो जाने की दशा मे---( ग ) वित्तीय अर्थात्‌ श्रार्थिक संकट-- 
राष्ट्रपति के अधिकारों की आलोचना--राष्ट्रपति ओर गवर्नस-जनरल के 
अधिकारों की तुलना--राष्ट्रपति के पद का महत्व--राष्ट्र का प्रतीक-- 
संक्रमण-काल में स्थायित्व--लोकतन्त्र का रक्षक--संकटकाल में राष्ट्र का 
अधिनायक--अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे राष्ट्र का प्रतिनिधि । 

उप राष्ट्रपति--राष्ट्रपत ओर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी 
भंगडो का निरय | पृष्ठ (१३४--१५४४ 


[ भला 2 ? 


22250 न््रिपरिष 
(१४) मंन्त्रिपारिषद 
नये निर्वाचन होने तक मन्त्रिपरिषद का संगठन--मन्त्रिपरिषद का 
संगठन--मन्त्रियों कौ शपथ एबं उनका वेतन-मन्त्रिपरिषद का कार्य-- 
शासन विभाग--सेक्रट्री आदि पदाधिकारी--मन्त्रिपरिषद्‌ की काये- 
प्रणाली--मन्त्रिपरिषद का उत्तरदायित्व--उत्तर्दायित्व सामृहिक है-- 


मन्त्रियों सम्बन्धी अन्य बाते--प्रधान मन्त्री--मन्त्रिपरिषद को अपदस्थ 
कैसे किया जा सकता हा १--मह्र थायवबार्ली | पृष्ठ १४४--१ ६८ 


५_#४) संसद या प्रा्िमेंट 


अन्तकालीन संगठन--संसद्‌ के दो सदन--लोकसभा--वयस्क 
मताधिकार--प्थक्‌ निरवांचन-प,्रणाली का अन्त--निर्वाचन-त्षेत्र- निवा- 
चक नामावली ओर निर्वांचक की योग्यता। लोकसभा की सदस्यता के 
लिए योग्यता--लोकसभा की सदस्यता के लिए, अयोग्यता--लोकसभा का 
कार्यकाल--लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष--गणपूर्ति था कोरम । 
राज्यपरिषद-_-राज्यपरिषद्‌ की सदस्यता के लिए णेग्यता और अयेग्यता-- 
राज्यपरिषद का समापति तथा उपसभापति | 

संसद के सदस्यों की शपथ-सदस्यता सम्बन्धी मयांदा-सदस्यों 
विशेषाधिकार--संसद की कार्यवाही सम्बन्धी नियम--(१) कानून-निर्माण 
सम्बन्धी कार्य--कानून-निर्माण सम्बन्धी क्षेत्र--तंथ सूची--समवर्ती 
सूची--धन-सम्बन्धी विधेयकों की कार्य-प्रणली--(२) शासन सम्बन्धी 
कार्य-प्रश्न--संलद का सरकार पर नियंत्रण--(३) सरकारी आवन्‍-व्यय 
सम्बन्धी कायं--नियंत्रकमहायलेखा परीक्षक -(४) संविधान में संशोधन । 
भारतीय संसद की विशेपताएँ--संसद की प्रश्नुता--राज्यपरिषद के 
अधिकार--राष्ट्रपति का निषेधाधिकार--संसद ओर न्यायपालिका-- 
संसद और कार्यणलिका | न्‍ पृष्ठ १६६--१६७ 


[ ६ )॥ 


कर 7 
५__(१६) उम्बतम न्यायालय 

उच्चतम न्यायालय की स्थापना--पहले की स्थिति--उच्चतम न्यावा- 
लब का संगठन--त्यायाधीशों की योग्वता--वेतन ओर भत्ता--ऊार्यकारी 
मुख्य न्यायाषिपति--विशेष प्रयोजन के लिए त्यायाधीशों की नियुक्ति-- 
शपथ-क्रायकाल--न्थायालय के अधिकार क्षेत्र--अविफार क्षेत्र की बृद्धि- 
राष्ट्रपति को परामर्श देने का काय--उच्चतम न्यायालय के नियम आरादि-- 
न्यूयालय सम्बन्धी खर्च और आरमदनी-विशेष वक्तव्य | प्र्ध श्८-२०५ 

१७) संघ का राज्य-श्षेत्र 

भारत के राजनैतिक भाग; स्वतन्त्रता से पूर्व--रिवासतों का पुन- 
संगठन--आाजाओं का निजी खर्च--रियासतों की फौजे--बतमान राज्यों 
के मेद--( १ ) कि वर्स के राज्य-([ २) 'खि वर्ग के राज्य--हैँदरा- 
बाद--कश्मीर--मैसर--मध्य भारत--पटियाला तथा पंजाब राज्य-संघ-- 
णज्यस्थान--सोराष्ट्र--बावणकोर-फोचीन--(  ) “गे वर्ग के राज्य 
अन्दमान-निकोत्रार--तवीन राज्यों का निर्माण; ब्यवद्य रिक कठिनादयों-- 
नये राज्य बनाने की व्यवस्था--राज्यों की शासन-प्रद्धति--संत्र के अ्रंगों 
की शासन-पद्धिति ( नकशा ) | पृष्ठ २०६ २१८ 


< (१८) खायत्त राज्यों की कार्यपालिकाएं 

(को बर्ग के राज्यो की कार्यपालिका, राज्यपाल--राज्यपाल की नियुक्ति 
और कार्यकाल--राज्याल नियुक्ति होने के लिए योग्यता-राज्यपाल की 
शपथ--वेतन ओर भत्ते--राज्यपाल के अधिकार--( १ ) कार्यपालिका 
सम्बन्धी अधिकार--( २ ) विधायनी शक्ति सम्बन्धी अधिकार हे ) 
वित्त सम्बन्धी अधिकार--( ४ ) न्याय सम्बन्धी अधिकार--मंत्रि परिप्रठ 
--मंत्रिपरिपद्‌ का संगठन--मत्रियों का पट ओर वेंतन*-मत्रि परिषद 
का कार्य--सेक्र री आदि पदाधिकारी--मत्रि परिपद की कार्ब पद्धति-- 
सामूहिक उत्तरदायित्त--महाधिवक्ता ( एडवोके--जनरल ) | 


[ ७. ) 


ख वर्ग के राज्यों की कायपालिकाएँ--कुछ राज्यों के सम्बन्ध में विशेष 
व्यवस्था--कश्मीर--त्रावशकोर-कोचीन--मध्यमारत । प्रृष्ठ २१६-२३१ 


हु (१६) स्वायत्त राज्यों के विधान-मंडल 

के वर्ग के विधान मंडल | विधान-मंडलों के सदन और श्रधिवेशन 
--विधान-सभा और उसका संगठन--सदस्य-सख्या--विधान-सभा के 
सदस्यों की योग्यता--सदस्यो के पद की रिक्तता--विधान-समा के पदा- 
घिकारी ओर कार्य-काल । विधान-परिषद--धंगठन--सदस्य-संख्या-- 
सदस्यों की योग्यता आदि--विधान-मंडल के सदस्यो के विशेषाधिकार 
बेतन तथा शपथ; विधान मडल की कार्य-पद्धति, कानूनों का क्षेत्र 
राज्य-सूची--विधि-निर्माण; साधारण विधेयक--धन सम्बन्धी विधेयक-- 
राज्यपाल की अनुमति--विचारार्थ रक्षित विधेयक--राज्य का आय-व्यय 
निश्चित करना--विधान-मंडलो की विधि-निर्माण सम्बन्धी सीमा--दूसरे 
सदन की उपयोगिता का विचार | 

व वग के राज्यों के विधान-मंडल | विधान-मडलो का संगठन- 
काये क्षेत्र । पृष्ठ २३२-२४६ 


(२०) स्वायत्त राज्यों की न्‍्यायपालिकाएँ 
कि वर्ग के राज्यों की न्‍्वायपालिका। उच्च न्यायालय--्याया- 
धीशों की नियुत्ति और वेत<--न्यायाधीरों की शप५---उच्च न्यायालयों 
का अधिकार; न्याय सम्बन्धी-प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकर--अ्रधीन 
न्यायालयों का मियंत्रए--उच्च न्यायालयों का महंत्व-पूर्ण कायूं-- 
जिला न्यायाधीश--अन्य विभ;गीय कर्मचारी--दीगनी अदालतें--फोज- 
दारी अदालते--रेवन्यू कोर्ट | पंचायत इनक! संगठन--उत्तर प्रदेश का 
उदाहरण | पंचायती अदालत के अधिकार--विशेष वक्तव्य । 
ख वर्ग के राज्यों की न्‍्ययपालिका--कुछ विचारणीय बातें | 
पृष्ठ २४०-२६० 


[८ ] 
(२१ ) स्ायच राज्यों का संघ से सम्बन्ध 
विधायी सम्बन्ध-<शासकीय सम्बन्ध--न्यायिक सम्बन्ध--वित्तीय 
सम्बन्ध-संचित और आकस्मिक निधि--संघ सरकार की आय के साधन- 
स्वायच राज्यों की आय के मुख्य-मुख्य साधन-संत्र तथा राज्यों में 
आय का वितरण--ख' वर्ग के राज्यों से समभोते--वित्त आवोग--- 
कुछु उपवन्ध+-संघ-सरकार तथा राज्यो की सरकारों का व्यब--ऋण 
सम्बन्धी व्यवस्था--विशेष वक्तव्य । पुष्ठ २६१-२७० 
( २२ ) संघ सरकार द्वारा शासित राज्य 
इन राज्यों का शासन--कानून निर्माण--त्याय-व्यवस्था--लोकतत्र 
और केन्द्र दस शासन--सरकार की नीति--कुंछ जवव्य बातें--दिल्ली 
अजमेर--विन्ध्यप्रदेश--विशेष वक्तव्य ! अन्डमान निकोबार , इस क्षेत्र 
का नया रूप | प्रष्ठ २७१-१७६ 
(२३ ) आदिम-जाति-स्षेत् 
हमारी आदिम जातियों; इनकी घोर उपेज्ञा--वतमान अ्वस्था-- 
आदिम जातियों ओर नया संविधान--अनुसूचित जन-जातियों ओर 
ज्षेत्र--आदिम-जाति-मंत्रणा-परिषद--भ्रादिम जातियों की उन्नति की 
व्यवस्था--पिछुड़े वर्गों के लिए आयोग--आखसाम के अनुसूचित ज्षेत्र 
का प्रशासन--आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व | पुष्ठ रघ०-श८ह 
( २४ ) जिले का शासन 
राज्य के भाग--क्रमिश्नरियो--जिल्े, उनका क्षेत्रपल ओर जन- 
संख्या--शासन व्यवस्था में जिले का स्थान--जिलाधीश का महत्व-- 
बनिलाधीश के अधिकार--राजस्व या माल समरन्धी--न्वाय ओर शान्ति 
सम्बन्धी-अन्य अधिकार--जिलावीश का प्रभाव-“शासन ओर न्याय 
का प्रथक्वरण--जिले के अन्य कार्यकर्ता--जिले के माग और उनके” 
अधिकारी--गोंबों के अधिकारी-“विशेष वक्तत्ब | पृष्ठ २६०-३०० 


|] 

(२४ ) स्थानीय शासन-संस्थाएँ; [१] पंचायत आदि 

ध्थानीय स्व॒राज्य- “स्थानीय संस्थाओं का महत्व--प्रचीन व्यवस्था 
-अंगरेजों के शासन-काल में--वतमान स्थानीय शासन संस्थाएँ। 
(क) पंचायतें। स्त्रतंत्र भारत ओर पंचायत-राज--उत्तर प्रदेश का 
उदाहरण--आ्रमसभा--गांव-पंचायत को स्थापना ओर संगठन--निर्वा चन 
--पंचायत के कर्मचारी--पंचायत के अधिकार; जन-मार्गों आदि के 
सम्बन्ध में--सफाई सम्बन्धी अधिकार-- कुछ अफसरों के दुराचार की 
रिपोर्ट-पंचायतों के ऐच्छिक कार्य--गांव कोष--पंचायतों की आर्थिक 
स्थिति । (ख) जिल्ला-बोड आदि । बोर्ड के मेद--जोर्डों का संगठन; सदस्य-- 
सभापति--सेक्रेट्री आदि--जिला बोर्ड के कार्य--बोडों की आय--सर- 
कारी नियंत्रण--त्रोडों ओर पंचायतों का सम्बन्ध | (ग) जनपदसमाएँ । 
जनपद सभा का क्षेत्र ओर सदस्य--स्थायी सम्रितिया--फर्मचारी-- 
अधिक व्यवस्था--जनपद्‌ सभा के अधिकार | पृष्ठ ३०१--३२० 


(२६) स्थानीय शासन-संस्थाएं; [२] श्युनिसपेलरियाँ आदि 

शहरों की समस्याएं -स्युनिसपेलटियो का संगठन--सदस्य--समा- 
पति, उपसमापति--कर्मचारी--स्थुनिसपेल्टियों के कार्य--कार्यपद्धति++ 
आमदनी के साधन--ख्च और उसका ढंग-“सरकारी नियंत्रण | 
कारपोरेशन | अउन एरिया और नोटिफाइड एरिया । केन्टूनमेंट बोर्ड | 
इम्प्रवमेंट ट्रस्ट | पोर्ट ट्रर्ट | विशेष वक्तव्य । पृष्ठ ३२१--३३२ 


(२७) सरकारी नौकरियाँ ु 
सरकारी नौकरों का महत्व--अंगरेजों के समय में सरकारी नौकरियों- 
वर्तमान व्यवस्था । (१) सैनिक सेवाएं--श्यल-सेना--नों सेंना--हवाई 
सेना-सैनिक शिक्षा--राष्ट्रीय एकेडेमी--रष्ट्रीय केडेट कोर--प्रादेशिक 
सेना--सेना और सामाजिक कार्य । (२) असैनिक सेवाएँ--कर्मचारियों 


[ १० |] 
सम्बन्धी नियम--लोकसेवा आयोगों की व्यवस्था--लोकसेवा आयोगों की 


नियुक्ति--पद-निवृत्ति--आशोगो के कार्य--वापिंक विवरण--आयोगों की 
सफलता --सुधार की आवश्यकता | पृष्ठ ३३३- २१४६ 


( १८ ) राजभाषा और राजचिन्ह 


राजभाषा; अंगरेजी? --हिन्दी ओर हिन्दुष्तानी--विवादसरस्त 
प्रश्त--स घ की मापा--राज्यो की भाषपाएँ--उच्चतम न्यायालय ओर 
उच्च न्यायालय की माषा--राजभाषा के लिए. आयोग और समिति - 
विशेष निर्देश -हमाय उत्तरदायित्व | 

राजचिन्द ; अशोक स्तम्म-जनतंत्रीय पताका | राष्ट्रपति का नवीन 
ध्वज | विशेष वक्तव्य । पृष्ठ ३४७--३५६ 


(२६ ) उपसंहार 


शासन के गुण-दोपों के विचार की आवश्यकता | संविधान की 
बात--रामराज्य की आ्राशा--सरकार की कार्यक्ुशलता--विदेशों में 
भारत की प्रतिष्ठा--शासन के दोप; यह बहुत“ खर्चीला है--वेतन की 
असनानता--खवार्थपरता ओर भ्रष्णचार--वर्तमान शासन और म० 
गांधी--विदेशियों की दृष्टि की बात--सादगी का शिक्षाप्रद्‌ उदाहरण-- 


महान भारतीय संघ--हमारा उत्तरदायित्व | पृष्ठ ३४७--३६७ 
परिशिष्ठ-१ 

कुछ मुख्य-मुख्य तिथिया । पृष्ठ ३६८---१७० 
परिशिष्ट-२ 


पारिमापिक शब्द । पृष्ठ २७१-- ३७६ 


पहला अध्याय 
संयुक्त भारत का आदश 


“बहुत प्राचीन काल्न से ठेठ उत्तर में हिमालय से लेकर 
दक्षिण में हिन्द महासागर तथा लंका तक, और इसी तरह 
पश्चिम में काबुल-कंधार से लेकर पर्व में आसाम-चर्मा तक के 
भू-खंड को हस एक देश मानते और पूजते आए हैं।” 


बतमान भारत कई अगों से धंचित-इस पुस्तक में भारत 
की शासनपद्धति का विवेचन करना है, पहले इसके आकास्प्रकार का 
विचार करले | बात यह है कि हमारा वर्तमान मारत--अपने कई अड्लों 
से वंचित है। यह वह महान्‌ भारत नहीं है, जिसकी, सांस्कृतिक दृष्टि से, 
हम चिरकाल से कल्पना ओर आराधना करते रहे हैं। अद्रेजों ने उन्नी- 
सी सदी के आरम्भ में ही लड्ढा को भारत से जुदा कर दिया था। सन्‌ 
१६३५ में उन्होंने वर्मा को अलग कर डाला था । अन्त में उन्होंने यहाँ 
से जाते-जाते, साम्प्रदायिक नेताओं की दुर्भावनाओं से लाभ उठाकर, 
अगस्त १६४७ में कुछ अन्य प्रदेशों को भारत से अलग करके पाकि- 
स्तानं नाम का राज्य बना डाला। इस प्रकार उनकी कूटनीति के 
फल-स्वरूप भारत अब लड्ढा, वर्मा और पाकिस्तान से वंचित है, यद्यपि 
इनके निवासी कई वातों मे भारतवासियों के बहुत ही निकट हैं ओर 
समान स्वार्थ वाल्ते हैं । 
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इस ओर की रियासत हैं | कुल पाकित्तान का क्षेत्रफल ३ लाख ६१ हवार 
वर्ग मील है| पाकिस्तान बनने के समय, (सन्‌ १६४१ की गणना के 
अनुसार) इस राज्य की कुल आवादी लगभग सात करोड थी, पर पश्चिमी 
पाक्षित्तान में हिन्दुओं (और खासकर सिक्खों) के प्रति बहुत दुब्बवहार 
हुआ ओर भारतीय संघ के कुछ मुसलमानों में साम्प्रदायिक भावना ने उद्र 
रूप धारण किया | यही वात पीछे पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में हुईं | इस 
से इन दोनों राज्यों के लाखों आ्रादमी एक राज्य से दूसरे राज्य में यए | 
पर पाकिस्तान जाने वालों की अपेत्या वहों से आने वालों की संख्या अधिक 
रही | फिर; जो मुसलमान वहाँ से पाकित्तान गए थे, उनमें से कितने ही 
यहाँ लौट आए । इस प्रकार पाकिस्तान की आगदी लगभग साढ़े छुः 
करोड़ होने का अनुमान है | 

इस गुज्य का संविधान कराची में विधान-सभा चना रही है | उसमें 
उपस्थित किए. गए, उद्देश्य-प्रस्ताव में कहा गया यथा कि पाकिस्तान एक 
स्वतंत्र सावभोम संघीय राज्य बनेगा | इसमें जन-प्रतिनिधियों की इच्छा दी 
अधिकार और शक्ति का निर्णय करेगी तथा इस्लाम के आधार पर जनतंत्र, 
स्वातं5०, समानता, सहिष्णुता और सामालिक समता पूर्ण रूप से मानी 
जायगी । यहाँ प्रत्येक मुसलमान व्यक्तिगत तथा सामानिक रूप में अपने 
चर्म और मान्यताओं का पालन करेगा तया यहाँ अल्पसंख्यकों को भी 
अपने ध्मों ओर मान्यताओं को निमाने का अवसर दिया जावगा [* इससे 
स्पष्ठ है कि यह राज्य इस्लाम पर आधारित होगा | 

इस समय (अक्तूवर १६४०) पाकिस्तान के ग्रथान मंत्री श्री लिवाकत 
अली खा मुस्लिम लीग के समापति भी हैं। आपका कथन है कि मुस्लिम 
लीग ही पाकित्तान है | लीग की साम्प्रदाविकता प्रसिद्ध है, उसकी सदस्यता 
गैरमुस्लिमों के लिए खुली नहीं हे, इससे अल्यसंख्यकों के मन में पाकिस्तान 
के शासन के सम्बन्ध में भव ओर आशंका होना लाभाविक है। इसका 
असर मारत-पाकिस्तान सम्बन्ध पर पढ़ता है, ओर परोक्ष रूप स भारत के 
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अल्पसंख्यकों ओर बहुसख्याकों के आपसी सम्बन्ध पर भी पढ़ सकता है। 
आवश्यकता है कि पाकिस्तान अपनी साम्प्रदायिकता हठ कर मारत के 
साथ एक अच्छे सहयोगी पडोती का व्यवहार करे | आधुनिक जगत में 
किसी राज्य का एक विशेष सम्प्रदाय के अनुसार संचालित होना अन्ततः 
अव्यावहारिक ओर अनिष्टकर होता है । 


भारतीय संघ का क्षेत्रक्त और जनसंख्या--पाकिस्तान 
का अलग राज्य बन जाने पर भारतीय संघ का क्षेत्रफल १२,२०,०६६ 
वर्गमील रह गया। भारतीय सच्च की जनसंख्या, सन्‌ १६४१ की गणना 
के अनुसार लगभलग बत्तीस करोड है, आगामी गणना सन्‌ १६५९१ में 
होगी | उससे मालूम होगा कि गत दस वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ी है । 
अनुमान किया जाता है कि अब जनसंख्या लगभग पेतीस करोड होगी। 
भारतीय संघ में कोन-कोन से राज्य सम्मिलित हैं, यह आगे बताया जायगा । 
यहाँ यह बिचार किया जाता है कि भारत के कोन से राज्य खतंत्र हैं, तथा 
यहाँ के किन भागों में अभी विदेशी प्रभुत्व है | 


भारत के स्तंन्त्र राज्य; नेपाल ओर भरूटान--भारत 
मे स्वतन्त्र राज्य नेपाल ओर भूगन हैं। नेपाल राज्य हिमालय के दक्षिण 
में, अधिकांश मे पहाडी राज्य है | इसकी लम्बाई पॉच सो मील से 
अधिक और चोडाई एक से चालीस मील है। पिछली मनुष्य-गणना 
के अनुसार, यहाँ की जनसंख्या साठ लाख है। ज्ञेत्रफल छुप्पन हजार 
वर्गभील है नेगाल के छोटे-बड़े कुल २२ भाग हैं। यहाँ का प्रधान शासक 
भहाराजाधिराज श्री पॉच सरकारों कहलाता है । परन्तु शासन-सत्ता 
प्रधान मंत्री के हाथ में है; यह भहाराज तीम सरकार कहलाता है। 
इससे नीचे जंगी लाट होता है, वद इसके देहान्त के बाद इसके पद का 
अधिकारी हो जाता है। वास्तव से यहों न तो कोई नियमित शासन- 
व्यवस्था हे, और न कोई कानून | राणा ( प्रधान मंत्री ) की इच्छा ही 
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यहों कानून है । सब आयज्यय उसकी ही इच्छा के अनुसार होता है। 
सेना भी उसके ही अधीन होती है, उसमें उसके वंशजो को ही अफसरों 
के उच्च पद मिलते हैं। नेपालियों ने यणाओं की निरंकुश सत्ता के 
विरुद्ध कई बार आंदोलन किया पर उन्हें सैनिक बल से बुरी तरह 
दबा दिया गया | 

पिछले दिनों भारत और नेपाल की नई सचि हुई है। मालूम हुआ है 
कि उसके अनुसार दोनो राज्यों ने एक-दूसरे की सम्पूर्ण'प्रभुत्व-सम्पन्नता 
स्वीकार की है। साथ ही इन दोनों देशों मे से एक का नागरिक दूसरे 
देश भे जाकर सम-राष्ट्रीया का उपभोगकर सकेगा । 

इस माह (नवम्बर १६४०) राजा साहब, जो अपने आपको सत्ताहीन 
तथा एक राजबन्दी सा अनुभव कर रहे थे, भारत आए. हैं। राणा की 
सरकार ने मैपाल में एक तीन वर्ष के बालक को गद्दी पर बैठा दिया है, 
पर मारत, इंगलैंड या अमरीका ने उसे मान्य नही किया | नेपाल में जन 
आन्दोलन जोर पर है, जनता, और सेना की राज-निष्ठा राजा के प्रति 
है। कांग्रेससेना उसके ही नाम पर काम कर रही है, उसकी विजय पर 
विजय हो रही है । 

पीन में कम्युनिस्टो का राज्य हो जाने भ्रोर तिब्बत में उनका प्रसार 
हो जाने से नेपाल में लाल खतरे की श्राशंका बढ़ गयी है। निरंकुश 
राणाओं द्वार शासित, असन्तुष्ट जनता ओर अल्प साधनों वाला नेपाल- 
राज्य अपनी रक्या करने में असमर्थ रहेगा और भारत के लिए भी 
समस्या उत्पन्न करेगा | आवश्यकता है कि यहाँ जिम्मेशर लोकतंत्रात्मक 
शासन स्थापित हो | अच्छा हो, यदि यह राज्य मारत की, उत्तरी पहरेदार 
के रूप में, एक बलवान इकाई बन जाय; उसे अपनी रक्षा ओर वैदेशिक 
सम्बन्ध तो भारत सरकार को सौप ही देने चाहिए । 

भूटान का क्षेत्रफल बीस हजार वर्गमील और जनसंख्या लगभग ढाई 
लाख है ! यहाँ की सरकार बाहरी मामलों में मारत-सरकार की सलाह से 
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काम करती है, भीतरी मामलों में स्वतंत्र है। प्रधान शासक महाराजा 
कहलाता है। हाल में भारत-मृठन संधि हुई है। इसके अनुसार भूगन 
को पूरी आंतरिक आजादी होगी। लेकिन जहां तक विदेश-नीति का 
ताल्छुक है, दक्षिणी चीन पर कम्यूनिस्टों का अधिकार हो जाने से भारत 
सरकार भूठान की सीमा पर होनेवाली कम्यूनिस्टों की कार्यवाही पर पूरी 
निगरानी रखेगी | इसके अलावा वह यहाँ की आंतरिक शासन-व्यवस्था 
भी ऐसी नहीं होने देगी, जिससे हिन्दुस्तान की आन्तरिक या बाह्न 
छुस्ज्ा को किसी किस्म का खतरा पहुँचे | 


फ्रॉसीसी और पुतंगाल्ली वस्तियाँ--सतरहवीं सदी मे यहाँ 

व्यापार करने के लिए. कई योरपीय जातियों के आदमी आये थे । पीछे 
सप्तय पाकर इन्होने यहाँ अधिकार जमाने का यत्र किया। कुछ लड़ाइयों 
की हारजीत तथा सन्धियों के बाद अधिकांश भारतवर्ष में अंगरेजों का 
अधिकार या प्रभाव हो गया | कुछ स्थान फ्रांसीसी और पुतंगाली 
लोगों के पास रह गये | अब मारत से अंगरेजी सत्ता हट गयी, पर कुछ 
भागों में अन्य थोरपीय शक्तियों का प्रभुत्व है। 

फ्रांस के अधीन चार नगर हैं $-- 

१--वनाम ( गोदावरी नदी के डेल्टे के किनारे पर ), 

२--माही ( मालावार के किनारे पर ), 

३--कारीकल ( कारोमंडल के किनारे पर ) और 

४--पांडेचरी ( कारोमंडल के किनारे पर ) | 

पॉडेचरी इन सब की राजधानी है| चस्द्रनगर सहित इन सब स्थानों 
का क्षेत्रफल २०३ वर्ग मील, ओर जन-संख्या पोने तीन लाख के लग- 
भंग थी | इस नगर में गत वर्ष जनमत लिया गया; भारत के पत् में 
७४७३ ओर फ्रांस के पक्ष में केवल ११४ मत प्राप्त हुए। अब यह 
नगर भारतीय संघ के अन्तर्गत है। आशा है इसी प्रकार फ्रांस के अन्य 
प्रदेश भी मारत मे मिल जायेंगे। यहाँ जनमत के बारे में कुछ कहना 
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है | लोकमत या सर्वताधारण की भावना का आदर करना सीक़ है। 
पर्तु हम इस सीधे-सादे मामले में जनमत को अनावश्यक समभतते हैं। 
फिर, मतनसंग्रंह में कभी कमी केसी चालबाजियों की जाती हैं, यह छिपा 
नहीं है। यदि एक भी फ्रांसीसी बस्ती में जनमत की आड़ में, फ्रांस की 
सत्ता बनी रही तो वह भारत के लिए स्थायी संकट होगा। यह हम 
कदापि सहन नहीं कर सकते ) 


पुतंगाल के अधीन तीन स्थान हैं +-- 

१--सोवा ( अम्बई के दक्षिण में ), 

२--डामन ( गुजरात के किनारे पर ), 

३--ब्यू ( काठियावाड के किनारे पर )। 

इन तीनों स्थानों का क्षेत्रफल केवल साढ़े चौदृह सौ वर्ग मील और 
जनसंख्या लगभग छुः लाख है । इन स्थानों के लिये एक गवर्नर-जनरल 
गोवा (राजधानी) में रहता है। पुतंगाल राज्य को चाहिए. कि स्वर 
ही इन भारतीय भागों को स्वतन्न कर दे, अन्यथा उसे इनकी जनता से 
संबर्ष लेना होगा, जिसमें भारत की सहानुभूति स्वभावतः इन स्थानों की 
खतंत्रता-प्रेमी जनता से होगी, ओर अन्त में पुतंगाल को नीचा देखना 
पढ़ेगा | पिछले दिनों पुतगाल-सरकार ने पाकिस्तान से इथियार आदि 
हैदराबाद पहुँचाने में बहुत सहायता दी थी | इससे स्पष्ट होगया कि गरोश्रा 
का घन्द्रगाह, विदेशियों के भ्रधीन रहते हुए, भारत के वास्ते कितना 
खतरनानक हो सकता है। इसलिए इन सभी स्थानों में विदेशी सत्ता का 
श्रन्त होना आवश्यक है | सुस्क्षा के अतिरिक्त यह हमारे राष्ट्र के स्वामि 
मान का भी प्रश्न है । 

यहाँ एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है | फ्रॉसीसी या पुतंगाली 
वत्ततियों की स्वतंत्रता की लड़ाई स्वयं इन वस्तियों के निवासियों को लड़नी है, 
कारण; ये देशी रियासते नहीं हैं कि ब्रिटिश सरकार के हृटने पर मारत सर- 
कार इन्हें भारतीय संत्र में मिलाले | ये दूसरे राज्यों के अधीम प्रदेश है, 
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लिनका ब्रिटिश सरकार से कोई श्तनामा नहीं था । अस्त, अगर फ्रांस 
और पुतंगाल की सरकार समय रहते अपनी इन व्तियों को आजाद नहीं 
करतीं तो इन वस्तियों के नागरिक अपने पडोसी भारतीयों के उदाहरण से 
प्रोत्महिंत होकर अपनी ख्तंत्रता लिए बिना न रहेंगे। उन्हें स्वतंत्रता 
बिना भीषण कांड के मिल जाय, इसी में फ्रांस ओर पुतंगाल का हित है 
आशा है, वे समय की गति को पश्चिचान और शीघ्र उचित कदम उठावें | 
हमारी कल्पना का भारत--तहुत प्राचीन काल से ठेठ उत्तर 
में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिन्द महासागर और लंका तक ओर 
इसी तरह पश्चिम में काबुल-कंघार से लेकर पूव में आसाम बर्मा तक 
के भूखए्ड को हमने धार्मिक ओर सांस्कृतिक दृष्टि से एक देश माना 
है। इस एक देश में एक से अधिक राज्य होने से हमारी मान्यता में 
अन्तर नहीं आया। हम यह ्वप्त देखते रहे और यथा-सम्भव प्रयत्न 
करते रहे कि यह देश राजमैतिक दृष्टि से भी एक हो जाय। अशोक और 
अकबर के समय हमारी आकांक्षा एक सीमा तक पूरी हुई। पीछे देश 
अगरेजों के अधीन हो गया, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इसके अधिक- 
से-अधिक भागों पर अधिकार जमाया और साथ ही समय-समय पर इसके 
कुछ भागों को अलग भी करंते. रहे । 
१५ अगस्त १६४७ के दिन हमें भारत को स्वतंत्र होते देखने का तो 
सुअवसर मिला, परन्तु इस समय भी विभाजन के रूप भे हम पर एक नया 
प्रहार हो गया | अस्तु, अब भारतीय संघ के आकार प्रकार के सम्बन्ध 


में हमारी आकांच्ा यह है :-- 
१--फ्रांसीसी और पुतंगाली वस्तियों शीघ्र ही भारतीय सघ का अंग 


चने, भारत में विदेशी सत्ता का पूर्णतया अन्त हो । 

२--नैपाल ओर भूठान में लोकतन्त्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित हो 
और वे भारतीय संघ की स्वराज्य-्प्रास इकाई हों । इसी में उनकी रक्षा और 
भाख का हित है । 
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३--हमाय निश्चित मत है कि स्वयं पाकिस्तानी जनता के हित की 
दृष्ठि से पाकित्तान को भारत से अ्रलग एक जुदा राज्य के रूप में नहीं 
रहना चाहिए, । परन्तु वहाँ की साम्प्रदायिक भावनाओं का विचार करते हुए 
हमे इस बात का आग्रह नही करना चाहिए कि पाकिस्तान भारत में मिल 
जाय | ऐसा करने से कट्ठता बढ़ेगी ही | स्वय पाकिस्तान के नागरिक उस 
ण़ज्य को भारत में पिलाने के पक्ष में हो जायें, तभी उद्देश्य सिद्ध होगा | 
हमे जहां तक व्यवह्यरिक हो, सहयोग ओर मित्रता के भावों की इद्धि करते 
रहना चाहिए. | हमारा विश्वास है कि थैय रखने से दोनों यज्यों का मेल 
होकर रहेगा। हमें जल्दबाजी नही करनी चाहिए 

४--थदि लंका ओर वर्मा की जनता अपने राज्यो का भारत से अलग 
अस्तित्व रखने की ही इच्छुक हो तो वे सहप॑ अलग रहें; हमारे विचार से 
उनका भारतीय संघ मे मिलना ही हितकर है | परन्तु यदि वे अलग रहे तो 
आपस में एक-दसरे से घनिष्ट मित्रता वा सम्बन्ध रहना चाहिए | 

ऐसा होने से भारत एशिया में और संसार में अपना कर्तव्य अच्छी 
तरह पालन कर सकेगा, ऐसी आशा है । 

“जय! ४7 


दूसरा अध्याय 


भांरत में अंगरेजी राज्य का विस्तार , 

“भारत में अंगरेजी राज्य की स्थापना का रहस्य यही है कि 
अंगरेजों ने इस देश के एक भाग के आदमियों वथा यहाँ के 
ही धन के सहारे दूसरे भाग को आप्त किया; यद्द हमारी राष्ट्रीयता 
की कमी का स्पष्ट प्रमाण था।” 

१५ अगस्त १६४७ से भारत या इंडियन यूनियन (भारतीय सघ) का 
नया सविधान २६ नवम्ब्र १६४६ को स्वीकार किया गया । वास्तव में पद 
२६ जनवरी १६५४० से लागू हुआ | इसके ग्रनुतार जो शासन एद्धह॒ति 
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यहाँ प्रचलित है| उसका ही विवेचन करना इस पुस्तक का मुख्य विषय 
है। पर उसे समझने के लिए, यह जान लेना उपयोगी है कि उसकी प्रृष्ठ- 
भूमि क्या है। उसमे पहले की कौनसी बातें कुछ विकसित या परिवर्तित 
रूप में सम्मिलित हैं | यो तो वतमान पर भूत काल की थोडी बहुत छाया 
हमेशा ही रहती है, हमारे वर्तमान संविधान में तो कितनी ही वात ऐसी 
हैं, जिनका सूत्रपात अगरेजों के शासन-काल में ही हो गया था, ओर जिनका 
पीछे धीरे-धीरे विकास हुआ | इसलिए भारतीय शासन का क्रमागत 
परिचय देने के लिए हमे संक्षेप में यह भी बताना है कि अंगरेजी राज्य 
में यहाँ शासन-प्रबन्ध किस प्रकार स्थापित हुआ, और उसमें समय-समय 
पर कया परिवर्तन हुआ, उसके विकास की क्या दिशा रही | 

भारत में अँगरेजों का आगमन--श्रेंगरेज यहाँ सोलहवीं 
सदी में आने लगे । आरम्म मे वे व्यापार के लिए ही आये ये । अंगरेजों 
के रूप में भारत का ऐसे देश के निवासियों से सम्पक हुआ जो अपने 
वेधानिक विकास के लिए, अपने विधान-मंडल ( पार्लिमेंट) की प्राचीनता 
के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी पालिमेंट को पार्लिमेंगों की माता' कहा 
जाता है | हा, यह ठीक है कि अंगरेज पूजीवादी ओर साम्रांज्यवादी रहे 
हैं । वे अपने लाभ के लिए यहाँ थ्राये थे | अपने कार्यों मे उनकी निगाह 
खासकर अपने स्वाथ पर रहती थी। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए 
उन्होंने इस देश में क्या नहीं किया, और भारत को उससे क्‍या हानि नहीं 
पहुँची | उसका विचार करने का यहाँ स्थान नहीं है। यहाँ तो पाठकों का 
ध्यान इसी बात की ओर दिलाना है कि हमने उनकी शासनपद्धति से कई 
बातें ली हैं | अंगरेज अब यहाँ से चले गए: हैं । पर उनकी चलाई हुई 
शासन-पद्धति हमारे संविधान को स्पष्ट रूप से प्रभावित किए हुए है। 


अस्तु, जे का भारत आना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण 
घटना है| 


कम्पनी की रांजनेतिक सत्ता का बढ़ुना--उत््‌ १६०० से 
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महारानी एलिजवेथ से सनद (चार्टर ) लेकर लगभग दो सी अंगरेज 
व्यापारियों ने एक कम्मनी स्थापित की, उसका नाम ईस्ट इंडिया कम्पनी 
था | क्रमशः उसके व्यापार की वृद्धि होती गयी । धीरे-धीरे उसके डच 
(हालेंड वासी) पुर्तगाली और फ्रॉसोसी प्रतिदन्दियों का हास होता गया | 
भारत की राजनैतिक दुखस्था से लाभ उठाकर वह अपनी सत्ता बढ़ाने 
लगी | बात यह थी कि सम्राद ओरंगजेब् की मृत्यु (सन्‌ १७०७) के बाद 
यहाँ केन्द्रीय शासन कमजोर हो गया | प्रान्तों के यूबेदार और नवाब 
खुदमुखतार हो चले | उघर ओरंगजेत्र के समय की साम्प्रदायिक नीति ने 
भी अपना कुफल दिखाया | जगह-जगह केन्द्रीय शक्ति की अवद्देलना होने 
लगी | कितने ही स्थानीय शासकों ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं या 
स्वार्थथश कम्पनी फो सहायता दी। ऐसी परिस्थिति में कम्पनी अ्रधिकाधिक 
शक्तिवान होती गई | सन्‌ १७५७ में उसका बंगाल के नवाव सिराजुद्दोला 
से संघर्ष हुआ | नवाब के लोभी सेनापति मीरजञाफर ने उसे ऐन समय पर 
धोखा दिया तथा अंगरेज सेनापति क्लाइव और वाटसन ने बडी चालाकी 
और मकारी से काम लिया । कूटनीति के घल पर सन्‌ १७५७ की प्लासी 
की लडाई में कम्पनी ने विजय प्राप्त की। उसने मीरजाफर को बगाल 
का नवाब बना दिया | पर वह तो नाम मात्र का नवात्र था; असली शक्ति 
कम्पनी के हाथ में थी । 


सन्‌ १७६५ में वादशाह ने सन्धि के रूप में कम्पनी को बंगाल 
भिहार और उडीसा की दीवानी अथांत मालगुजारी वसूल करने का 
अधिकार दे दिया | इससे कम्पनी को इन स्थानों में कानूनी हक मिल 
गया । कम्पनी केवल व्यापार करनेवाली संस्था न रही, वह राज्य भी करने 
लगी । वह मालगुजारी वसूल करती, अपनी सेना रखती, और अ्रपनी रक्षा 
करने के अलावा अधिक भूमि प्रात्त करने के बास्ते दूसरों पर आक्रमण 
भी करती थी। अन्न उसके लिए, भारत में राज्य-स्थापना का मार्ग साफ हो 
गया | उत्तर भारत में .एक स्थान के वाद दूसरे स्थान पर अधिकार प्राप्त 
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करने के लिए! उसके पास यथेष्ट घन-जन होता गया ।, भारत में अ्रंगरेजी 
राज्य की स्थापना का रहस्य यही है कि अंगरेजो ने इसी देश के एक भाग 
के आदमियों तथा यहाँ के ही धन के सहारे यहाँ के दूसरे भाग को प्रात्त 
किया; इसमें हमारी राष्ट्रीयता की कमी का स्पष्ट भाग है | 


प्रान्तों की रचना--पहले कम्पनी का प्रबन्ध एक डायरेकटरों 
की सभा करती थी। इसमें २४ डायरेक्टर ओर एक गवर्नर होता 
था। संतरहवीं सदी के अन्त में कलकत्ता, अम्बनई ओर मदरास में 
अलग-अलग प्रवन्धकर्ता गवर्नर या प्रेसीडेन्ट रहने लगा; प्रत्येक का 
शासनाधीन प्रदेश प्रेसीडेन्सी कहा जाता था। हरेक प्रेसीडेन्सी सीधे 
डायरेक्टरों के अधीन थी | गवर्नर अपनी प्रेसीडेन्सी का प्रबन्ध 
एक कोंसिल द्वारा करता था । धीरे-धीरे कम्पनी के अधिकार में 
अधिक भूमि आती गई, ओर वह इसे ऊपर बताए हुए तीन प्रेसीड' 
पियों में से किसी-न-किसी मे शामिल करती गई | इस प्रकार प्रेसीडंसी 
का अथ वड़ा प्रान्त हो गया। जत्र इन प्रेसीडेंसियों की सीमा बहुत 
अधिक बढ़ गई और शासन की दृष्टि से असुविधा माछुम होने लगी 
तो क्रमशः नए प्रान्त बनाए गए । 


कम्पनी का अबन्ध---कम्पनी को भारत से अधिक से-अधिक 
धनसंग्रह करने की इच्छा थी। उसने गरीब किसानों से खूब कंथकर 
मालगुजारी वसूल की | दूसरे कर प्राप्त करने के लिए. भी उसने जनता 
के प्रति कठोरता की नीति बर्ती | उसके कर्मचारियों के लोभी और 
रिश्वतखोर होने के कारण सब कारोबार ओर उद्योग-घन्वे न्ट-भ्रष्ट 
हो गये ओर न्यायालयों में बहुत वेइन्साफी होने लगी | सन्‌ १७७२ में 
वार्न हेस्टिंग्स बंगाल का गवनर हुआ | उसने मालगुजारी के सम्बन्ध में 
जमींदारों से पॉच वर्ष के लिए, बन्दोबस्त किया | मालगुनारी का ठेका 
दिया घाने लगा और उसे वूल करने के लिए, हिन्दुस्तानी कर्मचारियों 
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को हटा कर उनका काम योरपीय कल्ेक्टरों को दे दिया गया। इसी 
समय से प्रत्येक जिले में एक कल्लेक्टर होने की प्रथा चली। कलेक्टर 
ही, पंडितों ओर मौलवियो की सहायता से, हिन्दुओं और मुसलमानों के 
मुकदमों का फैसला करने लगा । कलकते मे अपील की दो अरदालतें 
स्थापित की गई--सदर दीवानी अदालत, माज्न के मुकदमों की अ्रपील 
के लिए; और सदर निजामत अदालत, फोजदारी मामलों की अपील 
के लिए | 

पालिमेंट का हस्तक्षेप; रेग्यूलेटिंग एक्ट--सनत्‌ १७५७ 
से कम्पनी के राज्य का विस्तार होता गया । कम्पनी की प्रभुता 
स्थापित होने तथा उसके कमचारियो के अधिकाधिक धनवान होने 
पर इंगलेंड की जनता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ । 
कम्पनी का राज प्रवन्ध बहुत खराब था। स्वयं श्रेंगरेज नेता उसकी 
निन्‍्दा करते थे | इसके अ्रतिरिक्त उसकी माली हालत खरातर हो जाने से उसे 
रुपए, की सख्त जरूरत हुई | पालिमेंट से ऋण मागने पर पार्लिमट को 
कम्पनी के अधिकारों मे खुला हस्तक्षेप करने का अवसर मिला । इस 
प्रकार सन्‌ १७७३ से उसने कम्पनी के प्रदेशों के सुशासन के लिये 'रेग्यू- 
ल्ेटिंग एक्टों नाम का कानून बताया । भारत के सम्बन्ध मे पार्लिसेट का 
यह सबसे पहला कानून था। इसके द्वारा कम्पनी पर पार्लिमेट का नियंत्रण 
अधिक हो गया । कम्पनी के भारतीय प्रदेशों का एकीकरण करने के लिए, 
बम्बई और मद्रास की सरकारे बंगाल सरकार के अधीन की गई । बंगाल 
का गवर्नर गवनर-जनरल कहा जाने लगा | वानहेस्टिगस पहला गवरनर- 
जनरल हुआ । उसकी सहायता के लिये चार मेम्बरो की कौंसिल या कार्य- 
कारिणी सभा बनाई गई | कलकत्ते मे एक प्रधान जज ओर तीन दूसरे 
जजों की प्रधान अदालत ( सुप्रीम कोर्ट ) की स्थापना की गई। अर से 
कम्पनी के सारे राज्य पर गवनर-जनरल ओर उसकी कोंसिल का अधिकार 
हो गया | 
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इस रेग्यूलेटिग एक्ट का संशोधन सन्‌ १७८४ में पिट के बनाए हुए, 
कानून से हुआ | पिट के कानून के अनुसार कम्पनी के शासनप्रवन्ध की 
देखरेख करने के लिये पार्लिमेंट की ओर से बोड-आफ-कंट्रोल' नाम की 
नियंत्रण करनेवाली कमेटी बनाई गई, जिसमे ६ सदस्य रखे गए, । धीरे-धीरे 
भारत के अगरेजी राज्य पर पार्लिमेंट का हस्तक्षेप बढ़ता गया। 
गवनरजनरल के कौसिल के सदस्यों की संख्या में एक की कमी कर 
दी गई, अर्थात्‌ अब से उसमे चार की जगह तीन सदस्य रहने लगे | इस 
प्रकार केवल एक सदस्य द्वारा समर्थन होने पर भी गवर्नर-जनरल अपनी 
इच्छानुसार कार्य कर सकता था। पीछे जाकर यह नियम कर दिया गया कि 
विशेष दशाओं में वह कौसिल के मत के विरुद्ध भी कार्य कर सके | 


अन्य चा्टर एक्ट--सत्‌ १७७३ के बाद प्रति वीसवें वर्ष 
कम्पनी को नयी सनद्‌ दी जाने लगी | सनद बदलते समय पार्लिमेंट भारतवर्ष 
के शासन-सुधार के सम्बन्ध में कानुन बनाती थी, जिन्हे “'चार्टर एक्ट कहा 
जाता था | सन्‌ १७७३ के बाद पहली बार सन्‌ १७६३ मे कम्पनी की सनद_ 
बदली गई | इस वर्ष के चार्टरकानूत से मारत में एक सीमा तक व्यापार 
करने का अधिकार दूसरे अंगरेज व्यापारियों को भी दिया गया | 

सन्‌ १८१३ के कानून से कम्पनी का मारत के व्यापार का एकाधि- 
कांर उठ गया, सब अंगरेजों को यहाँ व्यापार करने की अनुमति हो गई । 
भारत में शिक्षा-प्रचार के लिए. कम-से-कम एक लाख रुपया सालाना 
खच करने की व्यवस्था की गई । यह नियम्र किया गया कि उच्च पदों की 
नोकरी इंगलड-नरेश की इजाजत से दी जाया करे। 

१८३३ के कानून से भारत सरकार का मुख्य अधिकारी बगाल का 
गवर्नर-जनरल न कहला कर भारत का गवनर-जनरल कहलाने लगा | भारत 
सरकार को कम्पनी के समस्त राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार 
हो गया, मदरास और बस्बई की सरकारो को कानून बनाने का अधिकार 
नरहा | गवनर-जनरल की कौंसिल में कादूत-सदस्य और बढ़ गया । यह 
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केवल कानून बनाने के समय ही कौंछिल में भाग ले सकता था । पहला 
कानून-सदस्य मेकाले था, जिसकी अंगरेजी शिक्षा-प्रचार सम्बन्धी नीति 
प्रतिद्ध है | भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया कि सरकारी नोकरियोँ 
मिलने का मार्ग उनके लिए, खुला रहेगा, कोई आदमी अपने रंग, जाति, 
या धरम आदि के कारण उनसे वंचित नहीं किया जायगा | आगरा और 
अवधमआन्त के लिए एक लेफ्टिनेंट-गवर्नर नियुक्त किया गया । 
सन्‌ १८४४ के कानून से यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारत में राज्य 
करने का असली अधिकार ब्रिगिश सरकार को है; हाँ, जब तक पार्लिमेंट 
खुद शासन करना न चाहे तब तक कम्पनी बादशाह के नाम से राज्य कर 
सकती है | इस समय से बंगाल, विह्दार ओर उडीसा के शासन के लिए 
एक अलग लेफ्टिनेंट'गवर्नर नियुक्त किए. जाने से गवनरजनरल इस कार्य 
से मुक्त होगया। अब कानून-सदस्य कौंसिल के दूसरे सदस्यों के समान 
अधिकार पाकर इसमे बैठने ओर सम्मति देने लगा, तथा कानून बनाने 
के लिए छः अतिरिक्त सदस्य बनाए गए । इस प्रकार गवर्नरजनरल, जंगी 
लाठ, कोंसिल के चार भेम्बरों ओर इन छः अतिरिक्त सदस्यों को मिला कर 
प्रथम बार बारह सदस्यों की विधान सभा बनाई गई। सिविल सर्विस के लिए 
प्रतियोगता के झ्राधार पर दरवाजा सब के लिए खोल दिया गया, परत 
परीक्षा इंगलेंड में ही होने के कारण भारतीयों को विशेष लाभ न मिला | 
सन्‌ १८४७ का संग्राम: कम्पनी का अन्त---भारतीयों 
को अंगरेजों की अधीनता अ्धिकाधिक असह्य होती जा रही थी, उनका 
आर्थिक, धार्मिक, यजनेतिक ओर सामाजिक अरसन्तोष बढ़ता जा रहा 
था। वे समय-समय पर उनसे लड़कर अपने स्वाधीनता-ग्रेम का परिचय 
देते रहे । लाडे डलहोनी के शासन में ऐसा मालूम पडा कि भारत के 
एक हिस्से के ब(द दूसरे हिस्से को किसी-त किसी बहाने से, तेजी से अंगरेजों 
की अधीनता में लाया जा रहा है, इस पर सन्‌ १८५७ में मारतीय स्वतत्रता 
का सुप्रतिद्ध संग्राम हुआ । हिन्दुओं ओर मुसलमानों ने मिलकर भारत में 
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अंगरेजी सत्ता को नष्ट करने का अयत्न किया; परन्तु संगठन की कमी) 
उद्देश्य की असमानता और सुयोग्य नेतृत्व के अभाव के कारण वे असफल 
रहे । कुछ देश-द्रोही भारतीयों की संहायता से ऑगरेजों की विजय रही | 

सन्‌ १८५८ से कम्पनी का अन्त हो गया; भारत का शासन-प्रबन्ध 
उसके हाथ से निकलकर पालिमेंट के अधीन हो गया। स्मरण रहे कि 
कम्पनी को अपने अन्तिम समय तक भारत में हुकूमत करने का कानूनी 
अधिकार प्राप्त न था, उसके बढे-से-बढ़े अधिकारी अपने आपको मुगल 
सम्राठ के 'फिद्विए खास अर्थात्‌ विशेष सेवक कहते थे ओर सनदों और 
कानूनी कागजों मे लिखते थे । १८५७ की राजक्रान्ति तक सब्र राजकाज 
यहाँ के मुगल-सम्रा८ के नाम से होता था। पीछे अ्रेंगरेजो ने असफल 
बहादुरशाह को नजखनन्‍्द करके रंगून भेज दिया। तब से इंगलेंड का 
बादशाह मारत- सम्राद कहा जाने लगा ओर किसी भारतवासी का भारत- 
सम्राट बनना बन्द हो गया । 

कम्पनी के समय की भारतीय शासन-व्यवस्था पर विचार करने से यह 
स्पष्ट है कि इस समय इसमे भारतवासियों का कोई हाथ न था; शासक 
जैसा चाहते थे, प्रबन्ध करते ये; यदि उन्होने कोई सुधार किया तो उसमें 
उनकी सुविधा या इच्छा ही प्रधान रही । 


>->श्य्डन लक. 


फा०२ 


तीसरा अध्याय 
भारतीय शासन-विकास 


(१) 
सन्‌ १८४८--१६ १८ 
“हमारी हार्दिक इच्छा है कि भारत में शान्ति-्पूर्ण वातावरण 
में उद्योग-घंधों की उन्नति की जाय, सर्व-साधारण के लाभ और 
सुधार के कार्य किए जाये, ओर शासन-कार्य का इस प्रकार 
संचालन किया जाय कि हमारी समस्त प्रजा का कल्याण हो |? 


--म० विक्टोरिया की घोषणा, सन्‌ ६८५८ 

अगर ये (माल्त-मिन्टो ) सुधार अत्यक्ष या परोक्ष रूप 

से भारत को पालिमेंटरी शासन-व्यवस्था की ओर ले जाते हैं. तो 
कम-से-क्म मैं तो इनसे कोई वास्ता नहीं रखू'गा । 


जलाड मालें, सन्‌ १६०६ 

पालिमेंट का समय--पहले कहा जा चुका है कि सन्‌ ९८५८ 

से भारत में ब्रिव्श पालिमेट का शासन स्थापित हुआ; ओर यह देश 

१५ अगस्त १६४७ को स्वाधीन हुआ | इस प्रकार पार्लिमेंट का शासन 

लगभग नब्बे वर्ष रहा । मासतीय शासन-नीति की दृष्टि से इसके स्थूल 

रूप से तीन भाग किए जा सकते हैं-- 

(क) सन्‌ १८५८ से १६१८ तक | हृढ केन्द्रीय शासन की स्थापना, 

और शासन-कार्य में भारतीयों के सहयोग की बृद्धि | 


(ख) सन्‌ १६१६ से १६४६ तक । उत्तरदायी शासन ओर प्रान्तीय 
सख्वण्ज्य | 
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(ग) सन्‌ १६४६ से १४ अगस्त १६४७ तक । भारत की स्तंत्रता- 
प्राति, परन्तु साथ ही पाकिस्तान-राज्य का निर्माण । 

सन्‌ १८५८ का कानून--झस वर्ष पालिमेंट ने भारतवर्ष 
के बेहतर शासन का कानून पास किया | इसके अनुसार भारत का 
शासन अबन्ध कम्पनी के हाथ से हटकर इंगलेंड के शासक को सौंपा 
गया; जो पीछे भारत का सम्राद ( या साम्राजी ) कहा जाने लगा। 
एक भारतममंत्री की नियुक्ति की गई। कम्यनी के कोर्टआफ-डायरेक्टर्स, 
ओर बोड*आफ-कंट्रोल के सब अधिकार उसे दे दिए गए. भारतममन्त्री 
को शासन-कार्य मे सहायता देने के लिए, १५ सदस्यों की एक इंग्डिया- 
कौसिल बनाई गई । इसके सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा,जायगा | 


महारानी विक्‍्टोरिया की घोंपणा; सरकारी नीति-- 
ब्रिटिश पालिमेट की सम्मति से महारानी विक्ठोरिया ने भारतीय शासन 
सम्बन्धी सब अधिकार अपने हाथ में ले लिए। उनकी घोषणा (नवम्बर 
१८५८) में पुरानी संधियो को पालन करने का आश्वासन देते हुए कहा 
गया कि हम अपने वतमान (भारतीय) राज्य का ओर अधिक विस्तार 
नहीं चाहते । जबकि हम अपने राज्य या अधिकारों पर किसी को आक्रमण 
न करने देंगे, हम राजाओं के राज्य या अधिकारों पर भी कोई आघात 
न होने देंगे | हम देशी राजाओं के अधिकारों तथा मान-प्रतिष्ठा का 
अपने अधिकारों तथा मानअतिष्ठा की तरह सम्मान फरेंगे | इसी घोषणा 
में भारतीयों की धार्मिक भावना की रक्षा, उनके साथ समानता का व्यवहार 
करने और उन्हें योग्यतानुसार सरकारी पद देने, देश की ओद्योगिक उन्नति 
, करने और शासन-कार्य को लोकहित की दृष्ठि से संचालित करने का 
आश्वासन दिया गया । 
भारतीय जनता ने इस घोषणा को बडा महत्व दया ओर इसे अपना 
 अधिकारपत्र माना | पर पीछे उसे इस विषय में बहुत निराशा हुई, जो 
उत्तरोत्तर बदती गई । 
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भारत-मंत्री--पहले कहा गया है कि पार्लिमेंट मारत का शासन- 


प्रबन्ध भारत-मत्री के द्वारा करने लगी। भारत-मंत्री पालिमेंट की दो 
समाओं (कामन्स सभा ओर लाड्ड समा) में से किसी एक का सदस्य होता 
था | उसके दो सहायक होते थे; एक तो स्थायी, ओर दूसरा पार्लिमेंट की 
उस सभा का सदस्य, जिसका भारत-मंत्री सदस्य न हो। उसकी एक समा 
(इंडिया-कौंसिल) होती थी ! भारत-मन्त्री के दफ्तर को इग्रिडिया-आफिस' 

कहते ये | यह इ्गलेंड की राजधानी लन्दन में था। इसका सब खर्च 
भारत के खजाने से दिया जाता था। भारत-मंत्री को सम्राद, अपने प्रधान 
मन्त्री के परामर्श से, नियुक्त करता था | ब्रिटिश मन्त्रिमएडल का सदस्य 
होने के कारण, भारत-मन्त्री की नियुक्ति ओर वरख़ास्तगी वहाँ के अन्य 
राजमन्त्रियो के साथ लगी हुई थी | वह पार्लिमेंट के सामने प्रति बे मई 
महीने की पहली तारीख के बाद, भारतवर्ष के आय-व्यय का हिसाब पेश 
करता था| उस समय पार्लिमेंठ के सदस्य भारतवर्ष के शासन सम्बन्धी 
विषयों पर अलोचना कर सकते थे। इसे भारतीय बजट की बहस 
कहते ये | 


समय-समय पर पार्लिमेंट को भारत सम्बन्धी आवश्यक सूचना देते 
रहना भारत-मन्जी का ही काम था। सम्राद चाहता तो इसके द्वारा भारत- 
सरकार के बताए कानून को रद्द कर सकता था। भारतवर्ष के जंगी लाट 
(कमाडरनचीफ), वंगाल, तथा बम्बई और मद्रास के गवर्नर, इनकी कौंसिलों 
के सदस्य, हाईकोर्ट के जज, तथा अन्य उच्च राजकर्म-चारियों की नियुक्ति 
के लिए; यह सम्राद को सम्मति देता था | 


भारत-मन्त्री भारतीय शासन के लिए पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदाता 
था। उसे भारतीय शासन-व्यवस्था के निरीक्षण ओर नियंत्रण के नियम 
बनाने का अधिकार था ! 


इंडिया कोंसिस--भारत मन्त्र को शासन सम्बन्धी कार्य मे 
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सहायता या परामश देनेवाली सभा 'इंडिया-कौंसिल” कहलाती थी । इसका 
अधिवेशन भारत-सन्जी की आशा से एक मास में एक बार होता था। 
इसका समापति भारत-मन्त्री, अथवा उसका सहकारी मन्त्री या भारत- 
मन्त्री द्वार नामजद, कौंसिल का कोई सदस्य होता था | इस कॉौंसिल के 
सदस्यों को भारत-मन्त्री नियुक्त करता था। भारत-मन्त्री को कौंसिल में 
साधारण मत ( वोट ) देने के अतिरिक्त एक अधिक मत देने का मी 
अधिकार था| विशेष अवसरों पर बह इस कोंसिल के बहुमत बिना भी 
कार्य कर सकता था। साधारणतया भारतवर्ष को कोई आजा या 
सूचना भेजने, अथवा गवनर-जनरल या प्रान्तीय सरकारों के साथ भारत- 
मन्‍्न्री का पत्र-व्यवहार होने का ढंग कॉंसिल-युक्क भारत-मन्त्री द्वारा 
निश्चित किया जाता था। 


केन्द्रीय सरकार क अधिकार-इृद्धि--सन्‌ १७७३ के 
रेग्यूलेटिग एक्ट से मारत का शासन-प्रबन्ध केन्द्रित होने लगा था। 
अब शासन-प्रबन्ध पार्लिमेट के हाथ में आ जाने पर वायसराय के 
अधिकार तथा उत्तरदायित्व और मी बढ़ गए,। प्रान्तीय सरकारों को 
उसके आदेशानुसार काम करना होता था, और उन्हें हरेक विषय की 
सूचना केन्द्रीय सरकार को देनी होती थी। उनके वास्ते नए टैक्स लगाने 
या ऋण लेने के लिए केन्द्रीय सरकार की, तथा किसी विषय का कानून 
बनाने या उसे अमल भे लाने के लिए. गवनर-जनरल की आजा लेना 
जरूरी था। इस प्रकार प्रान्तीय सरकारे केन्द्रीय सरकार की एजन्ट मात्र 
हो गई'। 
कोंसिल-कांनून--ब्रिटिश पालिंमेंट ने सन्‌ १८६१ में 'इन्डियन 
कौसिल्स एक्ट पास किया, उसके अनुसार मद्रास और बम्बई की 
सरकारों को कानून बनाने का अधिकार फिर दिया गया, जो १८३३ सें 
छीन लिया गया था ? यह व्यवस्था की गई कि कानून बनाने के लिए 
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कार्यकारिणी कॉसिल के सदस्यो में सरकार द्वारा कुछ सदस्य गैर-सरकारी 
भी नामजद किए जाया करें। इस कानून के अनुसार पीछे बम्बई ओर 
मद्रास के अलावा कई शअ्रन्य प्रान्तों में भी विधान-परिषदों की स्थापना 
हुईं सन्‌ १८४३ में केन्द्रीय विधान-सभा बनने की बात पिछले अध्याय 
में कही जा चुकी है । अर उसके अतिरिक्त मेम्बरों की सख्या १९ तक हो 
सकती थी | गैर-सरकारी मेम्बर भी नियत होने लगे, ओर यह नियम हो 
गया कि इनकी संख्या आधी से कम न रहे । जिस जगह विधान-समा' 
का अधिवेशन हो, वहाँ के प्रान्तीय शासक को उसके अतिरिक्त मेम्बर 
के अधिकार प्राप्त हो गए। 

सन्‌ १८८५ ई० से भारतीय राष्ट्रसभा ( कांग्रेस ) का शासन-सुधार 
सम्बन्धी बेंध और सद्भठित आन्दोलन आरम हुआ । बहुत-कुछ उसके 
फल-स्वरूप १८६२ का हन्डियन कौंसिल्स एक्ट बनाया गया | इससे 
विश्वविद्यालयों, म्युनिसिपेलटियो और जिला-बोड्डों को तथा जागीरदार 
आदि विशेष समूहों को विधान-परिषदों के लिए, सदस्य चुनने का अधिकार 
मिला । यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। सदस्यों को परिपदों में प्रश्न 
यूछुने का तथा बजट पर बहस करने का भी कुछ अधिकार दिया 
गया था। 


बंग-पिच्छेद, राष्ट्रीय आन्दोलन और आतंकपाद-- 
कॉग्रेस की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी, यह अ्रेंगरेजों को अच्छा 
नहीं लगा । वे कॉग्रेस को हिन्दुओ की संस्था कहते हुए. मुसलमानों को 
उससे अलग रखने की कोशिश करते रहे | सन्‌ १६०५ में लार्ड कर्जन ने 
बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, जिससे बंगाल के नए प्रान्त में मुसलमानों का 
हिन्दुओ से मेल कम रहे और (पूर्वी बंगाल ओर आसाम॑ प्रांत में मुसलमानों 
का बहुमत हो | इसका जनता ने बहुत विरोध किया । देशव्यापी स्वदेशी 
आन्दोलन और विदेशी वस्तु-बहिष्कार का सूज्रपात हुआ । खासकर अरविन्द 
और तिलक के नेतृल् में राष्ट्रीय दल ( गरम दल ) का संगठन हुआ | 
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श्री दादाभाई नोरोजी ने बतलाया कि भारत -का ध्येय त्वराज्य है। सन्‌ 
१६०७ के सूरत में होने वाले कॉग्रेस-अधिवेशन में गरम ओर नरम दल 
का स्पष्ट विवाद सामने आया । सरकार द्वारा घोर दमन होने के बाद 
कांग्रेस मे नरम दल का बोलबाला रह गया | 

इधर कुछ लोगों, विशेषतया युवकों का काग्मेस के वैध आन्दोलन पर से 
विश्वास उठगया | उन्होंने आतंक-मार्ग को ग्रहण किया | जगह-जगह गुप्त 
सभाएँ संगठित की गई । अद्न-शसत्र ओर धनससंग्रह करने के लिए 'डाके 
डालते गए. | कहीं एक अ्रंगरेज अफसर को मार डालने की योजना की गईं, 
कहीं दूसरे को गोली का निशाना बनाया गया । कहीं गवनर आदि की रेल 
उलयने का प्रयत्न किया गया । 

मालें-मिन्टे सुधार और साम्प्रदायिक निर्वाचन-- 

सन्‌ १६०८ से नरप दल वाले ही कॉग्रेस का अधिवेशन करने लगे ये | 
गवनर-जनरल लाड पिन्ये ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए, भारत-मंत्री लाड 
मालें से विचार॑बिनिमय किया | फल-स्वरूप सन्‌ १६०६ में मालें-मिन्टों 
सुधार काबून बना । इसके अनुसार भारतीय विधान-सभा में साठ 
सदस्य होने लगे--३२३ नामंजुद और २७ निवांचित |-प्रान्तीव विधान- 
परिषदों मे गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई । कुछ सदस्य प्रत्यक्ष 
रूप से भी निर्वांचित होने लगे; अधिकांश निर्वाचन तो अप्रत्यक्ष ही था | 
अजब से मारत-सरकार का एक सदस्य भारतीय होने लगा । प्रान्तीय सरकारों 
के सदस्यों मे भारतीयों को भी शामिल करने कीं व्यवस्था की गई | 

जहाँ एक ओर विधान सभाओं में भारतीयों का बल बढ़ाया जा रहा 
था, दूसरी ओर उसे घटने की भी योजना कर ली गई थी। स्वयं सरकार 
के इशारे पर मुसलमानो का डेप्यूटेशन लाड मिन्‍्टो से मिला था। अन्ततः 
नये सुधारों मे, सुतलमानों के लिए. मारतीय विधान-समा में, और पंजाब 
को ( जहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक थी ) छोड़कर अन्य प्रान्तों की 
विधान-परिषदों में प्रथक्‌ साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रथा जारी कर दी गईं। 
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इस प्रकार जातिगत निर्वाचन के रूप में भारतीय राष्ट्रीयता के लिए एक 
विष-ृक्ष लगा दिया गया, जो पीछे उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया | 

मुस्लिम लीग--अधिकारियों की भेद-भावनीति, मेहरबानी या 
रियायतों से मुसलमान प्रभावित होते रहे | उन्होंने कांग्रेस में विशेष भाग 
लेना पसन्द न किया | अ्रपने राजनैतिक आन्दोलन की स्वतन्त्र व्यवस्था 
करने के लिए उन्होंने सन्‌ १६०६ से मुत्लिम लीग की स्थापना कर ली । 
उसने बंगाल के दो टुकडे किए. जाने की सराहना की ओर साम्प्रदायिकता 
का खूत्र प्रचार किया | 


हेम रुल आन्दे'न-सन्‌ १६११ मे भारतीय लोकमत से 
प्रभावित होकर सरकार ने वंग-भंग को रद्द किया | इससे देश में प्रसन्नता 
और कृतशता की लहर दौड़ती मालूम हुई, पर जनता के अमंतोष के कितने 
ही कारण बने रहे | प्रथम योरपीय महायुद्ध ( १६१४-१८ ) में इंगलड 
ओर उसके मित्र-राष्ट्रों ने पपाधीन देशों के लिए आत्म-निर्ंय के सिद्धान्त 
की घोषणा की | इससे मास्तीय जनता में स्वराज-प्रासि के लिए. नई आशा 
और उत्साह का उदय हुआ | इसी समय लोकमान्य तिलक ओर श्रीमती 
एनीविसेंट ने होमरूल-लीग' (स्वशासन-संघ) स्थापित की | देश भर में 
जगह-जगह इसकी शाखाएँ फैल गई | लोकमान्य का यह वाक्य आदमी 
आदमी की जब्नान पर चढ़ गया--ख्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, 
ओर मै इसे लूगा ! 


सन्‌ १६१७ की घेषणा--पर्टिमेंट कुछ समय से भारत के 
शासन-कार्य में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की नीति अपना रही थी, 
पर उसकी गति बहुत धीमी थी; फिर खासकर श्रेंगरेजी शिक्षा और राष्ट्रीय 
साहित्य के प्रचार, यातायात की सुयिधाएं, शासन की एकता, पाश्चात्य 
देशों की प्रजातत्रात्मक शासन-पद्धति के ज्ञान; तथा ख्वतंत्र देशों के इति- 
हात से प्रभावित होकर भारतीयों की राष्ट्रीय भावना बढ़ती जा रही थी । 
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कांग्रेस जनता के असन्तोष को अधिकाधिक व्यक्त करती जा रही थी। 
ऐसी दशा में शासन-कार्य में भारतीयों के सहयोग मात्र से काम नहीं चल 
सकता था | जनता की जोरदार मॉग थी कि सरकार अपनी नीति में 
मौलिक सुधार करे ! 

अगस्त १६१७ में भारत-मंत्री ने ब्रिटिश पार्लिमेंट में भारतीय शासन 
सम्बन्धी नीति की घोषणा की; उसकी मुख्य बातें ये थीं-- 

(अर) भारत में क्रमशः उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय, 
और इसके लिए भारतीयो का शासन के प्रत्येक विभाग में अधिकाधिक 
सम्पक हो | 

(आ ) भारत जो उन्नति करे, वह ब्रिटिश साम्राज्य का भाग रहते 
हुए ही करे | 

(॥ ) प्रान्तीय सरकारों को भारत-मरकार से अधिकाधिक स्वतंत्र 
किया जाय | 

(६ ) उन्नतिक्रम के समय और सीमा का निर्णय ब्रिटिश सरकार 
ओर भारत-सरकार करेगी ( भारतीय जनता नहीं) | 

नवम्बर १६१७ में भारत-मत्री भरी मांटेग्यू भारत आए और अनेक 
सरकारी तथा गैरुसरकारी कार्यकर्ताओं से मिले | फिर उन्होंने वायसराय 
चेम्स्फोड के साथ मिलकर भारतीय शासन-सुधारों की योजना तैयार कौ; जो 
उन दोनों के हस्ताक्षर से जुलाई १६१८ में प्रकाशित हुई ! यह 'मांठ-फोडे 
स्कीम के नाम से प्रसिद्ध हुई | 





चौथा अध्याय 


भारतीय शासन-विकास 
(२) 
सन्‌ १६१६-४६ 

शुरू में हमारी दृष्टि ऊँची सरकारी नोकरियाँ या शासन में 
कुछ अधिकार पा लेने पर थी। बाद में स्व॒राज्य का अस्पष्ट और 
घुंधता रेखा-चित्र हमारे सामने आया, और तब पूर्ण रवा- 

धीनवा के ध्येय की स्थापना हुई । 
--शान्ति प्रसाद वर्मा 


हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना 
जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं क्रि हम स्वतंत्र होकर रहे, अपने 
परिश्रम का फल भोगें और हमें जीवन-निर्वाह के लिए आव- 
श्यक सुविधायें प्राप्त हों, जिससे हमें भी विकास का पूरा मौका 
मिले /* अतः हम शपथ-पूबेक संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य 
की स्थापता के द्वेतु कांग्रेस समय-समय पर जो अज्ञाएँ देगी, 
उनका हम पालन करते रहेंगे । 


--स्वाधीवता का थोषणा-पत्र, सन्‌ १६३० 


सन्‌ १६१६ का शासन-सुधार--मांयफो्ड सुधार-योजना 

के आधार पर ब्रिटिरा पार्लिमेंट ने सन्त १६१६ में एक्ट पास किया, 
उसके अनुसार भारतीय शासन में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए ४ 

१--विधान सभाओं के सदस्यो की संख्या बढ़ाई गई और जनता के 

प्रतिनिधियों की संख्या नामजद सदस्यों से अधिक की गई । मताधिकार 

का क्षेत्र बदाया गया | लगमग ७५ लाख व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त 
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हुआ । केन्द्रीय विधान-मंडल में एक की जगह दो सभाएँ की गईं-- 
भारतीय विधान-सभा ओर राजपरिषद्‌ | 

भारतीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या १४० निधारित की गई । 
उसके ४० नामजद्‌ सदस्यों मे से २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते 
थे। कुल सदस्यो में कम-से-कम १०० सदस्य निर्वाचित होने आवश्यक थे । 
प्रान्तों के सदस्यों की संख्या अलग-अलग थी | संयुक्त प्रान्त में ८ हिन्दू, ६ 
मुस्लिम, १ योरपियन, ओर १ जमींदार निवांचित और १ सरकारी तथा १ 
गैर-सरकारी सदस्य नामजद ये | इस सभा की आयु तीन वर्ष थी। राज- 
परिषद में ६० सदस्य होने लगे--३३ निर्वाचत ओर २७ नामजद्‌ | 
नामजद सदस्यों में सरकारी सदस्यों की संख्या २० से अधिक नहीं होती 
थी । निर्बाचकों के लिए योग्यता का आर्थिक परिमाण बहुत अधिक 
निर्धारित किया गया था। इसलिए यह भारतीय विधान-सभा की 
अपेन्ता गहुत कम निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करती थी। इस समा की 
आयु ४ वर्ष थी। 

प्रान्तों की विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या जुदा-जुदा थी। सब 
से अधिक सदस्य बंगाल में थे; वहों ११६ सदस्य थे। संयुक्त प्रान्त की 
विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या १२३ निर्धारित की गई; इनमें 
से १०० सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे, ओर २३ गवनर द्वार 
नामजद | विधान परिषदों की आयु तीन वर्ष होती थी। साम्प्रदायिक 
निर्वाचन अब पहले से भी अधिक था |” 


२--केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों को अलग-अलग करके प्रान्तीय 
विषयो को दो भागों में विभक्त किया गया--हस्तान्तरित और रक्षित | 
हस्तान्तरित विषयों में भारतीय मन्त्रियों की जिम्भेवारी रखी गईं। इनका 
प्रबन्ध गवर्नर अपने मन्त्रियों के परामश से करता था; जो प्रान्तीय 
विधान-परिषदो के प्रति उत्तरदायी होते थे। हस्तान्तरित विषयों मे 
स्थानीय स्व॒राज्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग-धन्धे आदि रखे गए | 
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दूसरे प्रकार के विषय रक्षित कहे गए ओर गवरनर की कायकारिणी 
को' सौपे गए। इनके लिए. कार्यकारिणी के सदस्य विधान परिषद के 
अधीन न होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते ये | इस प्रकार के विपयों 
में शान्ति, कानूत; भूमि-कर; आव-व्यय आदि महत्वपूर्ण विषय रखे गए। 
इस प्रकार उत्तरदायी शासन पद्धति आंशिक रूप मे, नो प्रान्तों में आरम्भ 
की गई--चंगाल, वम्बई, मदरास, संयुक्तप्रान्त, पंजाब, विह्यर-जड़ीता, 
मध्यप्रान्त-बरार, वर्मा और आसाम में | 


[ जिस शासन-पद्धति से शाक्षम-कार्य इस प्रकार दो भागों में विभक्त 
किये जाते हैं, उसे दोहरी शासन-पद्धति ( 'डायकां ) कहते हैं । | 


३--इस कानून से केन्द्र में उत्तरदायी शासन आरम्भ नहीं किण 
गया, भारत सरकार ब्रिटिश पार्लिमेन्ट के प्रति ही उत्तरदायी रही | हाँ, 
उसमें तीन सदस्य भारतीय होने लगे | 

४--इस कानून से इन्डिया-कॉसिल के सदस्यों की संख्या ८ ओर 
१२के बीच में निश्चित की गई। कौसिल की आयु पॉच वर्ष ठहराई 
गई | अब तक कौसिल का खच भारतीय खजाने से दिया जाता था अब 
यह निश्चित किया कि भारत-मन्त्री का वेतन ब्रिविश-कीप से दिया जाया 
करे, यह इसलिए किया गया कि पारलिमेठ मारत-मंत्री के कार्यो' पर नियत्रण 
रख सके | इंगलेंड मे एक नए, अधिकारी अर्थात्‌ हाई-कमिश्नर की नियुक्ति 
की गई। उसे भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी रखा गया | यह इंगलेंड 
में भारत-सरकार के एजन्द का काम करता था ओर भारतीय स्टोर-विमाग, 
विद्या्थीविभाग और मारतीय व्यापार-कमिश्नर के कार्य का निरीक्षण 
करता था तथा भारतवर्ष के लिए. आवश्यक सामग्री ठेके से बनवाकर यहाँ 
भेजता था । 


इस कानून में यह बात स्पष्ट की गई कि दस वर्ष बाद एक कप्तीशन 
नियुक्त किया जायगा, जो इस बात की जॉच करेगा कि सन १६१६ में 
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जो उत्तरदायी शासन प्रचलित किया गया; उसे कहाँ तक बढ़ाना, बदलना 
या घटाना ठीक होगा । 
सत्याग्रह और असहये[ग--इसी समय सरकार ने भारतीय 
लोकमत की नितान्त उपेक्षा करके रोलेट एक्ट नाम से कुप्रसद्ध दमनकारी 
कानून बना दिया | इस पर महात्मा गॉधी के नेतृत्व मे जगह-जगह हजारों 
आदसमियों ने सत्याग्रह किया | काग्रेस का सन्देश गॉव-गॉव ओर घसर्घर 
पहुँचा । कांग्रेस ने १६१६ के शासन-सुधारो को अपूर्ण, असन्तोषप्रद ओर 
निराशाजनक ठहराया और उनका वहिष्कार किया | सन्‌ १६२० में कांग्रेस 
के उद्देश्य मे से मारत के, ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रहने की ब्रात निकाल * 
दी गई | इस वर्ष नये सुघारों के अनुसार विधान समाओं का पहला निर्वा- 
चन हुआ, पर बहुत से योग्य व्यक्तियो ने असहयोगी होने के कारण 
उसमें माग नहीं लिया | 
स्वराज्य-दल का कार्य--सव श्६२श२ में, कांग्रेस मे एक 
ऐसा दल वन गया, जिसने चुनाव मे भाग लेकर इन थोथे सुधारों को 
नष्ट करना उचित समझा | यह स्वराज्य दल था । इसने १६१३ के 
चुनाव में बज्धाल ओर मध्यप्रांत में बहुमत प्रास किया | इस से इन प्रान्तों 
में मन्त्रियों का वेतन अध्वीकृत या नाममात्र को स्वीकृत हुआ, ओर सरकार 
की वास्चार हार हुई | 
मुडीमेन-कमेटी---उन्‌ १६२४ में भारतीय विधान सभा ने वजट की 
कई मद तथा कर लगाने वाला सरकारी प्रस्ताव नामंजूर किया | सरकार को 
अपने विशेषाधिकार से काम चल्लाना पडा | इस तरह विधान सभाओ के 
मत के अनुसार शासन-काय करने में सरकार को चहुत कठिनाइयां हुई । 
उन्हें दूर करने के विषय पर विचार करने के लिए अगस्त १६२४ में 
भारत सरकार ने मुडीमेन-कमेटी नियुक्त की | कमेटी की दो रिपोर्ट प्रकाशित 
हुईं। बहुमत ने कुछ कठिनाइयों दूर करने के उपाय बतलाए। अल्पमत 
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ने यह सिद्ध किया कि सुधार-कानून में विशेष परिवतन किए बिना शासन- 
सम्बन्धी कठिनाइयों दूर नहीं हो सकतीं । मारत-सरकार ने अल्यमत रिपोर्ट 
नामंजूर करके भारतीय विधान सभा में बरहुमत-रिपोर्ट स्वीकार करने का 
प्रस्ताव उपस्थित किया । इसके संशोधन में, सितम्बर १६२४ में विधान- 
सभा ने एक उप-य्रस्ताव पास किया ओर सुधार सम्बन्धी राष्ट्रीय मांग 
पेश की; इसे सरकार ने मंजूर नहीं किया | 


सन्‌ १६३४ के संविधान की रचना--सन्‌ १६१६ के शासन 
सुधारों के अनुसार, यहां सन्‌ १६२७ ई० में साइमन कमीशन” नियुक्त 
हुआ । इसके सातों सदस्य श्रेंगरेज ये, ओर वे भी अनुदार विचार वाले | 
इस कमीशन की रिपोर्ट सन्‌ १६२६ मे प्रकाशित हुई । पश्चात्‌ १६३० से 
१६३२ ६० तक लंदन में तीन बार गोलमेज सभा” हुई, इसमें से केवल 
दूसरी में कांग्रेस ने महात्मा गांधी द्वारा भाग लिया। गोलमेज सभाओं 
तथा विविध कमेटियों के परिणा/म-स्थरूप शासन सम्बन्धी प्रस्ताव श्वेत-पत्र 
में प्रकाशित किये गए | यह श्वेत पत्र पार्लिमेंट की दोनों समाओ की 
सयुक्त कमेटी के सामने उपस्थित किया गया | इस पर पार्लिमट ने सन 
१६३५ का शासन-विधान बनाया | 


इस संविधान की मुरूय बार्ते--सन्‌ १६३५ के संविधान की 
मुख्य बातें ये थीं--- 

१--सम्पूर्ण भारत (ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों ) के लिये संघ- 
शासन की योजना बनाई गईं। इसके बारे में खुलासा आगे लिखा 
जायगा | 

२--प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की गई, परन्तु गवनरों को अनेक 
विशेषाधिकार दिए गए | 

३--र्मा प्रान्त ब्रिटिश भारत से अलग किया गया | पहले बर्मा के 
अलावा आठ प्रान्तों में गवनंर ये--बंगाल, बम्बई, मद्रास, संयुक्तप्रान्त, 
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पंजाब, बिहार-उडीसा, मध्यप्रान्तनचरार और आसाम में | सन्‌ १६३५ फे 
संविधान से इनमें तीन प्रान्त और बढ़े । सिनन्‍्ध को बम्बई से ओर उडीता 
को बि्षर से अलग करके दो नए, प्रान्त बनाए. गए.। पश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रान्त का शासक पहले चीफ कमिश्नर होता था, वह प्रान्त भी गवर्नर का 
प्रान्त बनाया गया । इस प्रकार कुल प्रिलाकर इस समय गवनरो के प्रान्त 
ग्यारह हो गए । ! 

इन ग्यारह प्रान्तों मे विधान-मंडलों का पुनस्संगठन किया गया। 
विधान सभा तो इन समी प्रान्तों से रही । इनमे से छः प्रान्तों ( बंगाल, 
बम्बई, मद्रास, संयुक्तप्रात्त, बिहार और आसाम ) में दूसरी सभा 
( विधान-परिषद ) भी स्थापित की गई | इसके विषय में व्योरेवार बातेँ 
आगे कही जायेगी । ) 

चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों में पश्चिमोत्तर प्रान्त के न रहने की बात 
कही जा चुकी है| इस विधान से एक चीफ-कमिश्नरी नई बढ़ाई गई-- 
पंथ-पिपलोदा । यह प्रदेश पहले होलकर राज्य का ही अंग था | 

४---संघ न्यायालय स्थापित करने की ब्यवस्था की गई | है 

[ संघ-शासन होने की दशा मे जब कमी केन्द्रीय सरकार का किसी 
प्रान्तीय सरकार से, अथवा दो प्रान्तीय सरकारों का परस्पर में किसी विषय 
में मतभेद हो, या शासन-विधान की किसी धारा का अलग-अलग अर्थ 
लगाया जाता हो, तो उसका निर्णय संघ-न्यायालय द्वाया होता है | ! 

संघ शासन-येजना-संत्रशासन का श्रर्थ कई राज्यों का 

सम्मिलित शासन है | जब कुछ राज्य आत्मरक्ञा या आर्थिक अथवा राज- 
नैतिक उन्नति के लिए. अपनी सेना, व्यापार या राष्ट्रोन्रति आदि विभागो 
का प्रबन्ध सामूहिक रूप से करना चाहते हैं, ओर इस उद्देश्य से अपना 
संगठन करते हैं तो यह कहा जाता है कि उन्होंने अपना संघ (फेडरेशन) 
बनाया । संघ-शासन मे संघान्तरित राज्यों की सरकारें अपने-अपने राज्य 
सम्बन्धी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों मे स्वाधीन रहती हैं। वे अपनी 


च््ज 
ञ 


३२ भारतीय शासन 


आय का कुछ भाग ओर अपने कुछ अधिकार केन्द्रीय सरकार (संघ- 

सरकार ) को दे देती हैं, जो इन राज्यो को बाहरी आपत्ति से रक्षा करने के 
अतिरि सावदेशि ८ हित 6 

क्क क हित-सम्पादन का कार्य करती है | 


सन्‌ १६३५ के संविधान मे भारत भे दो भिन्न प्रकार की शासनपद्धति 
वाले प्रदेशों का गठबंधन किया गया था | ब्रिटिश भारत म॑ लोकसत्ता- 
त्मक शासनपद्धति ओर संध्थाएँ; कुछ अपूर्ण रूप में ही सही विद्यमान 
थी; जब कि अ्रधिकांश देशी राज्यों में श्रवैध राजसत्तात्मक शासनपद्धति 
थी, प्रजा-प्रतिनिधियों का उसमे प्रायः कुछ भी भाग नहीं था । संघ-योजना 
में इनके अन्तर को घटाने के लिए यह व्यवस्था भी नही की गई कि देशी 
राज्यों मं क्रमशः उत्तरदायी शासन-पड़ति प्रचलित को जाय | इसके विप- 
रीत, उनका सम्राद से प्रथक्‌ और सीधा सम्बन्ध रहने की व्यवस्थ करके 
उन्हें ब्रिटिश भारत से और भी दूर करने की योजना की गई | 


पुनः यह योजना इस देश को न केवल विदेश-नीति श्र व्यापार के 
सम्बन्ध में, वरन्‌ अपनी रक्षा और आन्तरिक प्रवन्ध मे भी परतत्र बनाए 
हुए थी | केन्द्रीय कार्यो के संचालन के लिए प्रायः समस्त शक्तियाँ और 
अधिकार मत्रि-्मंडल को न देकर गवर्नर-जनरल को सौप दिए गए, थे, 
संघीय विधान-मंडल का संगठन ओर कार्य-पद्धति अत्यन्त दूपित थी, तथा 
इसके कानून-निर्माण सम्बन्धी एवं आर्थिक अधिकार बहुत कम ये | 


ऐसे दूपित संविधान का जनता द्वारा ग्रवल विरोध होना स्वाभाविक ही 
था । ब्रिटश भारत तथा देशी राज्यों में सत्र इसका विरोध हुआ | कुछ 
साम्प्रदायिक तथा ल्वार्थी लोगो की यह इच्छा अवश्य रही कि संविधान 
अमल में थ्रा जाय | परन्तु वे नगण्य थे | राष्ट्रीय नेताओं ने घोषणा कर 
दी थी कि यदि ब्रिटिश सरकार दम पर इस सर्विधान को लादेगी तो हम 
सत्वाग्रह द्वारा उसका विरोध करेंगे। किन्तु उसका अवसर ही न आया | 
संघ-योजना कार्य-रूप मे परिणत होने से पहले ही स्थगित कर दी गई । 
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संविधान के प्रान्तों सम्बन्धी भाग का प्रयोग-- 
सन्‌ १६३५ के सविधान का केवल प्रान्तों सम्बन्धी भाग सन्‌ १६३७ से 
अमल में आया | इसके अनुसार प्रान्तीय- विधान-मणडलों का प्रथम 
चुनाव होने पर $ प्रान्तों ( बम्बई, मद्रास, संयुक्तप्रान्त, बिहार, उडीता, 
और मध्य प्रान्त ) मे कांग्रेस-दल का बहुमत था। परूत्तु कांग्रेस ने मन्त्र 
पद अहण करना उस समय तक अस्वीकार किया, जब तक कि गवर्नर यह 
आश्वासन न दे दें कि रोजमर्रा के शासन-कार्य मे, वे अपने विशेषा- 
घिकारों का प्रयोग न करेंगे | | 
अतः विधान को अमल में लाने के लिए, जब कि अन्य प्रान्तों मे 
बहुमत दल के म्रत्रिमएडल बने, जिन प्रान्तों मे कांग्रेस का बहुमत था; 
उनमे अल्पसख्यक दलों द्वारा अस्थायी मंत्रिमएडल बनाए गए; इन्हें 
जनता ने गुड़िया मत्रिमंडल का नाम दिया | अविश्वास के प्रस्ताव के 
भय से, ये मंत्रिमडल विधान-सभाओं के सामने जाने का साहस नहीं कर 
सकते थे, अतः विधान-सभाओं का अधिवेशन स्थगित रखा गया। देश 
में महान वैधानिक संकट उपस्थित हो गया ।अन्ततः गवनर-जनरल ने 
यह आश्वासन दिया कि आमतोर पर शासन-कार्य मंत्रिमडल करेंगे, और 
गवनर उनकी सलाह मानेंगे; उसमें हस्तक्षेप न करेंगे । इस पर काग्रेस ने 
उक्त छुः प्रान्तों मे मंत्रिमंडल बनाए. । पश्चात्‌ पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त 
और आसाम मे भी काग्रेसी मंत्रिमंडल हो जाने से, गवर्नरों के ग्यारह 
ग्रांतों में से आठ में कांग्रेस-शासन स्थापित हो गया। 
कांग्रेस द्वारा पदप्रहरण किए, जाने से कांग्रेसी प्रांतों मे नया यजनैतिक 
वातावरण हो गया । मंत्रियों ने जनता की असुविधाओं को दूर करने के 
लिए, यथा-शक्ति प्रयत्न किया | राजबन्दी छोड़े गए, जेलों में आवश्यक 
सुधार किए, गए, प्रेसों की जमानतें वापिस की गई , बकाया वसूलयात्री रोकी 
गई, आम-सुधार के अन्यान्य कार्यों में, ग्राम-पुस्तकालय खोले गए, 


पंचायतों की बृद्धि की गईं, मच्पान-निषेध का कार्य आरम्म किया गया, 
फा० हे 


गए भारतीय शासन 


कितनी ही साव॑जनिक संस्थाओं तथा राजनैतिक पुछ्तकों पर से पावनन्दी 
हटाई गई | इसके अतिरिक्त, मजदूरों की स्थिति की जांच करके, उसमें 
सुधार की कोशिश की गई, विहार ओर संयुक्तप्रान्त में किसानो के हित का 
कानून; और, मद्रास में ऋणु-निवारण कानून बनाया गया | 

जिन प्रान्तों में गैस्कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे, उनमे मी थोडे-बहुत 
जनहितकारी कार्य किए. गए | 


कांग्रेस-सरकारों का पद्त्याग---सन््‌ १६३६ ६० मे योरप 
में ( दूसरा ) मद्ययद्ध छिडा | इगलेंड ने जमनी के विरुद्ध युद्ध आरम्भ 
किया तो भारतवप को भो अपने साथ युद्धसंलग्न घोषित कर दिया ओर 
केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को प्रान्तों मं कई प्रकार के काम करवाने 
के लिए. विशेष अधिकार दे दिए इससे प्रान्तीव मंत्रिमएडलों की शक्ति 
कम रह गई | यहाँ युद्ध सम्बन्धी तैयारी होने लगी ओर ऐसे महत्वपूर्ण 
विषय में प्रान्तीय सरकारो का कोई मत नहीं लिया गया | कांग्रेसी सरकारों 
को यह खठ्कने वाला ही था, उन्होने ब्रिटिश सरकार से युद्ध का उद्द श्य 
पूछा, और यह मॉग उपस्थित की कि थुद्ध समाप्त होने पर मासतवासियों को 
अपनी संविधान-सभा द्वारा स्वयं ही अपनी शासनपद्धति निश्चित करने 
का अधिकार रहे | ब्रिटिश सरकार का उत्तर सर्वथा असन्तोपग्रद रहा। 
इस पर कांग्रेसी सरकारों ने त्यागपतन्र दे दिया। जिन प्रान्तों में कांग्रेसी 
मंत्रिमंडल थे, उनमे गवर्नर ने शासन-विधान स्थगित करके अपना 
एकछत्र अधिकार स्थापित कर लिया । पीछे कुछ प्रान्तों मे साम्प्रदायिक 
और राष्ट्रीय मन्रिमडल वनाए, गए । 


क्रिप्स-योजना --जब कि भारतवर्ष पर जापान के आक्रमण 
की आशंका थी, फरवरी सन्‌ १६४२ मे, ब्रिटिश युद्ध-मत्रिमएडल की 
ओर से सर स्टेफड क्रिप्स भारतवर्ष के भावी शासन की एक योजना 
लेकर यहों आए थे; साधारण वोचचाल में उसे 'क्रिस्स बोजना' कहते 
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पु डे ब् ल्‍७ पे 
हैं। इसकी मुख्य बातें युद्ध के बाद अमल में आनेवाली थीं; वे इस 
प्रकार थीं :-- 


( १ ) युद्ध-समासि पर भारतवष को ओपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात्‌ 
ब्रिटिश साम्राज्य के स्वाधीन उपनिवेशों का पद दिया जाय | 

(२ ) मारतरराज्य का नाम भारतीय यूनियन ( संघ ) होगा | 
संविधान-सभा को यह निश्चय करने का अधिकार होगा कि भारतीय यूनि- 
यन ब्रिटिश साम्राज्य के अन्द्र रहे या वाहर | 

(३ ) युद्ध समास होते ही संविधान-सभा बनाई जायगी। ( सन्‌ 
१६३५, के शासन-विधान के अनुसार ) प्रान्तीय विधान-सभाओं 
(असेम्बलियो) का नया चुनाव होगा | उनके कुल सदस्य अपने में से 
दशमाश व्यक्तियों को चुनकर संविधान-सभा बनाएँगे | इस सभा में 
देशी नरेशों के प्रतिनिधि उनके राज्यों की जनसंख्या के अनुपात से 
होंगे | 

(४ ) जो प्रान्त या राज्य भारतीय यूनियन में सम्मिलित न होना 
चाहें वे अपना यूनियन अलग वना सकते हैं; उनका ब्रिटिश साम्राज्य 
से सीधा सम्बन्ध होगा । 

[ जो प्रान्व भारतीय यूनियन से प्रथक होना चाहें, उसकी विधान 
सभा के बहुसंख्यक ( उदाहर्णार्थ कम-से-कम साठ प्रतिशत ) सदस्य 
प्रथक्‌ होने के पक्ष मे होने चाहिएँ; यदि इससे कम होगे तो वहाँ की 
जनता की राय ली जायगी । ] 

युद्ध'काल के बारे भें बताया गया कि भारतवप्र की रक्षा के कार्य 
पर अधिकार और उसके संचालन की जिम्मेवारी ब्रिटिश जंगी लाट पर 
होगी, जो ब्रिटिश युद्ध-मत्रिमएडल के प्रति जिम्मेवार होगा; वह मारत- 
वासियों मे से किसी को नहीं दी जा सकती । सिनिक ओर माली साधनों को 
संगठित करने का कार्य, जनता के सहयोग से भारत-सरकार करेगी |] रक्षा 


ही] 
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को छीडकर शेप सब विपय भारतवप के प्रमुख दल्लों का प्रतिनिधित्व करने 
वाले सदस्यों से बनाई हुई यष्ट्रीय सरकार को सौपे जायेंगे । 

- योजना अस्वीकृत--इस योजना को भारतवर्ष की विविध 
संस्थाश्रों ने भिन्न-भिन्न कारणों से अस्वीकार किया । राष्ट्रीय दृष्टि से; इसमे 
निम्नलिखित दोष ये, जिनके कारण कांग्रेस ने इसे अस्वीकार किया“: 

(१) किसी प्रान्त और देशी राज्य का अलग रहने का अधिकार भार- 
तीय एकता और अखडता के लिए भ्रातक था ) 
(२) देशी राज्यों की नो करोड जनता को प्रतिनिधित्व न देकर उनकी 
उपेक्षा की गई थी | 
(३) राष्ट्रस्ज्ञा की जिम्मेवारी भारतीयों को न देकर ब्रिटिश सरकार पर 
रखी गई थी | | 
वास्तव सें यह योजना एक ऐसी हुन्डी की तरह थी, जिस पर आगे 
। मिंति डाली हुई हो, जिसका तत्काल मूल्य न हो। कांग्रेस की यह माँग 
। कि रष्ट्र-रक्षा की पूरी जिम्मेवारी हमारे हाथ मे होनी चाहिए, जिससे 

- नता में युद्ध के सफल संचालन के लिए आवश्यक उत्साह हो | फिर, 
युद्ध-काल में शासन के अन्य सब विभाग इसी विभाग के सहायक ओर 
पोपक बन जाते है; अतः रक्ञा-विभाग की तुलना में वे गोण हो जाते हैं। 
निदान; आवश्यक सत्ता के अभाव में कांग्रेस ने क्रिप्स-योजना अस्वीकार 
कर दी | अन्य दलों ने भी उसे स्वीकार नहीं किया | 


सन्‌ १६४२ की जन-क्रान्ति--क्रिप्सयोजना की अ्रसफलता 
पर देश में घोर असन्तोप ओर ज्ञोम का बातावरण हो गया | विदेशी 
शासन असहाय हो रहा था । लोगों मे कोई जोरदार कदम उठाने की भावना 
बढ़ती गई | १४ जुलाई १६४२ को कांग्रेस कार्यसमिति ने अ्रगरेजों से 
भारत छोडने का आग्रह करनेवाला भारत-छोडों प्रस्ताव पास किया ! 
उस पर ८ अगस्त को बअम्बई में विचार होकर जो ऐ/तहासिक प्रध्ताव 


मारतीय शासन-विकास (२) ३७ 


स्वीकार किया गया उसने आठ अगस्त को भारतीय राजनीति के इतिहास 
में अमर बना व्या । इसे उपिस्थत करते हुए म० गांधी ने कहा “कांग्रेस 
से मैंने आज यह बाजी लगवाई है कि वह या तो देश को आजाद 
करेगी अथवा खुद फना हो जायगी। करो या मरो हमारा मूल 
मंत्र होगा |” 

कांग्रेस कमेटी का काये समात होने से पूरे ६ अगस्त को बहुते सवेरे 
देश के बडे-बडे नेताओं को गिरफ्तार करके सरकार ने ब्रिना चाहे ही जन- 
संघ को आमंत्रित कर डाला | जनता पर म> गांधी काजो सौम्य 
नियंत्रण था, वह न रहा । इधर १० अगस्त को भारतमन्री श्री एमरी का 
वक्तव्य प्रकाशित हुआ कि काग्रेस का कार्य-क्रम रेल की पटरी उखाडना 
तार तोडना, सरकारी इमारतों को नष्ट करना आदि है | बस, जगह-जगह 
तोड़फोड का काम होने लगा | इस आन्दोलन का सचालन किसी संस्था 
(कांग्रेस आदि) या व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में न होकर स्वयं जनता द्वारा 
हुआ था| यह जनता का खुला विद्रोह था | इसे द्वाने के लिए. सरकार 
ने अंधाधुघ दमन किया | अनेक स्थानों में जन-समूह पर गोलियों चलीं, 
गांव जलाए गए, सामूहिक जुस्माने हुए, लोगों का सामान नीलाम किया 
गया, नागरिक खतंत्रता छीन ली गई। दमन ने आन्दोलन को बाहरी 
दृष्टि से शान्त कर दिया, पर वह जनता की स्वतंत्रता की भावना को 
न दवा सका | हे 

इस जनक्रान्ति के ही समय, देश की पूर्वी सीमा पर इसे स्वतंत्र करने 
के लिए आजाद-हिन्द आन्दोलन श्री नेताजी सुभाष बोस के नेतृत्व में 
हुआ | बाहरी दृष्टि से सफल न होने पर मी आजाद हिन्द सरकार ने अपने 
कार्यों से चमत्कार-पूर्ण साहस, त्याग ओर सगठन का परिचिय दिया | 

वेबल योजना--मई १६४४ मे म० गांधी जेल से छूटे | आपने 

फिर यही कहा कि देश में राष्ट्रीय सरकार का स्थापित हो जाना आवश्यक 
है | आपने तथा श्री राजगोपालाचारी जी ने मुस्लिम लीग के कर्ता घ्ता 
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श्री जिन्ना से बातचीत की | परन्‍्तु जैसी कि आशंका थी, वह 
सफल नही हुई । 
जुलाई १६४४ में ब्रिटिश पालिमेट के चुनाव होने वाले थे। श्री 
चचिल की फिर प्रधान मंत्री बनने की इच्छा थी, अपनी सफलता के 
उद्दे श्य से उसने भारत के यजनैतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 
चायसराय लार्ड वेवल को आदेश दिया । लार्ड वेवल ने जो योजना उप- 
स्थित की उसका साराश यह था कि वायसराय की कार्यकारिणी का नया 
संगठन होगा, उसमें वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोडकर शेष सब 
सदस्य भारतीय होगे | कायकारिणी में हिन्दू तथा मुस्लिम सदस्य समान 
संख्या में होगे तथा भारतीय ईसाई, सिख, दलित वर्ग श्रादि के भी सदस्य 
होंगे | यदि यह नयी कार्यकारिणी बनाने में सफलता मिली तो प्रान्तो में 
भी मंत्रिमंडल पुनः स्थापित हो जायगें। इस योजना पर विचार करने के 
लिए, २५ जूत को शिमले मे भारतीय नेताश्रों की कान्फ्र नस बुलाई गई | 
योजना में कई दोप जानते हुए. भी जनता के युद्ध कालीन सकट दूर करने 
ओर देश की आजादी का रास्ता साफ होने की आ्राशा से कांग्रेस ने 
कान्‍्फ नस मे भाग लिया | यह निश्चय किया गया कि वायसराय की नथी 
कार्यकारिणी के सदस्य इस प्रकार हों--काग्रेत ५, मुस्लिम लीग ५४, सिक्‍्ख 
१, भारतीय ईसाई १, ओर दलित जातियों २ । पर श्री जिन्ना ने यह हठ 
की कि पॉचों मुसलमान सदस्यो का चुनाव सिफ मुस्लिम लींग ही करे; 
जिसका अर्थ यह होता था कि कांग्रेस कोई राष्ट्रीय सस्था नहीं है, उसका 
मुसलमानों से कोई सम्बन्ध नहीं है | जिन्ना की यह वात असत्य थी; योजना 
पर विचार होते समय भी मौलाना अब्दुलक़लाम आजाद कांग्रेत के सभा- 
पति की हैसियत से कान्फ़ नस में भाग ले रहे थे । अस्तु, वेवल-योजना 
अमल मे नहीं आई | 
राजनैतिक परिस्थिति-१६४६ मे प्रान्तीय विधान-सभाओं 


का जो चुनाव हुआ, उसमे कांग्रेस को प्रचड विजय प्रात हुई । ञ्राठ प्रान्तों 
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में उसके मंत्रिमंडल बन गए,। उधर, दूसरे महायुद्ध में यद्यपि इंगलेंड 
विजयी हुआ था, वह अब योग में प्रथम श्रेणी का राष्ट्र न रह कर, दूसरी 
ही नहीं, तीसरी श्रेणी का राष्ट्र रह गया था | वह भारत जेसे देश के सह- 
योग की उपेक्षा नहीं कर सकता था | फिर, वहाँ के १६४४ के चुनावो ने 
अनुदार दल को हठ कर शासन की बागडोर मजदूर दल के नेताओं को 
तीप दी थी | 


ब्रिव्श सरकार मास्त पर से अपना नियंत्रण शिथित्न करने की 
आवश्यकता अनुभव कर ही रही थी कि फरवरी १६४६ मे बम्बई में 
नोसेनिक सधर्ष हुआ, जो क्रमशः दूर-दूर तक फैल गया, और जिसे अन्त 
में श्री सरदार पटेल आदि ने बीच मे पड कर शान्त किया | यह स्पष्ट 
होगया क्रि ब्रिटिश विरोधी भावना अब सेना को भी ग्रस्त कर चुकी है, ओर 
उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता | इस प्रकार इड्डलेंड के 
सूत्रधारों को यह दिखाई देने लग गया कि भारत पर उनकी हकूमत 
चलंनी कठिन है| अब से भारतीय स्वतंत्रता की योजना होने लगी | 


पाँचवाँ अध्याय 
स्वतंत्रता ओर विभाजन की योजना 


भारत की भावी शासन-व्यवस्था कैसी होगी, इसका निर्णय 

स्वयं भारतीयों को करना है। सरकार की राय में वह समय 

आंगया है, जब भारत के शासन का भार भारतीय हाथों में 
सोप देना चाहिए। 

-“व्रिठिश प्रधान मंत्री एटली, सन्‌ १६४६ 

ब्रिटिश मंत्रिमिशन का आगमन---फरवरी १६४६ में यह 

घोषित किया गया कि ब्रिटिश मत्रि-मंडल के तीन सदस्य (लाड पेथिक 
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लारेन्स; सर स्टेफर्ड क्रिप्त, और अलवट एलेग्जेंडर) भारतीय नेताश्रों 
से भावी भारतीय शासन-विधान के सम्बन्ध में विचार-विनिमय करने के 
लिए भारत जायेंगे | यह मंत्रिमिशन मत्रिमंडल- का प्रतिनिधि-स्वरूप 
होगा और इसे मंत्रिमंडल के अधिकार होंगे | भारत द्वारा पूर्ण शासना- 
विकार प्रात करने के लिए यह निम्नलिखित कार्य करेगा-- 

१--शासन-विधान के निर्माण के ढंग पर अ्धिक-से अधिक सहमति 
प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश मारत के प्रतिनिधियों तथा भारतीय रियासतों 
से प्रारम्मिक विचार-विनिमय | 

२--संविधान सभा की स्थापना । 

३--ऐसी कार्यकारिणीसभा का निर्माण, जिसका भारत के प्रमुख 
राजनैतिक दल समर्थन करें | 

यह ब्रिटिश मंत्रिमिशन यहां माच॑ १६४६ में आया | इसने सरकारी 
'पदाधिकारियों तथा भारत के राष्ट्रीय तथा साम्प्रदायिक नेताओं से सम्पर्क 
स्थापित करके उनसे विचार-विनिमय किया | 


राष्ट्रीय सरकार और मुस्लिम लीग--मत्रिमिशन ने नया 
संविधान बनने तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग से सम्मिलित अस्थायी सरकार 
बनाने को कहा; ओर, उनके द्वारा न बनाए जाने पर १६ जून १६४६ 
की १४ सदस्यों की अन्तकांलीन सरकार बनाने की योजना उपस्थित की | 
इसमें मुसलमानों के पांचों प्रतिनिधि श्री० जिन्ना की मर्जी के रखे गए. और 
कांग्रेस को यह अधिकार भी नहीं दिया गया कि वह अपने हिस्से के प्रतिनि- 
थियों में एक स्थान राष्ट्रीय मुस्लिम को भी दे । मुस्लिम लीग ने योजना 
स्वीकार करली, पर कांग्रेस ने इसे स्वीकार न किया | श्री० जिन्ना को आशा 
थी कि कांग्रेस की अस्वीकृति पर मुस्लिम लीग को भारत पर शासन करने 
का श्रवसर मिलेगा | उनकी यह आशा पूरी न हुई | परिषद्‌ के चुनाव 
का काय चलता रहा ! 

ज़लाई १६४६ में लाड वेवेल ने अन्तकालीन सरकार बनाने. का 
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फिर प्रयत्न किया ! उन्होंने कांग्रेस-अध्यक्ष श्री" जवाहरलाल नेहरू तथा 
श्री जिज्ला को क्रमशः ६ और ५ व्यक्तियों की सूची भेजने को कहा ओर 
यह आश्वासन दिया कि अल्यसंख्यकों के तीन सदस्य दोनों बड़े दलों के 
परामश से नियुक्त किए जायेंगे | श्री० जिन्ना ने सूची न भेजकर आन्दोलन 
द्वारा पाकिस्तान शाप्त करने की धमकी दी। इस पर लांड वेवल ने श्री 
नेहरू को अन्तकां तीन सरकार बनाने के लिए आमत्रित किया ! अन्त से 

२ सितम्बर को लीग के सहयोग के बिना ही १२ सदस्यों की राष्ट्रीय सरकार 
बनाई गई जिसमें देश के अन्य सब प्रमुख हितों के प्रतिनिधि थे | 

जब कि राष्ट्रीय सरकार बनाने की बात हो ही रही थी, श्रीं० जिन्ना ने 
विरोधरूप मे १६ अगस्त को प्रत्यक्ष सघर्ष' ( डायरेक्ट एक्शन )दिन , 
मनाए जाने की घोषणा कर दी | इससे देश में खूब साम्प्रदायिक उपद्रव 
हुए; देषामि फैल गई । पहले कलकते और नोआखाली में मारकाठ, लूट, 
और आग लगाने की कितनी ही घटनाएँ हुईं। लीग-सरकार वाले बंगाल 
प्रान्त के अनानुषिक शअत्याचारों की प्रतिक्रिया बिहार मे हुईं। पर म० 
गांधी के अनशन की घोषणा तथा केन्द्रीय सरकार ओर प्रान्तीय सरकार 
की तत्परता से स्थिति जल्दी सम्हल गई | 

लीग के अलग रहने ओर विरोधी कार्य करने के कारण राष्ट्रीय सरकार 
सेनतो कांग्रेस को संतोष था, ओर न वायसराय को | लीग से फिर 
बावचीत चली और आखिर, नवाब भोपाल की मध्यस्थता से मुस्लिम 
लीग के पांच सदध्यों ने अन्तर्कालीन सरकार मे आना स्वीकार कर लिया | 
अब, अन्तकालीन सरकार के उपयुक्त बारह सदस्यों मे से तीन को 
हयकर लीग के ५ सदस्य ले लिए गए, | इस प्रकार १४ सदस्यों की राष्ट्रीय 
सरकार बन गईं | परन्तु लीग के सदस्य सरकार में शामिल होकर अडंगा 
ही लगाते रहे | 

भावी संविधान-योंजना---सई १६४६ मे मत्रिमिशन ने भारत 
का भावी संविधान बनाने के लिए. संविधान-सभा के संगठन की योजना 


४९ भारतीय शासन 


बनाई ओर यह सिफारिश की कि एक अखिल भारतीय यूनियन या संध 
होना चाहिए, जिसमे ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य दोनों भाग सम्मिलित 
हों। उसके अधीन ये विपय रहने चाहिएँ--विदेशी मामले, रक्षा और 
यातायात । इन विपयो को छोडकर शेप सब अधिकार प्रान्तों को हो | कोई 
भी प्रात अपनी विधान-सभा के बहुमत से प्रथम दस वर्ष बाद विधान 
की शर्तों पर पुनर्विचार कर सकेगा । 
मंत्रिमिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मॉग को स्पष्ट रूप 
से अस्वीकार करके भी भारतवर्ष को तीन समूहो मे बॉटने पर जोर दिया | 
उनमें से पूर्वी ओर पश्चिमी समूहो में ऐसे प्रातो का समावेश किया गया, 
जिनमे कुज्ञ मिलाकर मुस्लिम बहुमत था। उसने के समूह में मद्रास, 
बन्‍्बई, संयुक्तप्रांत, विहार, मध्यप्रांत ओर उडीसा रखे; खो (पश्चिमी) 
समूह में पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत, ओर सिंध; और, “ग पूर्वी समूह में 
बंगाल ओर आसाम । सविधान सभा के लिए. ब्रिठिश भारत के सदस्यों 
की संख्या २६६ निश्चित की गई--दस लाख व्यक्तियों पीछे एक प्रतिनिधि 
के हिसाब से । देशी राज्यों के सदस्यों की संख्या ६३ निश्चित हुई । 
इस योजना मे प्रांतों का समूहीकरण आदि कई दोष थे | परन्तु अन्त 
में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की आशा से, कांग्रेस ने इस योजना को 
स्वीफार कर लिया | विधानसभा में प्रांतों की ओर से लिए, जाने वाले 
सदस्यों का चुनाव किया गया । मुस्लिम लीग ने भी चुनावों में भाग लिया | 
मुस्लिम लीग का विरोध; भारत विभाजन की मांग-- 
जुलाई १६४६ में मत्रिमिशन की योजना के अनुसार संयुक्त भारत का 
संविधान बनाने के लिए प्रातीय विधान सभाओं द्वारा संविधान सभा के 
सदस्यो का चुनाव हुआ | उसमे २६६ सदस्यों में से २०८ कांग्रेसी थे, 
ओर यदि रे स्वतत्र मुसलमान भी उनमे मिला दिए जायँ तो कांग्रेस 
समथकों की संख्या २११ थी, जब कि मुस्लिम लीग को केबल ७३ स्थान 
मिले थे | यह देख कर, जिन्ना साहब बहुत उद्िगन हो उठे। उनके दिमाग 


स्वतंत्रता और विभाजन की योजना ३ 


ओ इस चिन्ता ने घेर लिया कि ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम लीग का और 
लय उनका स्थान अंधकारमय है | आखिर उन्होंने एक ओर तो मुस्लिम 
लौग के सदस्यों को संविधान सभा से असहयोग करने का आदेश दिया; 
और दूसरी ओर पाकिस्तान प्रात्ति के लिए, 'प्रत्यक्ष सघर्ष' की घोषणा 
की इसके फल-स्वरूप बंगाल के कई स्थानों में भयंकर मारकाट ओर 
विध्वन्स कार्य हुए, जिनका उल्लेख पहले किया गया है। अब मुत्लिम 
लीग ने खुलें आम यह नीति अपनाली कि हम संयुक्त मारत की संविधान 
सभा को सफल नहीं होने देंगे, भारत का विभाजन चाहते हैं, पाकिस्तान 
राज्य अलग होना चाहिए, और उसकी संविधान सभा अलग संगठित हो । 
(संयुक्त भारत की) सविधान समा की पहली बैठक द्सिम्बर १६४६ 
को होने वाली थी। इस बीच मे ब्रिटिश सरकार ने श्री नेहरू ओर 
लियाकत अली को लन्दन बुला कर समभोता कराना चाहा | पर लीग 
संयुक्त संविधान-समा को भंग करने पर डटी रही | उसने कांग्रेस के बहुत 
चाहने पर भी दिसम्बर की बैठक में भाग नही लिया | 
२० फरवरी रद १६४७ को व्रिटिश प्रधानमंत्री श्री एगली ने घोषणा 
की कि अधिक-से-अधिक जून १६४८ तक से भारत से अंगरेजी सत्ता हट 
ली जायगी | इस घोषणा में यह भी कहा गया कि यदि जून १६४८ तक 
भारत का त॑ग्धान पूर्णतया प्रतिनिध्यात्मक ढंग से नहीं बना तो ब्रिटिश 
सरकार यह निश्चय करेगी कि भारत का शासन किस सत्ता या सत्ताओं को 
सौपा जाय | यह हर्ष का विषय था कि आखिर भारत मे विदेशी शासन 
के अन्त के लिए. एक दिन निश्चित होगया; परन्तु इससे मुस्लिम लीग को 
अपने मनसूत्रे हसिल करने--अलग पाकिस्तान बनाने---के लिए प्रोत्साहन 
भी मिला ! 
संविधान-योजना में परितन; भारतीय संघ और 
पाकिस्तान--सस्लिम लीग मंत्रिमिशन-योजना का विरोध और पाकिस्तान 
के लिए आन्दोलन करती रही | भारतवर्ष के खंडित होने की आशंका 


है भारतीय शासन 


देखकर कांग्रेस ने (बंगाल, पजाब ओर आसाम के उन भागों को ध्यान में 
रखकर जिनमें मुस्लिम बहुमत नहीं था) इस बात पर जोर दिया कि किसी 
प्रदेश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शासन नही लादा जा सकता | आखिर, 
तत्कालीन गवर्नर जनरल लाड माउँय्वेटन ने विविध नेताओ्ों से मिलकर 
तथा ब्रिटिश मत्रिमंडल की स्वीकृति से ३ जून ४७ को संविधान 
सम्बन्धी नई योजना प्रकट की। इस योजना के अनुसार शासन कौ 
दृष्टि से भारतवर्ष के दो अलग अ्रलग ख्तंत्र राज्य हो गएः--भारतीय संघ 
ओर पाकिस्तान | 

पाकिस्तान के पूर्वी भाग में पूर्वों बंगाल, ओर आसाम के सिलहट 
जिले का अधिकाश भाग रहा। पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में पश्चिमी 
पंजाब, सिन्ध तथा विलोचिस्तान रखें गए और निश्च+ किया गया कि 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के लोगों का मत्त लिया जाय | अधिकांश जनता 
पाकिस्तान विरोधी थी। पर इस समय मुस्लिम लीगियों के संघर्ष से बचने 
के लिए. उसने भारतीय संघ में शामिल होना पसन्द नहीं किया । उसने 
अपने स्वतंत्र पठानिस्तान की माँग की, लेकिन प्रस्तुत योजना में उसकी 
गुजायश नहीं थी इसलिए पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के बहुत से आदस्तियों ने 
अपना मत नहीं दिया | नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के समर्थक लीगियें 
की विजय रही | सीमाप्रान्त को (वहां के निवासियों के न चाहते हुए भी) 
पाकिस्तान में मिलना पडा | 


कांग्रेस ने विभाजन क्‍यों स्वीकार किया १--३ जूत की 
घोषणा से होने वाले देश के विभाजन से राष्ट्रीय नेता प्रसन्न नहीं थे, पर 
उनके सामने, तत्कालीन परिस्थितियो में स्वाधीनता-प्राप्ति का और कोई 
उपाय भी नहीं था। महात्मा गांधी ने ४ जून के प्रार्थना-भाषण में कहां कि 
जनता को यह न भूल जाना चाहिए कि कांग्रेस को इस स्थिति 
में आने के लिए विवश किया गया है! कांग्रेस ने अखंड भारत का 
लक्ष्य सामने रखा था | परूतु बिना मुस्तिम लीग के सहयोग के उ्त 


स्वतँत्रता ओर विभाजन की योजना धर 


(द्घधान्त पर डटे रझूने का मतलब देश में मवानक शहयुद्ध को 
ब्रामन्त्रित करना था । अंगरेजों की कृपा से मुसलमान अख्न-शल््न से 
“ प्र सुसज्जित थे; उनके पीछे ब्रिटिश सत्ता का हाथ था। सुस्लिम लीग 
ले जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगे ही नहीं, लूटमार, आगजनी आदि 
न्सा-कांड कर हे थे। एक वात यह भी थी कि अस्थायी सरकार के 
मय लीगी नेताओ ने पद-पद पर बाधाएँ उपस्थित कीं, ओर शासनाकार्य 
गेक तरह नहीं होने दिया | इस दशा मे, परिस्थितियों से विवश हो कांग्रेस- 
ताओं को न चाहते हुए मी देश का विभाजन स्वीकार करना पडा, जिससे 
प्रंगरेज यहाँ से चले जायें, ओर खंडित भारत की ही सही, आजादी 
पे जाय | 


भारतीय स्वतंत्रता विधान, सन्‌ १६४७-...४ जुलाई 
१६४७ को ब्रिटिश पालिमेय में भारतीय खतंत्रता का मसविदा पेश किया 
गया, ओर १८ जुज्ताई को इसे शाही अनुमति से कानूत का रूप मिल 
गया। इसके उद्देश्य इस प्रकार थे--दो खतंत्र याज्यों (भारत और 
पाकिस्तान) के निर्माण की व्यवस्था करना, भारतीय शासन सम्बन्धी सन्‌ 
१६३५ के संविधान की उन धाराओं के बदले नई धाराओ को स्थान देना; 
जिनका सम्बन्ध इन राज्यों के बाहर की वातों से है, और इन राज्यों के 
निर्माण के फलस्वरूप तथा सम्बन्धित अन्य बातों की व्यवस्था करना ।' 


भारतीय स्वतंत्रता-विधान, सन १६४७, कोई ऐसा विधान नहीं था, 
जिसमे प्रत्येक बात अन्तिम निणय की तरह व्योरेबार दी हुई हो, वरन्‌ यह 
ऐसे प्रस्ताव के रूप में था, जिससे भारत अपना नया सविधान बना सके 
ओर संक्रमण काल के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके । इसका मूल 
आधार भारत का सन्‌ १६३४ का संविधान था, जो इस प्रकार घणया, 
बढ़ाया, संशोधित और परिवर्तित किया गया था कि भारत (ब्रिटिश) राष्ट्र 
मंडल के स्वराज्य प्राप्त प्रदेशों के समान हो जाय | 


डद्‌ भारतीय शासन 


इस प्रकार नया संविधान बन कर अमल में आने ( २६ जनवरी 
१६५० ) तक इन दोनों राज्यों का तथा इनके प्रांतों का शासन भारत के 
सन्‌ १६३५४ के विधान के अनुसार हुआ, जो इन राज्यो के गवनर-जनरत्ों 
द्वार सशोधित और परिवर्तित था | गवर्नरजनरल और गबना वैधानिक 
शासक थे | इनके व्यक्तिगत निणंय ओर विवेक सम्बन्धी विशेषाधिकारों 
की इतिश्री होगई। इन दोनो राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का किसी 
प्रकार का नियंत्रण न रहा | इनकी विधान सभाओं को पूर्ण अधिकार 
थे, उन पर किसी प्रकार का ग्रतिबन्ध न था | उन्हें सर्वोच्च 
सा प्रात थी | 

मारतीय स्वासतों को एक बा दूसरे राज्य मे सम्मिलित होने की 
स्वतन्त्रता दी गई परन्तु कोई स्थासत पूर्ण स्वतस्त्र नहीं रह सकती थी, 
एक़ या दूसरे राज्य में मिलने का कादूती अधिकार भी बहुत-कुछ सीमित 
था, क्योंकि कुछ भौगोलिक अ्निवारयताएँ ऐसी थीं, मिनसे ब्रच्य नहीं जा 
सकता था | 

भारत के ख्तंत्र हो जाने से भारत-मंत्री ओर उसके सलाहकार 
अनावश्यक हो गए थे; उन्हें हटाने की व्यवस्था की गई | 

विधान को अमल में लाने के कायं---ऊपर कहा गया 

है कि भारतीय ख्तंत्रता विधान का मसविद्य ४ जुलाई १६४७ को 
पार्लिमेंट मे पेश किया गया; यह स्पष्ट था कि उसे स्वीकृति जल्दी ही मिल 
जायगी | इसलिए, उसी समय से उसे अमल में लाने के कार्य किये गये | 

१-स्वतन्त्रता-विधान मे यह व्यवस्था की गईं थी कि भारत और 
पाकिस्तान दोनों राज्यों के लिए. एक-एक गवनर-जनरल होगा, पर 
इसमें यह शर्त रखी गई थी कि जब तक इनमे से किसी राज्य का विधान 
मंडल विरोधात्मक नियम न बनावे, एक ही व्यक्ति दोनों राज्यों का गवर्भर- 
जनरल नियुक्त किया जा सके | इस प्रकार ब्रिटिश सरकार एक ही व्यक्ति 
वे दोनों राज्यों का गवर्नर-जनरल बनाने की बात सोचती थी | पर मुस्लिम 
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लीग का विचार दूसरा रहा । अस्तु, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के दूसरे राज्यों सें 
गवनर-जनरल को सम्राद उस राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर नियुक्त 
कंरता है; पर मारत और पाकिस्तान में १५ अगस्त १६४७ से पूर्व अलग- 
लग मन्जिमन्‍्डल ही न थे | इसलिए ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग की 
सिफारिश के अनुसार पाकिस्तान में श्री जिन्ना को गवनर-जनरल बनाया 
ओर भारतीय विधान सभा की इच्छानुसार भारत में माउँव्वेटन को 
गवर्नर-जनरल रहने दिया । 

२--इस विधान के .अनुसार पाकिस्तान के प्रदेश निर्धारित कर 
दिए गए ओ< त्रिठिश भारत के शेष प्रदेशों को भारत का नाम दिया 
गया। प्रदेश-निर्धारण का आधार निवासियों का साम्प्रदायिक बहुमत 
था, पर अन्तिम निर्णय बंगाल और पंजाब के सीमा“निर्धारण-कमीशनों 
पर छोड़ दिया गया; जो अपना निर्णय देते समय साम्प्रदायिक बहुमत के 
अतिरिक्त कुछ अन्य बातो पर भी विचार करनेवाले ये। तीमा-निर्धारण- 
काप्रीशन सर रेडक्किफ की अध्यक्षता में नियुक्त हुए। परनठु उनके 
एक्मत न होने के कारण, उनकी अनुमति से सर रेडक्लिफ ने स्वयं अपना 
विश॒य दिया | 

३--भारतीय संविधान सभा में मुध्लिम लीग ओर देशी 
रियासतों के प्रतिनिधि भाग लेने लगे, और यह घोषित कर दिया 
गया कि १० अगस्त से पाकिस्तान की संविधान सभा कयची मे कार्य 
आरम्म करेगी। 

४--विभाजन-कौसिल ने सेना का बंट्वारा करना शुरू कर दिया 
ओर अगरेजी सैनिक भारत से जाने की तैयारी करने लगे । 

३--विदेशों में भारतीय राजदूत नियुक्त किए. गए. । 

६--संविधान समा ने कांग्रेस के तिरंगे भुंडे मे चरखें की जगह 
सम्राद अशोक के चक्र को स्थान देकर उसे भारतवर्ष का सरकारी भंढा 
स्वीकार किया | हे 


श्८ भारतीय शासन 


७--प्रान्तों के लिए. भारतीय गवर्नरों की नियुक्ति की गई ओर 
आवश्यकतानुसार प्रान्तीय मंत्रिमंडलों मे परिवर्तन किए गए । 

८-लाई माउंव्वेटन ने रियासतो को भारतीय संघ में सम्मिलित 
होने के लिए, श्रामंत्रित करते हुए उनका स्वतंत्रता सम्बन्धी भ्रम दूर 
किया | इस प्रकार भारतीय संघ के विविध भागों का सुसंगठन होने 
लगा | 


विशेष वक्तव्य--१५ अगस्त १६४७ की आ्राधी रात को भारत 
खतंत्र “हो गया, राजसत्ता हस्तान्तरित हो गई। देश ने अंगरेजों की 
अधीनता से मुक्ति पाई; हों, खंडित होने के कारण यह समय इतने उल्लास 
का न था, जितना होना चाहिए था। फिर; इस समय साम्प्रदायिकता 
का नंगा नाच होने के कारण भारत ओर पाकिस्तान के सीमा-अ्रदेशों 
में अनेक परिवारों पर मुसीत्रत का पहाड हूट पडा; लाखों आदमियों, 
ह्लियों और बच्चों को अपना घर-बार छोड कर दूमरे राज्य में शरणार्थी 
बनना पडा, कितनों ही ने तो अपने प्राण गंवा दिए.। अ्रनेक महिलाओं 
की इज्जत आवरू नष्ट हुई। ये बातें खून खोलाने वाली थीं। धन्य है, 
उन सज्जनों को जिन्होंने इस उत्तेजनामय वातावरण में भी भैर्य ओर 
गम्मरता से काम लिया । अस्तु, १५ अगस्त १६४७ हमारा स्वतन्नता- 
प्राप्ति का दिवस है | 


अगरेजो के समय का अन्तिम शासन-तंत्र अगले पृष्ठ के नक्शे में 
दिखाया गया है, भारत के स्वतंत्र होने पर यहाँ की शासनपद्धति में जो 
परिवरतन हुआ, उसका परिचय पाठकों को इस नक्शे की, अगले अ्रध्याय 
में (पृष्ठ ५२ पर) दिये हुए. नक्शे से, तुलना करने पर सहज ही मिल 
जायगा | इस प्रकार १५ अगस्त १६४७ के दिन का हमारी वैधानिक 
प्रगति में विशेष स्थान है । इससे पहले ओर इससे पीछे की भारतीय 
शासन सम्बन्धी स्थिति में महत्वपूर्ण अन्तर है। 
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छठा अध्याय 


नये संविधान से पहले की शासन पद्धति 


“व्यवहार रूप में भारत १५ अगस्त १६४७ को अपने भाग्य 
का स्वयं विधाता बन गया, किन्तु कानूनों रूप में वह २६ 
जनवरी १६४० को पूर्ण ख॒तंत्र हुआ |” 


पिछुल्ते श्रध्याय में भारतीय खतत्रता-विधान के सम्बन्ध में लिखा 
जा चुका है | उसके अनुसार १५ अगस्त १६४७ के बाद भारत में किस 
प्रकार की शासनपद्धति प्रचलित हुई; भारत सरकार, श्र भारतीय पालिमेंट 
तथा प्रान्तीय सरकारों और प्रान्तीय विधान मंडलो आदि का रूप 
क्या हुआ, ये किस प्रकार सम्राट ओर ब्रिटिश पालिमेट के नियंत्रण से 
मुक्त हुए और देशी र्यामतो की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ | इन 
बातों का व्योरेवार वर्णन इसश्रध्याय मे किया जायगा। . ., 

यह शासनपद्धति अस्थायी, अर्थात्‌ उस समय तक के लिए थी, 
जब तक कि सविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान बन कर अमल में 
न आने लगे। नया संविधान २६ जनवरी १६५० से अमल में आने 
लगा | इस प्रकार इस श्रध्याय में बतायी हुईं श्थिति अन्तकालीन व्यवध्या 
के रूप में थी | 

इसका स्थूल रूप नक्शे में अगले प्रष्ठ में दिखाया जाता है 
इस नक्शे की, पिछले श्रध्याय के श्रन्त में दिये हुए नक्शे से तुलना 


करके देखिए, कि स्वतत्र होने पर हमारी शासनपद्धति में क्या वैधानिक 
- खितन हुआ है | 


१९१ 


(जे 
पद्धांत 
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धरे भारतीय शात्षन 


५१) 
केन्द्रीय शासन 


भारत के स्वतन्त्र होने से पहले मारत-सरकार का अर्थ था, कौसिल 
युक्त गवर्नर-जनरल, ( गवर्नरःजनरल और उसकी कार्यकारिणी सभा )। 
अब भारत-सरकार का अर्थ हो गया गबनरजनरल और उसका 
मंत्रिमंडल | ,, 


गवनर जनरत--पहले गवर्नर-जनरल की नियुक्ति सम्राट ब्रिटिश 
प्रधान मंत्री की सिफारिश से करता था | उसका कार्य-काल प्रायः पॉच 
वर्ष होता था। १५ अगस्त १६४७ को भारत स्वतत्त्र हो गया और नए 
गवर्नर-जनरज् की नियुक्ति का प्रश्न सामने आया। अन्न सम्राठ को इसके 
लिए, ब्रिटिश प्रधान मंत्री की सिफारिश की आवश्यकता न रही | स्व॒राज्य- 
प्राप्त प्रदेशों के गवर्नर-जनरलों की नियुक्ति उस प्रदेश के मंत्रिमंडल की 
सिफारिश पर करने का नियम है। भारत मे उस समय भारत और 
पाकिस्तान सम्बन्धी कई विषयों का निपटारा करना था और आन्तरिक 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ उपस्थित थी। यहाँ के मत्रिमएडल की इच्छा- 
नुसार भारतीय विधान-सभा ने माउंय्वेटन को ही गवरनर-जनरल बनाए, 
रखना स्वीकार किया | इसके लिए, सम्राट ने नियमानुसार स्वीकृति देदी | 
अंगरेज गवर्नरजनरलो में यह अन्तिम थे। जूत सन्‌ १६४८ मे ला्ड 
माउंथ्बेटन के अवकाश प्राप्त करने पर केन्द्रीय मंत्रिमएडल की इच्छा- 
नुसार सम्राद द्वारा श्री राजगोपालाचार्य गवनर-जनरल नियुक्त किए गए | 
यह नियुक्ति नया संविधान स्वीकार होने तक (२६ नवम्बर १६४६ तक ) 
रही । उसके बाद गवनर-जनरल का पद सप्ताप्त हो गया । 


स्व॒त॑त्रता-विधान से गवनर जनरल की शक्ति बहुत कप्त हो गयी। 
वह केवल बधानिक शासक रह गया | उसके विशेषाधिकार, जिनका उप 
योग वह पहले अपनी ही इच्छा से कर सकता था, समास होगए। अ्रव 


नये धंविधान से पहले की शासनपद्धति दर 


उसके लिए. प्रत्येक कार्य मंत्रिमंडल के परामश के अनुसार ही करना 
आवश्यक हो गया । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निश्चय 
किया कि लोगों को पद्वी देने की प्रथा हुआ दी जाय, इससे गवनर- 
जनरत् का पदवी देने का अधिकार स्वयं समास हो गया | 


मंत्रिमंडल---गर्वनर-जनरल की सहायता के लिये एक कौसिल या 


कार्यकारिणी सभा उस पद के आरुभ से ही रहती आई थी। पहले 
उसके सब सदस्य अंगरेज होते थे। पीछे उसमे भारतीयों को भी स्थान 
मिलने लगा | परन्तु भारतीय सदस्यों को सेना; अर्थ ओर शहर्नचमाग 
नहीं सौंपे जाते थे | सब सदस्य सम्राद की अनुमति से पांच वर्ष के लिये 
नियुक्त किये जाते थे | कोई सदस्य इस देश की वास्तविक इच्छाओं 
ओर आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं करता था, उसका यहाँ के प्रमुख 
राजनैतिक दलों से सम्पर्क नहीं होता था, वह केन्द्रीय विधान मंडल 
के प्रतिउत्तर दायी नहीं होता था । 

अब यह बात नहीं रही। अब गवनर-जनरल की कार्यकारिणी 
के जो सदस्य थे, उनका उत्तरदायित्व राष्ट्र के प्रति था, वे राष्ट्र-नेता श्री 
नेहरू ( प्रधान मंत्री ) द्वारा चुने हुए थे। भरी नेहरू को विधान-सभा 
(भारतीय पालिमेट) का यथेष्ट समर्थन प्राप्त था, और वे उसके प्रति 
उत्तरदायी थे | गवर्नर-जनरल की यह कार्यकारिणी मंत्रिमंडल” कहलाती 
थी। इसमें १४ मंत्री थे । भारत-सरकार के सब विमाग इन मंत्रियों में बटे 
हुए थे। 


मत्रियों को नियुक्त करने (ओर बखास्त करने) का अधिकार नियमानु- 
सार तो गवनर-जनरल को था | परन्तु अब व्यवहार में गवर्नर-जनरल अपनी 
इच्छानुसार कुछ नहीं कर सकता था | उसके लिए आवश्यक था कि वह 
केन्द्रीय विधान मंडल के बहुमत वाले दल के नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त 
फेरे और प्रधान मंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करे | 


पड भारतीय शासन , 


भारत-सरकार का उत्तरदायित्ल--भारत के ख्तंत्र होने तक 
भार-सरकार अपने कार्यों के लिए. ब्रिग्िश पार्लिमेट के प्रति उत्तरदायी 
थी। पार्लिमेट उस पर भारत-मंत्री के द्वाथ नियत्रण रखती थी। 
भारत-मंत्री समय-समय पर भारत-सरकार को आदेश देता रूता था, शोर 
यार्लिमेंट के सदस्य भारत-मत्री से भारतीय शासन सम्बन्धी किसी विपय में 
जवाब मॉग सकते थे । मारत-तरकार पर, वैधानिक दृष्टि से भारतीय विधान- 


मंडल का कोई नियंत्रण नही था। 


भारतीय खतंतच्रता-विधान, सन्‌ १६४७, से स्थिति बदल गई | 
अब भारतीय शासन मे ब्रिटिश पालिमेट का कोई स्थान नहीं रहा है। 
आारतमंत्री ओर उसके सलाहकारों का पद तोड ही, दियां गया, 
केवल सम्राट ही भारतीय शासन-विधान का अंग रहा, पर बह भारत के 
सम्बन्ध में यहाँ के उत्तरदायी मंत्रियों के परामश से ही अपने अधिकारों 
का प्रयोग करने लगा, व्यवहार में उसके भी अधिकार नहीं के बरात्रर रह 
गए, भारत सरकार अब अपनी गह, नीति तथा विदेश-नीति निर्धारित करने 
में स्वतंत्र हो गयी। उस पर ब्रिटिश सरकार का कोई प्रतिबरन्ध न रहा । 


पालिमेंट ] 

पालिमेंट का संगठन--भारतीय खतंत्रता-विधान, सन्‌ १६४७, 
में यह व्यवस्था की गई थी कि नया संविधान अ्रमल में आने तक भारत 
की संविधान सभा को ही, भारत की संघ-पारलिमेट के अधिकार होंगे | पहले 
यह बताया जा चुका है कि मई १६४६ में भारतीय संविधान सभा के 
निर्माण की जो योजना बनाई गई थी, उसमे ब्रिटिश भारत के २६६ और 
देशी राज्यों के ६३, कुल मिला कर रे८६ सदस्य रखे गए ये | 
इन्हीं सदस्यों से पालिमेंट संगठित हुईं । पीछे पाकिस्तान का अलग राज्य 
बनाये जाने की योजना होने पर इनमें से उस त्षेत्र के ६६ सदस्थ अलग 
हो गये, और भारतीय पार्लिमेंट में ३२९० सदस्य रह गए। पाल्िसेट की 
हेसियत से काम करने के समय उसका सभापति अलग होने लगा | 


नये संविधान से पहले की शासत्पद्धति घूपू 


[ तविधान-सभा के समापति डा० राजेन्द्रप्सांद; और मारतीय पालि- 
मेंट के सभापति भरी मावलंकार जी थे । | ' 


- पालिगठ के अधिवेशनों में संविधान-सभा के वे सदस्य भाग नहीं 
लेते ये, जो प्रान्तीय विधान मंडलों के सदस्य थे । 

४ पालिमेंट की सर्वोच्च सत्ता--१५ अगस्त १६४७ से पहले 
भारतीय विधान-मंडल के अधिकार बहुत सीमित थे | वह ब्रिटिश पार्लि- 
मेन्ट द्वारा प्रास किए गए भारतवष सम्बन्धी कानूनों से असंगत कासून- 
नहीं बना सकती थी । उसके द्वारा पास किए हुए प्रस्ताओं को गवर्नर 
जनरल सम्राद की अनुमति के लिए रोक सकता था और सम्राट को 
अनुमति देने अथवा न देने या उन्हें रद्द करने तथा स्थगित करने का 
पूर्ण अधिकार था | ब्रिटिश पार्लिमेट द्वारा पास किए, हुए अनेक कानून 
भारत पर भी लागू होते थे । परन्तु भारतीय स्वतंत्रता-विधान से ये सब 
प्रतिबन्ध हट गए,। अन्र भारतीय पार्लिमेन्ट को ब्रिटिश पालिमेन्ट द्वारा 
पास किए हुए कानूनों तथा तत्सम्बन्धी नियमों को रद्द करने तथा उनसे 
असगत कानून बनाने का भी अधिकार हो गया। इस प्रकार भारतीय 
पालिमेन्ट एक सर्वोच्च सत्ता-सम्पन्न विधान संस्था हो गई | पहले आशिक 
विषयों में पालिमेट पर बहुत से प्रतिबन्ध थे, और गवनेर-जनरल को 
विशेषाधिकार प्राप्त थे | अब गत्रनर-जनरल के विशेषाधिकार समाप्त हो 
जाने से आर्थिक विषयो मे मी पारलिमेट को पूण अधिकार प्राप्त हो गए, | 


(२ ) प्रान्तीय शासन 
प्रान्तों को निमोण और सीमा-परिवतन-प्रान्तों की 


संख्या समय-समय पर बदलती रही है। भारत के स्वतंत्र होने से पहले 
कोई प्रान्त ( चाहे वह गवनेर का प्रान्त हो, या चीफ-कमिश्नर का ) 
निर्माण करने, या उसका क्षेत्र घटाने या बढ़ाने, अथवा उसकी सीमा 
वदलने का अधिकार सम्राद को था। सन्‌ १६४७ के भारतीय स्वतंत्रता 


प६ . भारतीय शासन 


० ही एऐ 
विधान से किसी प्रान्त को बनाने या उसकी सीमा में परिवतन' करने का 
अधिकार गवनर-जनरल को हो गया । 


चीफ कमिश्नरों के प्रान्त--भारत के खतंत्र होने के समय 
चीफ-कमिश्नरो के प्रान्त ये ये--( १ ) देहली, ( २) अजमेर-मेरवाडा) 
(३ ) कुर्ग, (४ ) पथपिपलोदा और ( ५) अन्दमन-निकोबार । अगक्त 
१६४७ के बाद इन प्रांतों मे बहुत परितन हुआ । देशी राज्यों मे से 
अधिकाश, मारतीय सब में विज्लोन हो गए ओर इनमे से कुछ राज्यों या 
उनके समूरों को कमिश्नर या चोक कमिश्नर का प्रान्त बनाया गया। 
इनकी नियुक्ति गवर्नर-जनरल करता था ओर वे उसके प्रति ही उत्तरदायी 


होते थे। 


गवनरों के प्रान्त--भारत के ख्तत्र होने ( और पाकिस्तान 
बनने / के बाद गवर्नरों के प्रान्त निम्नलिल्चित हुए--(१) मदरास 
(२) बम्बई ( ३ ) सयुक्त प्रान्त (४) बिहार (४ ) मध्य प्रान्त-बरार 
(६) आसाम (७) उडीसा (८) पूर्वी पंजाब (६ ) पश्चिमी 
बंगाल | 
पहले गवनरों की नियुक्तियाँ सम्राट द्वारा होती थीं। भारत के ख्ततंत्र 
होने के समय अथात्‌ १५ अ्रगस्त १६४७ से पूर्व सब गवर्नरो ने त्याग 
पत्र दे दिया था। मद्रास, बस््रई, ओर आसाम के गवर्नरों से अपने 
पद पर बने रहने को प्रार्थना की गई, जो उन्होंने स्वीकार करली। अ्रन्य 
प्रान्तों के लिए नए गवनरों को सप्राद की स्वीकृति से नियुक्त किया गया 
ओर यह निश्चय हो गया कि भविष्य में रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति 
गवर्नर-जनरल द्वारा की जायगी | 


भारत के खतत्र होने से पहले बगाल, बम्बई, मद्रास और संयक्त' 
प्रान्त के गवनरों का पद विशेष ऊंचामाना जाता था; इन्हें वार्षिक 
वेतन १,२०,००० र० मिलता था। पंजाब और बिहार के गवतेरों को 


नये संविधान से पहले की शासनपद्धति  पू७ 


एक-एक लाख ०; मध्यप्रान्त-चरार और आसाम के गवनरों मे से प्रत्येक 
को ७२,००० पश्चिमोत्तर सीमापान्त, उडीसा और सिन्ध के गवर्नरों में से 
प्रत्येक को ९९,००० रु० मिलता था। अब यह मिन्नता नहीं रही; सब 
मवर्नरों का वेतन बराचर हो गया: प्रत्येक को ६६,००० रु० मिलने लगे | 


गवर्नर और मंत्रिमंडल्--गवर्नर द्वारा प्रान्त का मुख्य मन्री 
तथा अन्य मंत्री उसी प्रकार नियुक्त होने लगे, जैसे गवनर-जनरल द्वारा 
केन्द्रीय प्रधान मंत्री ओर अन्य मंत्री । 
सन्‌ १६१५ के सविधान के अनुसार गवनर को अनेक विशेषाधिकार 
प्राप्त थे, ओर वह कई प्रकार के कार्य अपने विवेक अथवा व्यक्तिगत निणय 
से कर सकता था | भारतीय स्वतंत्रता विधान, सन्‌ १६४७, से गवर्नर के 
उन सब अधिकारों का अन्त हो कर वह वैधानिक शासक मात्र रह गया | 
वह शासन-कार्य मंत्रिमंडल के मतानुसार करने, लगा जो प्रान्तीय विधान 
मंडल के प्रति उत्तरदायी हो गया | इसी प्रकार अब गवर्नर के आर्थिक 
विशेषाधिकार भी समाप्त हो जाने से प्रान्तीय विधान मंडलों के अधिकार 
बढ़ गए, ओर प्रान्तों मे आर्थिक स्वराज की स्थापना हो गई ! 


गान्तीय विधान मंडल--प्रान्तीय विधान मंडलों के घुनाव 
, सन्‌ १६४६ में हुए थे | अगस्त सन्‌ १६४७ में भारत खतंत्र हो गया। 
इस प्रकार सन्‌ १६४६ के चुनाव, १६२५ के संविधान के अनुसार होने- 
वाले अन्तिम चुनाव थे । 


सन्‌ १६४६ के चुनावों के समय, १६३५ के संविधान के अनुस्गर, 
बंगाल और आसाम में भी दूसरी समाएँ ( ऊपरली समाएँ ) थीं। वे 
भारतीय' स्वतंत्रता-विधान के अनुसार तोडइ दी गई । अब आसाम ओर 
पश्चिमो बंगाल में एक-एक समा रह गई | 

पिछले चुनाव प्रथक्‌ साम्प्रदायिक निर्वांचन-प्रथा के आधार पर हुए 
थे, ओर' निर्वाचकसंघ १६ प्रकार के माने गए थेः--१--साधारण 


पट भारतीय शासन 


(हिन्दू) २-सिक्ख; रै-सरस्लिम; ४5--ेग्लो-इडियन, '--थोरपियन, 
६--भासतीय ईसाई, ७--व्यापार, उद्योग ओर खनिज, ८--जमीदार, 
६--विश्वविद्यालय, १०--श्रम, १६-“ज्लरियॉ--साधारण (हिन्दू) 
१२--ब्लियॉ--मुतस्तिम,._ (३--ज्ियॉ--एंग्लोइंडियन,  १४--छियां 
-+सिक्ख, १४--ज्ियॉ--भरतीय ईसाई, १६--पिछडी हुई जातियों । 
| इस आधार पर पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त आर उडीसा को छोडकर अन्य 
प्रत्येक प्रान्त के विधान मंडल मे कुछ स्थान योरपियनों को दिए हुए; 
थे। स्ततन्रता विधान से ये स्थान समाप्त समझे गए अ्रवर प्रान्तीय 
विधान-समाओं के सदस्य इस प्रकार रह गये-- 

मंदरास २१२, अम्बई १७२, पश्चिमी बंगाल ६०, सयुक्तप्रान्त २२६, 
पंजाब ८१, उडीसा ६०, विहार १४०, मध्य प्रान्त-चरार १११, ओर 
आसाम ७१ | 

विधान समा के अधिक से अधिक पॉच वर्ष रहने और इसके बाद 
भंग होजाने का नियम था | 

सन्‌ १६४६ के चुनावों के समय ( १६३५ के शसन-विधान के 
अनुसार ) छः प्रान्तों में दूसरी सभाएँ ( विधान-परिपदे ) थी। भारतीय 
स्तंत्रता विधान के अनुसार पश्चिमी बरगाह ओर श्रासाम की विधान- 
परिपदें तोड दी गयीं, अब चार प्रान्तों मे ही दो-ठो सभाएँ रह गयीं :-- 
इनके सदस्यों को अधिकतम सख्या इस प्रकार थीः-- 

मदरास ४४, अम्बई २६, मंयुक्तप्रान्त ४६, विहार २६ । विधान 
परिपदें स्थायी सस्थाएँ थीं, वे कमी भंग नहीं होती थी। इनके लगभग 
एक तिहाई सदस्य निर्धारित रीति से तीन-तीन साल में बदलने (्रर्थात्‌ 
प्रत्येक तीन साल के बाद इसके एक-तिहाई सदस्यों का नया चुनांव होने) 
का नियम था। कोन-कोन से सदस्य पहले तीन साल बाद, ओर कौन-कौन 
से पहले छुः साल बाद इससे प्रथक हो, इसका निर्णय गवर्नर करता था | 

प्रान्तीय विधान मंडलों का अधिकार--सन्‌ १६३४ के 


नये संविधान से पहले की शासनपद्धति श्र 


संविधान के अनुसार प्रांतीय विधान मंडलों के कार्य-सम्पादन के सम्बन्ध 
में अनेक वाधाएँ तथा सीमाएँ थीं। अब उनका श्रन्त हो गया। अब 
ब्रिटिश पार्लिमेट प्रातों के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बना सकती थी | 
ओऔर न सम्राद प्रातीय विधान मंडलों द्वारा बनाए; हुए कानूनी को रह कर 
सकता था। पहले गवर्नर-जनरल अपने विवेक और व्यक्तिगत निर्णय से 
प्रांतीय विधान मंडलों के काबून-निर्माण मे कई प्रकार की रुकावट डाल 
सकता था । अत्र उसके वे अधिकार लुप्त होगए.। पहले कई विषयों के 
ग्रस्ताव प्रांतीय विधान मंडलों में उपस्थित नहीं किए जा सकते थे, 
और कुछ को उपस्थित करने के लिए गवर्नर-जनरल या गवनर की 
यूव॑ अनुमति लेना अनिवार्य था । सन्‌ १६९४७ के भारतीग्र स्वतंत्रता 
विधान द्वारा ये सन रुकावटें हटा दी गई। अब प्रातीय विधान मंडल 
अपने ज्षेत्र के विषयों के लिए यथेष्ट कानून बना सकते थे । 


(३) 
देशी रियासत 


भारत के स्वतत्र होने से पदले रस्यिसतें दोहरी अधीनता से थी-- 
णशजाओं की तथा अंगरेजों को । रियासतो की जागीरी जनता तो तेहरी 
अधीनता में थी, कारण वह जागीरदारों के भी अधीन थी। भारत के 
स्वतंत्र होने पर रियासतों के शासनअबन्ध में विलक्षण परिवर्तन हुआ | 
वे क्रमशः प्रान्तो के स्तर पर आने लगीं । इसे अच्छी तरह समभने के 
लिए यह जान लेना चाहिए कि सन्‌ १६४७ से पहले उनकी त्थिति 
क्या थी। 
भारत के स्वतंत्र होने से पहलें--सन्‌ १६३५ के संविधान 
के अनुसार, देशी रियासत (टेट) मारतवर्ष के ऐसे किसी भी माग को कह 
सकते थे, जो ब्रिटिश भारत का भाग न हो, और जिसे सम्राट ने सियासत 
मान लिया हो | इस प्रकार देशी र्यासतों से मारतवर्ष के उन भागों का 
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प्रयोजन था, जिनका आन्तरिक शासन यहाँ के ही याजा या सरदार, विविध 
संघियों के अनुसार, सम्राद की आधीनता में रहते हुए, करते थे | छोटी 
बडी ये सब रियासते लगभग ५६० थीं। इनमे से हैदराबाद, वडौदा, मैसूर, 
कश्मीर और ग्वालियर आदि कुछ तो अपने विस्तार ओर जनसंख्या में योरप 
के एक-एक राष्ट्र के समान तथा दो-दो करोड रुपए! से अधिक आय वाली 
थीं। अन्य बहुत सी स्यासते साधारण गॉँव सरीखी थीं। जिन्हें वास्तव 
में सियासत कहा जाना चाहिए था, उनकी संख्या दो सो से भी कम थी, 
शेष सनदी जागीरे ( इस्टेट्स' ) थीं, 'जिनके अधिपति सरदार या चीफ 
कहलाते थे। केवल २० ही रियासतें ऐसी थीं, जिनकी आबादी, क्षेत्रफल 
और साधन यहाँ के श्रौसत जिले के समान ये । 


अधिकतर देशी रियासतो में कोई शासन-विधान नहीं था| उनका 
शासन, शासक की व्यक्तिगत इच्छा, रुचि या योग्यता आदि के अनुसार 
बदलता रहता था | 


केवल तीस रियासतों में विधान-सभाएँ थी। इनकी सभाओं में से 
भी अधिकतर में सरकारी सदस्यों की काफी संख्या थी, तथा गैरसरकारी 
सदस्य भी जनता द्वारा निर्वाचित न होकर नामजद होते थे; अथवा 
म्युनिसपेलठियो आदि द्वारा चुने जाते थे। फिर, अधिकतर विधान-समाश्रों 
को कानून बनाने या बजट की मर्दें स्वीकार करने का विशेष अधिकार न 
होने से, वे एक प्रकार की परामश देने वाली सम्थाएँ थी, उनका शासकों 
पर कुछ नियंत्रण नहीं था | 

अधिकांश रियासतों में निराले-निरले कानून प्रचलित ये । कुछ में 
तो कानून का अभाव ही कहा जा सकता था ; शासको की इच्छा ही 
कानून थी। लगभग चालीस रियासतों में हाईकोर्ट कुछ-कुछ ब्रिटिश भारत 
के ढंग पर संगठित ये । 


अधिकतर राजा प्रजा के प्रति कुछ भी उत्तरदायी नहीं ये, वे 
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स्वेच्छानुसार मॉति-मॉति के कर लगाते थे; ओर जब चाहते वे उन्हें बढ़ा 
देते ये; किसी व्यवस्थापक समा आदि का कुछ नियंत्रण नहीं था| ख़चे 
के विषय में मी वे प्रायः सर्वछन्द थे | 


नई योजना--सन्‌ १६४६-४७ में भारत के लिए नए संविधान 
की योजना बनाने के जो प्रयत्न हुए, उनका उल्लेख पहले किया जी 
चुका है। ३े जूत १६४७ की ब्रिटिश योजनां ने रियासतों के लिए 
तीन मार्ग छोड दिए. (१) थे भारतीय संघ में शामिल हो, (२) पाकिस्तान 
में शामिल हो, या (3) १५ अगस्त को ब्रिटिश सत्ता का अन्त होने पर वे 
स्तन्र हो जाएँ। हो वायसराय ने यह स्पष्ट कर दिया था 'कि अपने 
हितों की रक्षा करने का मार स्वय देशी राज्यों पर रहेगा, हम भारतवर्ष 
की सावंभीम सत्ता भारतीयों के हाथ में दे रहे हैं, देशी राज्यों को भारत 
(या पाकिस्तान) सरकार से बात करनी चाहिए । सम्राद की सरकार और 
राजाओं के बीच किसी प्रत्यज्ञ समभोते या संधि की बात न हो सकेगी | 
राजाओं की सहायता के लिए, ब्रिटिश सेनाएँ नहीं रहेंगी। इस प्रकार 
. राजाओं के लिए उपयुक्त तीन रास्तों में से आखरी रास्ता कुछ बन्द सा हो 
गया | तथापि कुछ शासक अपनी स्वतंत्रता” का स्वप्न देखने लगे, ओर 
वे उसे चरिता्थ करने के लिए कूटनीतिक उपाय काम में लाए ॥ 


देशी रियासते और भारतीय संघ--.भरत की लगभग ५६० 
रियासतों में से एक दर्जन से भी कम पाकिस्तान की भोगोलिक सीमा में 
थीं। वे पाकिस्तान में सम्मिलित हो गई । शेब सब भारतीय संघ के प्रान्तों 
से मिल्री हुईं या इन प्रान्तों के बीच में थीं। ये क्रमशः प्रवेश-पत्र पर 
हस्ताक्षर करके भारतीय संत्र मे शामिल होती गयी | केवल मोपाल, इन्दोर 
ओर त्रावशकोर ने ढील की, और कश्मीर, जूतागढ़ और हैदरात्राद का 
कुछ विरोधी रुख रहा | अन्त में ये भी भारतीय संघ में सम्मिलित 
होगई । सब ने तीन अनिवार्य विषय--रक्ता, वैदेसिक सम्बन्ध और 
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यातायात--केन्द्रीय सरकार को सौप दिये | इन र्यासतों के प्रतिनिधियों ने 
नया संविधान बनाने के लिए, शविधान-सभा में भाग लिया | 

कश्मीर पर पाकिस्तान ने अपना दावा क्रिया और उसका कुछ हिल्सा 
दबा लिया। यह मामला समुक्तराष्ट्र की सुरक्षा समिति के सामने पेश 
हुआ, पर उसने निर्णय करने में बहुत ढील की, ओर पाकिस्तान को 
आक्रामक या हमला करने वाला घोषित नहीं किया | अ्रत्र कश्मीर की; 
वालिग मताधिकार के आधार पर निर्वाचित विधान सभा इसका विचार 
करेगी | हि 

पहले कहा जा चुका है कि अ्रधिकांश रिथासतें बहुत ही छोटी-छोटी 
थीं। उनका क्षेत्रफल, जनसंख्या ओर आय अच्छे शासन की सुविधा की 
दृष्टि से काफी नहीं थी। इसलिए उन्हें प्रान्तो में मिलाने या उनके 
सघ बनाने का विचार किया गया। रिय्रासती विभाग के सुयोग्य 
अध्यक्ष सरदार पटेल ने रियासती कार्यकर्ताओं तथा राजाओं से 
इस विपय पर क्रमशः समभाता करके उन्हें प्रान्तों के स्तर पर लाने 
का प्रवत्न किया | इसके सम्बन्ध मे विशेष आगे लिखा जायगा | 


सांववाँ अध्याय 
संविधान-निर्माण 


इतने विशाल देश का विधान तेयार-करना कोई मामूलो 
बात नहीं है । इतनी बड़ी जनस ख्या के भाग्य-निशय का काम 
किसी भी तरह आसान नहीं कहा जा सकता | जनसंख्या और 
देश की विशालता के साथ-साथ कितनी ही ऐसे समस्याएं भी 
हमारे सामने थीं, जिनसे हमारा काम और भी कठिन होगया 

था। पर हमारे नेताओं ने चीजों को खूबों के साथ सम्साल्ा | 
--डा० अनुप्रहनारायण सिह 


इस अध्याय में यह विचार करना है कि भारत का नया संवेधान 
किस प्रकार बना उसे बनानेवाली सभा का संगठन कैसा था और उसकी 
कार्यपद्धति क्‍या रही | पहले यह जानलें कि संविधान-सभा वास्तव में 
किसे कहते हैं ओर उसका क्या महत्व और उत्तरदायित्व होता है। 


संविधान-सभा---संविधान-सभा उस सभा को कहते हैं, जो देश 


का शाशन-विधान बनाने के लिए बुलाई जाती है। उस सभा में प्रायः 
जनता के चुने हुए. अतिनिधि रहते हैं। आधुनिक काल में अधिकतर 
लिखित विधान तैयार किये गए हैं और उनके निर्माण के लिए; संविधान" 
समा का संगठन किया गया है। संयुक्तराज्य-अमरीका, फ्रॉस, जमनी तथा 
रूस में संविवान-सभा बुलाकर उसी द्वारा संविधान तैयार कराया गया। 
यह लोकतत्ता अथवा प्रजातन्‍्त्र का युग है। प्रजा को ही वास्तविक सत्ता- 
धारी माना जाता है| प्रजातन्त्र मे राजनैतिक सत्ता जनता के हाथ में निहित 


६४ भारतीय शासन 


होती है। वही सब शासन-काय का संचालन करत! है। उसी पर सब 
जिम्मेदारी रहती है । अतः यह उचित समभा जाता है कि वहीं देश के 
लिए संविधान भी तैयार करे। जैसे शासन का कार्य प्रजा की ओर से 
उसके प्रतिनिधि करते हैं, उसी तरह सविधायन बनाने का कार्य मी प्रति- 
निधियों द्वार सम्पादित होता है। आज के युग में यदि किसी देश की 
जनता निरंकुशता, तानाशाही शाथंवा पराधीनता से मुक्त होने के लिए 
आन्दोलन करती है तो यह मॉग भी उपस्थित करती है कि संविधान बनाने 
के लिए संविधान-सभा की योजना की जाय | भारत मी वर्तमान युग की 
विचार-धार से प्रभावित रहा है| अतः उसकी ओर से भी ब्रिठिश अ्रधि- 
कारियों से यह मॉग की गई । उसी का फल है कि भारत को,स्वाधीनता 
देने की तैयारी करने के लिए. ब्रिटिश अधिकारियों ने संविधान सभा का 
संगठन कर दिया । 

संविधान-सभा का संगठन--व्रिव्श मत्रिमिशन की मई 
१६४६ की योजना के अनुसार भारत के प्रान्तों के २६६, तथा रियासतों 
के ६३, कुल मिलाकर शे८६ सदस्यों की सविधान-सभा बनाने का निश्चया 
किया गया | इन सदस्यों के चुनाव की योजना यह थीः--- 

१--मोदे तौर पर प्रत्येक प्रान्त का, उसकी जनस ख्या के आधार पर 
दस लाख पीछे १ प्रतिनिधि रहे | 

२--सब प्रतिनिधियों के स्थान प्रान्तों में उनकी मुख्य जातियों की 
जनसख्या के अनुपात से बॉट दिए, जॉय | 

३--प्रत्येक प्रान्त में प्रत्येक जाति के निर्शरित प्र तनिधि असेम्बली 
में उस जाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हों | 

४--इस कार्य के लिए, भारत की केवल तीन मुख्य जातियों स्वीकार 
की जॉयः--साधारण, मुस्लिम तथा सिकख | असेम्बलियों के इन जातियो 
के सदस्य सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अपने-अपने प्रति- 
निधि चुने । 


संविधान-निर्माण हू 


५--ब्रििश भारत के विविध प्रान्तों के कुल प्रतिनिधियों की 
संख्या २६६ हो । हे 
६--रियासतों को खानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो तथा ब्रिटिश 


८८5७ धियों 


भारत के प्रतिनिधियों की संख्या के आधार पर उनके ६३ से अधिक 
प्रतिनिधि न हो | 


- इस योजना के अनुसार स्विधान-सभा के लिए, प्रतिनिधियों का 
चुनाव हुआ | प्रान्तीय विधान-समाओं ले इस चुनाव मे निर्वाचन-्क्ेत्र का 
काम किया | इस प्रकार चुनाव परोक्ष रहा ओर उसमे पृथक्‌ निर्वाचन 
का ही सिद्धान्त माना गया । & प्रत्येक सदस्य को अपने-अपने निर्वाचन- 
क्षेत्र से, जितने प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित थी, उतने मत देने का 
अधिकार था। कांग्रेस की इच्छा के अनुसार संविधान-समा में वडे-बड़े 
राजनीतिज, विधानवेत्ता, इतिहास-ज्ञाता) दाशनिक, समाजशास्री आदि 
सभी प्रकार के व्यक्ति लिए. गए, तथापि यह नहीं कहा जासकता कि सभी 
आ्रादमी सविधान-निर्माण के लिए ययेष्ट योग्य ओर कत्तेव्यपरायण 
थे | ब्रिटिश भारत में, विविध दलों की दृष्टि से, प्रतिनिधियों को संख्या 
इस प्रवार रही :--- 











है 


# वास्तव में चुनाव वालिग मताधिकार के आधार पर होना 
चाहिए था, परन्तु संविधान बनने का कार्य जल्दी हो, इसलिए सिद्धान्त 
की उपेक्षा करके व्यवहारिकता का ध्यान रखा गया। 
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बलोचिप्तान 
बंगाल 


संविधान-निर्माण ६७ 


इनके अतिरिक्ति देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या ६३ ठहराई 
गई थी ! ये प्रतिनिधि राजाओं और कायकर्ताओं से विचार-विनिमव करके 
लिए गए, । इस ग्रकार तत्कालीन योजना के अनुसार भारतीय संविधान 
सभा के कुल सदस्यो की संख्या रे८६ थी। 

पीछे पाकिस्तान राज्य का निर्माण होने से उसके सदस्य अलग हो 
गए, | उसके प्रांन्तों के सदस्यों का हिसाब इस प्रकार या-- 











प्रान्त मुस्लिम साधारण छिक्‍्ख योग 
पूर्वी बंगाल 
और सिलहट ३६१ १३ -- डड 
पश्चिमी पंचाबच १९२ इ३ई २्‌ श्छ 
सिन्धि रे १ -- 
सीमा प्रान्त ३ -- न डे 
बलोचिस्तान श्‌ न न हि 

योग फू ० १७ र्‌ ६६ 


संविधान सभा का उद्घाठन-संविधानसभा के उद्घाटन 
के लिये ६ दिसम्बर १६९४६ की तिथि नियत की गई। मुश्लिम लीग के 
अध्यक्ष श्री जिन्ना ने एक वक्तव्य निकाल कर कहा कि लीम के प्रतिनिधि 
उसमे कोई भाग नहीं लेंगे | इसके उत्तर मे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेरठ 
के काग्रेल-अधिवेशन में घोषित किया कि लीगवाले आये या न 
आये, हम अपना काम जारी सखेंगे। हम एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र राज्य 
स्थापित करने के लिए, पूरी तौर से तैयार होकर संविधान-सभा मे जायेंगे | 
फलतः ६ दिसम्बर को बड़े समारोह के साथ संविधान-सभा का उद्घायन 
हुआ | पार्लिमेय्री पद्धति के सबसे बढ़े ज्ञाता डा० सब्विदानन्द सिन्हा 
उसके असघ्थायी अध्यक्ष चुने-गए; पीछे देशरुन डा० राजेन्द्रप्रसाद स्थायी 
अध्यक्ष निर्वाचित हुए, । 


ष्ष्द भारतीय शाप्तन 


हहं श्य-प्रस्ताव - संविधानसभा का पहला अधिवेशन ९३ 
दिसम्बर १६४६ को समात्त हुआ। इसमें कार्यप्रणाली के नियमादि तैयार 
करने के लिए एक समिति की नियुक्ति के अनिरिक्त उद्देश्य-प्रस्ताव पर 
विचार हुआ । इसे उपस्थित करते हुए श्री नेहरू जी ने कहा था कि 
इसमें तिद्धान्त की बुनियादी बातें बताई गयी हैं ! यह प्रस्ताव होते हुए 
भी प्रस्ताव से अहुत ज्यादा है । यह एक घोषणा है, एक इृढ़ निश्चय है, 
एक प्रतिशा और दायित्व है और हम सब्र के लिए, तो यह एक ब्रत है! 
हम इस प्रस्ताव द्वारा संसार को यह बतलाना चाहते हैं कि हमने इतने 
दिनों से किस बात की अमिलाषा कर रखी थी, हमारा स्वप्न क्या था, यह 
प्रस्ताव जिसे हम भारतीय स्वतन्त्रता का घोषणा-पत्र कह सकते हैं; इस 
प्रकार है :-- 
यह स विधान-सभा भारत को पूर्ण सत्ताधारी स्वतंत्र जनतेंत्र 
घोषित करने और उसके भावी शासन के लिए एक संविधान 
बनाने का गम्भीर ओर हृढ़ निश्चय करती है । 

इस शासर-विधान में उत् सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा, 
अब ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत हैँ 
तथा उनके बाहर भी हैं, ओर जो आगे स्वतन्त्र भारत में 
सम्मिलित होना चाहते हैं । 

इस संविधान में उपयेक्त सभी प्रदेशों को, जिनकी चर्भान 
सीमा चाहे कायस रहे या संविधान सभा और पीछे संविधान 
के नियमानुसार बने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या 
प्रदेश का दर्जा मि्लेगा व रहेगा। उन्हें वे सब अवशिष्ट 
अधिकार श्राप्त होंगे, जो सघ को नहीं सौंपे जायेंगे, और 
वे शासन तथा प्रबन्ध सम्बन्धी सभी अधिकार्रों को बरतेंगे 
सिवाय उन कार्यो' और अधिकारों के जो संघ को सौंप 
जाये, जो संघ में स्वभावतः निद्वित या सम्राविष्ट हों, या 


संविधःन निर्माण ष््ह्‌ 


जो उससे निकलते हों। ओर 

इस संविधान में पुर्ण सत्ताधारी स्वतंत्र भारत तथा जसके 
अंगधूत प्रदेशों ओर शासन के सभी अंगों की सारी शाक्ति 
और सत्ता जनता द्वारा प्राप्त होगी | तथा 

इस सविधान द्वारा भारत के सभी लोगों को राजकीय नियमों 
ओर साधारण सदाचार के अनुकूल, निश्चित नियमों के 
आधार पर सामाजिक, आंथिक व राजनतिक न्याय के 
अधिकार, वेयक्तिक स्थिति व सुविधा की, तथा मानवी 
समानता के अधिकार ओर विचारों की, विचारों के अगट 

, करने की, विश्वास व धर्म की, काम-धंधों की, संघ बनाने 
व्‌ काम करने की रव॒दन्त्रता के अधिकार रहेगे ओर माने 

|. ज्ञाथंगे । और 

इस संविधान में अल्पसंख्यकों के त्िए, पिछड़े हुए व कबायल्ी 
प्रदेशों के ज्िण तथा दलित और छड़ी हुई जातियों के 
लिए काफी संरक्षण रहेंगे। और 

' इस संविधान के द्वारा इस जनतंत्र के क्षेत्र की आन्तरिक 
एकता रजक्षित रहेगी ओर ओर जल, थज्न ओर हवा पर 
उसके सब अधिकार, न्याय आर सभ्य राष्ट्रों के नियमों 
के अनुसार रक्षित होंगे। और 

: यह देश ससार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त करने 
ओर संसार की शान्ति तथा सानवजाति का हित-साधन 
करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा। 


इस प्रस्ताव को चारो ओर से समर्थन हुआ | किन्तु डा० जयकर 
; और अम्बेडकर के कहने से उस पर उस समय विचार करना स्थग्रित 
। किया गया--इस ख्याल से कि लीग बालोका सहयोग प्राप्त होने बाला 
| है उसके वाद ही इसे पास किया जाय । 


७० भारतीय शासन 


[ यह प्रस्ताव बहुत सोव समझ कर तैयार किया गया था। 
श्री नेहरू ने कहा था कि यदि मैने प्रस्ताव में यह उल्लेख किया होता 
कि हम समाजवादी राज्य चाहते हैं तो हमने एक ऐसी बात कही होती, 
जो बहुसंख्यक व्यक्तियों को स्वीकार दोती, किन्तु कुछ व्यक्तियों को पसन्द 
न होती । हम प्रस्ताव को ऐसा रखना चाहते है जो विवाद-अस्त न हो ! 
अस्त, प्रस्ताव को भरक्षक विवाद-रहित बनाने का प्रयत्न किये जाने पर भी 
इस पर लम्बी बहस हुई। अन्त मे यह २९ जनवरी १६४७ को 
सबसम्भति से पास हुआ | यह प्रस्ताव सविधान का अंग नहीं बना, 
किन्तु इसका सार मांग संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है, यों यह 
प्रस्ताव संविधान की सभी घाराश्रों मं बोलता हुआ मिलता है, क्योंकि 
सारा सविधान उसी से प्रेरित होकर बनाया गया है। ) 


उपसभितियों की नियुक्ति - तविधानसभा का दूसरा अ्रकिः 


वेशन २० जनवरी १६४७ ईं० से ५ दिन के लिए, हुआ | एफ कार्य 
संचालन-समिति (स्टीयरिंग कमेटी) नियुक्त की गई । सरदार पटेल की 
अध्यक्षता मे एक सलाहकार-समिति वनाई गई। यह सबसे वडी समिति 
थी। इस ने चार उपसमितियों नियुक्त की-(१) अल्यसख्यक-ठा- 
समिति, श्री एचच० सी० मुऊजी की अध्यक्षता में; (२) मूल अधिकार 
उपसमिति, आचार्य झपलानी की अध्यक्षता में; (३) उत्तरपूर्वीं सीमा 
(आसाम) श्रादिम जाति तथा घथक प्रदेश उपसमिति, श्री गोपीनाथ 
चारदोलोई की अध्यक्षता मे; (४) आदिम जाति ओर प्रथरक्‌ प्रदेश उप- 
समिति, श्र ठक्कर बापा की अ्रध्यक्षता मं। सभा का तीसरा अधिवेशन 
र८ अप्रल् १६४७ को प्रारम्भ हुआ । यह भी पॉच दिन तक रहा | इस 


अधिवेशन में बड़ौदा, वीकानेर, कोचीन, पटियाला, जयपुर, रीवा तथा ' 


भावनगर के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए, | 
संविधान-सभा ने पहले ही आघिवेशन में श्री नेहरू की अध्यक्षता 


संविधान-निर्माण ७१ 


में एक समिति नरेन्द्रमएडल की वार्ता-समिति ते परामश करने के लिए 
बना दी थी ताकि यह तय हो जाय कि देशी राज्यों के लिए. निश्त ६३ 
जगहों का वेंव्वारा किस प्रकार हो ! उसी का परिणाम था कि संविधान 
समा मे देशी राज्यों के भी प्रतिनिधि सम्मिलित होने लगे | संघ संविधान 
के सिद्धान्त स्थिर करने के लिए. एक समिति नेहरू जी की अध्यक्षता 
मे नियुक्त की गई इसी प्रकार एक समिति प्रान्तीय विधान के सिद्धांतों 
के सम्बन्ध में बनाई गई, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल नियुक्त किए 
गये। संविधानसभा के अध्यक्ष ने यह घोषित किया कि ज्योज््यों 
संविधान बनता जायगा, उठका राष्ट्रभाषा मे अनुवाद भी होता जायगा। 
स्व॒तन्त्रता-विधान का प्रभाव - संविधान सभा का अगला 
(चोथा) अधिवेशन जो १४ जुलाई १६४७ को प्रारम्भ हुआ, बडा महत्वपूरा 
था | विभिन्न समितियों की रिपो्ों पर विचार किया गया ओर संविधान की 
रूप-रेखा स्थिर की गई | इसी अधिवेशन-काल में भारत स्वाधीन हुआ, 
संविधान-सभा के हाथ मे सर्वोच्च सत्ता आ गई। उसने अपना राष्ट्रीय 
भंणडा भी स्थिर किया। यह बात भी उल्लेखनीय हैं कि १४६ अगस्त को 
जब भारतीय स्वतन्त्रता-विधान अमल में आया तो भारत के उन भागों 
के प्रतिनिधि, जो पाकिस्तान में चले गए, संविधान-सभा से अलग हो 
गए | दूसरा बडा परिवर्तन यह हुआ कि संविधान-सभा के अधिकारों 
पर जो वन्धन थे, वे सब दूर हो गए । तीसरे सांवधान-सभा को भारतीय 
विधान-मण्डज्त अर्थात्‌ पालिमेट के रूप मे भी काम करने का 
अधिकार प्रात्त हो गया; कानून बनाने के काम करने के लिए. इसका 
अधिवेशन अलग किया जाता था, उसका अध्यक्ष (स्पीकर) दूसरा व्यक्ति 
होता था। 
प्रारूप ( ससचिदा ) र्चना---संविधान-सभा के चौथे अधि- 
वेशन में ही सविधान का मसविदा बनाने के लिए. सात सज्जनों की 
एक कमेटी बनायी गयी। इसके अध्यक्ष डाक्टर भीमसाव अम्बेडकर 
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( काबूत-मंत्री ) निर्वाचित हुए | सविधान का हिन्दी अनुवाद करन के 
लिए श्री घनश्यामसिह गुत्त ( अध्यक्ष) मध्यप्रदेश-विधान सभा ) के 
समापतित्व में तथा हिन्दुस्तानी अनुवाद करने के ।लए पंडित मुन्दरत्लाल 
जी के समायतित्व में एक-एक अनुवाद कमेटी नियुक्त की गयी। मस- 
विदा कमेटी ने बढ़े परिश्रम से मसबिद तैयार किया ओर उसे फरवरी 
१६४८ में संविधान सभा के अध्यक्ष की सेथ में उपस्थित किया। बह 
मसविदा २५ फरवरी को प्रकाशित हुआ । यह पुस्तकरूप में छुपा तथा 
पत्रों में भी प्रकाशित हुआ | 

भाषावार म्रान्त कमीशन---प्रारूप समिति ने भाषावार प्रान्त 
कमीशन नियुक्त करने की सिफारिश की। सविधानसभा में भी इसकी 
माँग को गयी थी । अ्रतः जुलाई १६४८, में श्री एम० के० दर की अ्रभ्यक्ञता 
में यह कमीशन नियुक्त किया गया । डा० पतन्नालाल ओर श्री जगत- 
नारायण लामज इसके सदस्य ये। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ( दिसम्बर 
१६४८ ) में स्वोकार किया कि देश में भापा के आधार पर प्रास्तों की 
पुनरंचना की जाने की प्रबल माग है। परन्तु भारतीय राष्ट्र की एकता 
को शक्तिशाली बनाए रखने की आवश्यकता प्रमुख है; प्रत्येक मांग का 
इसी दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए । कमीशन का मत है कि 
भाषाओं के आधार पर प्रान्तो की पुनरंचना होने से देश की एकता को 
आधात पहुँचेगा । 

संविधान-सभा के संबंध में कुछ अन्य ज्ञातव्य बार्तें-- 
सविधान बनाने मे सविधान “सभा ने ११ अधिवेशनों में भाग लिया 
वह कुल १६५ दिन बैठी, जिसमे ११४ डिन संविधान क वाचन और 
उस पर विवाद मे खर्च हुए | कुल ७६३५ संशोधन आये, जिनमे २४७१ 
विचाराथ उपस्थित हुए। संबधान-सभा में कुल ३०८ सदस्य थे | 

भार का संपू संविधान चनने मे ६५४ लाख रुपए और तीन साल 

का समय लगा। सविधान रुमा के जेन सदस्यो ने लगातार परिभ्रम 
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करके सविधान-निर्माण में योग दिया; वे धन्यवाद ओर अशरा के योग्य 
हैं, परन्‍्ठ यह स्वीकार करना होगा कि कुछ सदस्यों म ऐसे कार्य के लिए, 
ययेष्ट योग्यता का अभाव था, ओर कुछ ने प्रमाद या आलस्यवश अपने 
कर्तव्य का यथेष्ट पालन नही किया । अन्यथा सविधान चनने से अवश्य 
ही समय और द्रव्य इतना अधिक ख्चे न होता; उसमे काफी बचत 
हो जातो | 


संविधान-निर्माण की समस्याएँ; एकीकरण--अंगरेजों 
ने मारत में अपने स्थार्थ के लिए साढ़े पाच सों से अधिक जुदा-चुदा 
रियासतें कायम करके इस देश को बुरी तरह अद्भ-भद्ध कर सवा था। 
इस प्रकार अब से पहले जितने संविधान बने थे वे भारत के केवल 
(ब्रिटिश भारत कहे जाने वाले भाग पर लागू होते थे, देशी राज्यों पर 
नहीं | भारत से हटते समय भी अंगरेजो ने इन सैकडो राज्यों को नयी 
भारत-मरकार के अधीन न करके केन्द्रीय सरकार को चहुत निबल अवस्था 
में छोडा | सरदार पटेल की राजनैतिक कुशलता ने ही इन्हें भारतीय सघ 
में मिलाया | तो मी संविधान निर्माताओं के सामने यह समस्या थी कि 
जल्दी-से-जल्दी इनके शासन-प्रबन्ध में जनता का यथ्रेष्ट प्रतिनिधित्व हो 
और ये भाग प्रान्तों के स्तर पर आजायें। नया सविधान देश के दोनों 
भागों प्रान्तों और देशी राज्यो पर लायू होगा; दोनों मार्गों को अब राज्य 
ही कहा जायगा | 
इनके अतिरिक्त देश मे कुछ विदेशी वश्तियाँफ्रासीसी और पुर्तगाली 
प्रदेश--हैं | आशा है ये भी जल्दी ही भारतीय संघ के अन्तर्गत आ 
जायगे | इनके सम्बन्ध से हम इस पुस्तक के पहले अध्याय में लिख 
चुके हैं । 
साम्मदायिकता की समस्या--दूसरी मह त्वपूर समस्या 
पाभ्नदायिकता की थी । इसी के फल-स्वरूप भारत का विभाजन हुआ 
था यद्यपि देश के विभाजन से सांप्रदायिक समस्या का कुछ हल 
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हो गया था, फिर भी ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी जिससे कि 
इस समस्या की वृद्धि न हो। साप्रदायिक आधार पर निर्वाचन होना ही 
इस समस्या का मूलभूत कारण था, जिसने हमारे सामाजिक जीवन को 
विषाक्त बना रखा था। इसलिए नये विधान मडलों में साग्रदायिक 
आधार पंर स्थान सुरक्षित रखने की प्रथा का अन्त कर दिया गया; केवल 
अछूतो श्रौर अनुसूचित जातियो के लिए सविधान लागू होने से १० वर्ष 
तक स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। 


अस्पृश्य और उपेल्ित जातियाँ---अ्रश्यृए॒यता बहुत समय 
से भारतीय समाज का कलक बनी हुई थी। मारत के लाखो नही करोडो 
आ।दमी अपने ही देश-बंधुओं की निगाह में अपमानित थे और रोजमर्रा 
की साधारण आवश्यकताओ को पूर्ति मे पग-पग पर बाधाओं का अनुभव 
करने के कारण विकास के साधनों से वंचित थे | संविधान ने अस्पृश्यता 
का अन्त करके एक महान कार्य कर दिया | 


अध्ुश्य' माने जाने वाले लोगो के अतिरिक्त, भारत में ढाई करोड़ 
व्यक्ति आद्मि जातियो के थे | इनकी अ्रेंगरेजी राज्य में घोर उपेक्षा हुई ; 
यहाँ तक कि राष्ट्रीय खुधारको को भी उनकी सेवा-सहायता करने से रोका 
गया। नये संविधान ने इनकी भी उन्नति ओर प्रिकास का मार्ग प्रशस्त 
कर दिया है| 


संविधान की स्वीकृति और श्रीगणेश---संविधान सभा 
के अधिवेशन सम्य-सम्य पर होते रहे । आखिर संनिधान की एकएक 
धारा पर तथा उसके खंडो पर विशद रूप से विचार तथा आवश्यक 
संशोधन, परिवर्तन और परिवद्धन होकर वह २६ नवम्बर १६४६ को 
अन्तिम रूप से स्वीकृत हुआ | इसमे २६५ धाराएँ ओर ८ परिशिष्ट हैं | 
संविधान को २६ जनवरी १६४० अमल मे लाने का निश्चय किया गया | 
यह तारीख इसलिए, निश्चित की गई कि त्रीस वर्ष पहले इसी तारीख को, 
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मण० गाधी के नेतृत्व में, भारत की जनता ने अपनी स्वाधीनता प्राप्त 
करने का दृढ़ संकल्प किया था और सन्‌ १६३० से वह प्रति वर्ष २६ 
जनवरी को ही स्वाधीनता-दिवस मनाती आ रही थी | 


अस्तु, यद्यपि व्यवहार-रूप में भारत १५४ अगस्त १६४७ को ही अपने 
भाग्य का विधाता बन गया था, कानूनी रूप मे २६ जनवरी १६३० ई० 
: से पूर्ण खतंत्र हुआ है। यहाँ गण-राज्य की स्थापना हुईं है । इस तारीख 
से इगलेंड के राजा की सर्वोपरि सत्ता समाप्त हो गयी। उसकी ओर से 
नियुक्त होनेवाले गबनर-जनरलों की इतिश्री हो गयी। डाक्टर राजनद्र- 
प्रसाद नये सविधान के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त, हुए । उनके शब्दो मे 
“इतिहास में यह पहला अवसर है जत्र यह सारा देश, कश्मीर से कन्या- 
कुमारी तक ओर काठियावाड ओर कच्छु से कोकोनाडा और कामरूप तक 
एक संविधान के शासन-सूत्र में बंधकर वत्तीस करोड मनुष्यों के सुख-दुश्ख 
की ,जम्मेदारी अपने हाथो में ले रह है ओर उसके सब कारोवार संभालने 
जा रहा है ; इस देश में आज से न कोई राजा रहा ओर न कोई प्रजा, 
था तो सब के सब राजा हैं, या सब प्रजा हैं । 


निज... अब 


फेण( 


“आठवों अध्याय 


संविधान का स्वरूप ओर विशेषताएँ 


भारत अमुत्वपूर्ण होगा, यह स्वाधीन होगा और गखातंत्र 
होगा। यदि भारत को पूर्ण स्वाघीन तथा प्रभुत्व-सम्पन्न होना है, 
तो हम वाह्य एक्रतंत्र को भी स्वीकार नहीं करेंगे ओर न हम 
अपने देश में ही उसकी खोज करेगे। भारत आवश्यक रूप से 

गणतंत्र ही रहेगा । 
पे --जवाहरलाल नेहरू 


इस संविधान के अनुसार देश का मामूलज्ञी से मामूली 


आदमी भी सब से ऊँची जगह पर पहुँच सकता है, और हमारे 
आदर का स्थान पा सकता है। 


--डा० अनुभ्रहनारायणु सिंह 


अंगरेजो के शासन-काल में, उनके द्वारा बनाए, हुए संविधानो में 
अनेक दोष थे; ऐसा होने का एक कारण यह भी था कि विदेशी होने 
के कारण वे हमारी सम्रस्याओ को अच्छी तरह नहीं जान सकते थे और 
जानलेने पर भी वे उनका निस्पत्ष हल करने को तैयार नहीं होते थे | वे 
अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से उनपर विचार करते थे। उनका तथा हमारा 
स्वार्थ कई बातों मे रपष्टतया भिन्न था, इस लिए, उस समय के संविधानों 
का दूषित होना स्वाभाविक था| 


स्वाधीन होने पर संविधान बनाने का उत्तरदायित्व हमारे ही आदमियों 
पर आगया । उन्होंने संसार के प्रमुख संविधानों से आवश्यक बातें लेकर 
उसे अच्छे से श्रच्छा और व्यावहारिक बनाने का प्रयत्ष किया; यों 
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परिस्थितियों बदलने पर संविधानों मे संशोधन या परिवतन करने की; 
अथवा विशेष दशाओं में नये संविधान बनाने की जरूरत हुआ ही करती 
है | अस्त, अब हम अपने इस नये संविधान के स्वरूप का और इसकी 
विशेषताओं, का विचार करते हैं । 
संविधान का स्वरूप 
संविधान का लक्ष्य---संविध्यन का खरूग जानने के लिए 

पहले उसका लक्ष्य जानले, इस पर उसकी प्रस्तावना से अच्छा प्रकाश 
पडता है। पहले बताया जा चुका है कि संविधान-निर्माण के समय जो 
जद्देश्य प्रस्ताव उपस्थित किया गया था, उसका ही सार-रूप पह प्रस्तावना 
है| इसमे कहा गया है ४--- 

#हस भारत के लोग, भारत को एक संपूणा-अस्ुत्व-संपन्न 
लोकतत्नात्मक गणराज्य बनाने के लिए 

तथा बसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आ्थिक और 
राजनेंतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और 
उपासना की स्वतंत्रता, अ्तिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त 
कराने के लिए 

तथा उत्त सब में व्यक्ति की गरिमा ओर राष्ट्र की एकता 
सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए 

“हृद सकलप होकर अपनी संविधान-समा में ता: २६ नवम्बर 
१६४६ (सिति सार्गशीष शुक्ला सप्तमी, सम्बत २००६ विक्रमी ) 
के दिन आज की इस कारबाई से इस संविधान को अपनाते हैं 
कानून बनाते हैं, ओर स्वयं अपने को देते हैं । 

संविधान भारत को सपूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
घोषित करता है | भारत सम्पूणु-प्रभुत्व-संपन्न तो इस कारण है कि सवि- 
धान भारत के ऊपर किसी भी राष्ट्र का वेघानिक प्रभुत्व स्वीकार नहीं 
करता । भारत गणु-राज्य इस लिए है कि इसका प्रधान वशानुगत क्रम 
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से कोई सम्राट वा राजा न होकर निर्वाचन द्वारा राष्ट्रपति होगा; और इसके 
लोकतन्त्रात्मक होने का प्रमाण यही है कि लोकतंत्र के आधारभूत 
सिद्धान्तो--स्वतन्त्रता, समानता, अस्धुत्व, न्याय आदि का संविधान की 
प्रस्तावना मे प्रमुख स्थान हे और किसी भी प्रकार की आर्थिक अथवा 
सामाजिक व्यवस्था को लादने का प्रवत्तन नहीं किया गया है। उपरोक्त 
सिद्धान्तों की प्राप्ति राज्य का उद्देश्य बतलाया गया है। लोकतन्त्र के 
विरोधी तत्वो>-साप्रदाविकता, असमानता छुआछूनत आदि का अन्त कर 
दिया है| संविधान में वबस्क मताविकार, नागरिझो के मूल अविमरों 
आर स्वतन्त्र न्यायपालिका को स्थान देकर लोकतन्त्रात्मक प्रणाली को 
सफल ओर चिरस्थायी बनाने का प्रयास किया गया है । 
४()..८पिवान न एकात्मक है या संघात्मक ---नंविधान 
के स्वरूप का विचार करते समय एक महत्वपूर्ण प्रश्न वह सामने आता 
है कि इसके विचार से भारत को 'फिडरेशन (सथात्मक राज्य) कश जाय 
या यूनियन (एकात्मक राज्य)। सबात्मक ओर एकात्मक राज्य में मुख्य 
मेद वह दोता है कि सवात्मक राज्य मे शासन तथा काबून-निर्माण सम्बन्धी 
सब अधिकार केद्र आर इकाइयों मे वेंढे होते हे, ओर केन्द्र ओर 
इकाइयों अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रो मे स्वतन्त्र द्ोती हैँ | णदि कभी किसी 
विषय में संघ-सरकार ओर उसकी इफाई (सवार रित राज्य) को सरकार में 
मत-भेद उपस्थित हो तो उसका निप्धरा संब-न्यायालय करता है। इसके 
विपरीत, एकात्मक शासन-पद्धति में सव् शासन-फाय केन्द्र से होता है; 
प्रान्ती4 सरकारों वा स्थानीय संस्थाओं को जो अधिकार विये जाते हैं, वे 
केवल सुमीते की दृष्टि से ; केन्द्रीय सरकार जब चाद़े, उन्हें वापिस ले 
सकती है। इस शासनपद्धति में एक केन्द्रीय सरकार, एक केलीय 
विधान मंडल और एक केल्लीय न्यायालय की शक्ति प्रमुख होती है। 
प्रान्तीय या स्थानीय संस्थाएँ इनके अधीन तथा इनके नियत्रण में काम 
करती हैं | 
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० मु 


वाद्य दृष्टि से संघात्सक-यच्पि भारतीय संविधान से 
फेडरेशन शब्द का उपयोग न होकर थुनियनं का उपयोग हुआ हे,# 
उस पर विचार करने से उसे वाह्मय दृष्टि से संघात्मक ही कहना अधिक 
उपयुक्त होगा | बात यह है कि यहाँ संघ और राज्यों की सरकारे 
अलग-अलग हैं। दोनों के अधिकार अलग-अलग बंटे हुए हैं ओर 
अपने-अपने क्षेत्रों में दोनो ही खतंत्र हैं। दोनों के अधिकारों को तीन 
सूचियों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से बांट दिया गया है। संघ ओर राज्यो 
के अधिकारों का अतिक्रमण करनेवाले कानत अवेध है, और सघ तथा 
राज्यों की अनुमति के बगैर संविधान में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है । 
उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी सघ और राज्यों के विवादों का निर्णय 
करने के लिये कर दी गई है | 


।.. भारत में संविधान का संघात्मक स्वरूप उपयोगी समभा जाने के 
कारण निम्नलिखित है |-- 


(१) देश की विशालता । भारत एक विशाल देश है; जनसंख्या 
ओर क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे कमी-कमी महाद्वीप कह दिया जाता है। 
इतने बढ़े देश का शासन-प्रबन्ध केन्द्रीण सरकार द्वारा कुशलता पूर्वक 
और सुचारु रूप से होना सम्भव न था । 

(२) विभिन्न हितों की रक्षा। भारत मे प्रादेशिक विभिन्नता पयाप्त 
मात्रा में है। प्रत्येक राज्य की अलग-अलग समप्याएँ ओर अलग- 
अलग हित हैं। एकात्मक सरकार के द्वारा इतने हितों का सांमजस्य 
बिठाना और समस्याओं का हल निकालना सम्भव न था | स्थानीय प्रश्नो 
का हल राज्यों को ही सरकारें सुचारु रूप से कर सकती हैं । 





# संविधान के सरकारी प्रकाशन में यूनियन का अनुवाद संघ किया 
गया है। 
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(३) सांस्कृतिक विक्रास ओर भाषा की उन्नति | देश के विभिन्न भागों 
में भाषा, साहित्य, सद्जीत तथा दूसरी कलाओ की उन्नति ओर सांस्कृतिक 
बिकास के लिए जितना प्रयत्न और कार्य राज्यों की सरकार कर सकती हैं, 
उतना केद्ध द्वारा नहीं हो तकता; क्योंकि बहुत सी चीजे तो ऐसी 
हैं, जिन्हें केद्न मली भाँति समझ भी न सकेगा ओर सम्रक भी जाय 
तो उचित व्यवस्था न कर सकेगा । 


(४) लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण ) बडे देश के लिए, सधात्मक संविधान, 
एकात्मक संविधान की तुलना में, अधिक लोकतंत्रात्मक होता है। भारत 
में राज्यसूची के विषयों सम्बन्धी कानून बनाने के लिए लगभग एक 
लाख व्यक्तियों पीछे एक प्रतिनिधि राज्यों की विधान सभा में होगा 
और संघ सूची के विषयो का कानून बनाने के लिए, तो लगभग साढ़े 
छुः लाख जनता का एक प्रतिनिधि लोकसभा में होगा। एकात्मक शासन- 
पद्धति में सपूर्स विष्थो का निर्णय करने के लिए केन्द्र के ही प्रतिनिधि 
होते, अर्थात्‌ समत्त विपयो का निर्णय लोकसभा के सदस्य करते, जहाँ 
प्रत्येक सदस्य लगभग साढ़े छः लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है। 
इसमे स्पष्ट है कि संघात्मक संविधान जनता को शासन-प्रबन्ध में भाग 
लेने का अधिक अवसर प्रदान करता है। इसमे विकेन्द्रीकरण की नीति 
अपनाने का अधिक अवसर मिलता है। भारत में ग्राम-पंचायतों को 
स्थानीय स्वराज्य की इकाई माना गया है | 


'_<दात्मक राज्य के गुणों का समावेश---ऊपर कहा गया 
है कि भारत की शासन-पद्धति का स्वरूप संघात्मक है। परन्तु यह शरात 
ध्यान में रखने की है कि यहां संघ की स्थापना एकात्मक राज्य की स्थापना 
के बाद हुई है, जब कि अन्य सघ-राज्यों मे पहले कई अलग-अलग राज्य 
थे और उन्होंने मिल कर पीछे संघरराज्य स्थापित किया। फिर, भारतीय 
संघ्र संविधान में एकात्मक शासनपद्धति के गुणों का भी समावेश है। 
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संघ ओर राज्यों-दोनों के लिए केबल एक संविधान । 
सयुक्तराज्य अमरीका आदि मे राज्यो को संघ के अन्तर्गत रहते हुए. अपना 
सविधान बनाने की स्वतंत्रता है। वे उसमे समय-समय पर सुविधानुसार 
परख्ितंन भी कर सकते हैं। इसके विपरीत, भारत में समस्त राज्यों का 
सविधान संविधान-सभा के द्वारा ही बनाया गया है। राज्यों के विधान- 
मंडल को उसमे संशोधन अथवा परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है | 

संघ राज्य की एकरूपता । संसार के संघीय शासनपद्धति वाले 
देशों की आतरिक इकाइयों अरथांत्‌ राज्यों अथवा प्रान्तों मे कानून, दश्ड- 
विधि, नागरिक अधिकारों, नोकरियों ओर आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी 
विभिन्नताएँ हैं, परन्तु भारतीय संविधान में इस भेद को निम्नलिखित 
व्यवस्थाओ द्वारा दूर कर दिया गया हैं :-- 

(१) समस्त संघ-राज्य में केवल एक नागरिकता ;, 

(२) समस्त संघ-राज्य मे, विधि ( कानून ) देंस्ड-विधान तथा अर्थ 

सम्बन्धी मामलों में एकरूपता, 

(३) सम्पूर्ण संघरराज्य में एक अकार की ही न्याय-व्यवस्था की 

स्थापना, 

(४) समस्त भारद के लिए. अखिल भारतवर्षीय आधार पर राज्य 

की नोकरियों, 

(५) सम्पूर्ण भारत के लिए. एक ( हिन्दी ) ही राजभाषा । 

“एक नागरिकता! को कुछ स्पष्ट कर देना आवश्यक है। इसका 
अथ यह है कि भारतीय संघ की नागरिकता अलग और उसकी विविध 
इकाइयों अर्थात्‌ राज्यों की नागरिकता अलग न होकर, यहों सारे राष्ट्र की 
नागरिकता एक ही है; कोई राज्य अपने नागरिकों को कोई विशेष 
पजनैतिक, आर्थिक या व्यापारिक अधिकार प्रदान नहीं कर सकता | 

यह स्पष्ट ही है कि इकहरी नागर्किता देश को शक्ति और एकता प्रदान 
करनेवाली होती है | 

भा० शा० ६ 
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कानूनीपत और कठोरंता की कमी | संघात्मक संविधान में, सर 
सरकार और राज्यो की सरकारों में अधिकारों का विभाजन होता है। 
इस विभाजन सम्बन्धी विवादों का निर्णय न्यायपालिका द्वाय किया जाता है 
( विधान मण्डलो द्वारा नहीं ) ! इससे संविधान में कानूनीपन बहुत हो 
जाता है। मारतीय संविधान मे इसे कम करने के लिए सघ और राज्यों 
के कानूत बनाए. जाने के विषयो की दा सूचियों (संब-सूची ओ राड+- 
सूची) के अतिरिक्त एक समवर्ती सूची ओर बनायी गयी है, जिसके 
विषयों पर संसद भी काबून बना सकेगी, और यज्यों के विधान-मडल 


भी | यह सूत्री काफी त्रडी है, इसमे ४७ विपय हैं | 
प्रायः संघ-संविधान बहुत ऋठोर होता है, उसमें परिवतेन साधारण 


रीति से नहीं हो पाता । भारतीय संविधान में संशोधन करने की पद्धति 
सरल रखी गयी है | इस पर विशेष प्रकाश आगे डाला जायगा । 

सांसद (पालिमेंटरी ) पद्धति--भारतीय संविधान के सर्प 
में, उसके सवात्मक दोने के अतिरिक्त, दूसरी महत्वपूर्ण वात यह है कि 
यहां संघ में तथा उसके राज्या मे सासद्‌ पद्धति की सरकारें स्थापित की ' 
गयी हैं | इस पद्धति के लक्षण ये होते हैं।--- 

( के ) शासन सम्बन्धी सत्र कार्य प्रधान शासक (बादशाह या 
राष्ट्रपति आदि ) के नाम से किया जाता है। वह वैधानिक शासक होता 
है; वास्तव में राज्य की कायकारिणी शक्ति उसमें निहित नहीं होती, उसे 
सब काये अपनी मन्त्रिपरिषद के पगम्श के अनुसार करना होता है | 

(ख ) मन्‍्त्री नाममात्र को प्रधान शासक के द्वारा चुने जते हैं, 
परन्तु वे ऐसे ही व्यक्ति होते हैं, जिनका विधान-मंडल में बहुमत या सत्र 
से अधिक समथन होता है| मत्रिपरिपद अपने कार्य के लिए विवान-सभा 
के प्रति उत्तरदायी होती है| मन्त्री विधान-सभा के सदस्य होते हैं, ओर 
उसी समय तक अपने पद पर रह सकते हूँ, जब तक उन्हे विधानसभा 
का विश्वास प्राप्त हो । यदि किसी समय मंत्रिपरिषद को यह अ्रनुभव 


संविधान का ख्वरूप और विशेषताएं ष्प्रे 


हो कि विधानसभा का उस पर विश्वास नहीं है तो उसे त्याग-पत्र 
दे देना होता है | 


(ग) मत्रि-परिपद्‌ का विधान-समा के प्रति उत्तरदायित्व सामूहिक 
शेता है। यदि किसी मंत्री की किसी विषय पर विधान-समा मे हार हो 
जावे तो वह समस्त मन्त्रि-परिंषद्‌ की हार होगी और उस दशा में सम्पूर्ण 
प्रन्त्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा | किसी मन्त्री छारा उपस्थित किया 
हुआ प्रस्ताव समस्त मन्त्रिपरिषद का ही प्रस्ताव समझा जाता; चाहे 
उस पर मन्त्रियों में आपस में विचार-विनिमय हुआ हो या न हुआ हो | 
अमृहिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत यह बात भी है कि यदि मन्त्रिपरिषद्‌ 
ने अपना कोई निश्चय कर लिया है तो समस्त मन्त्रियों को उसका 
पमर्थन करना चाहिए।। यदि कोई मन्त्री इस नि्यंय से असंतुष्ट है तो 
उसे त्याग-पत्र दे देना चाहिए | 


(घ्‌ ) प्रधान-मन्त्री मन्त्रिपरिषद का नेता होता है । नीति सम्बन्धी 
मामलों में उसका निर्णय स्वमान्य होता है। मन्त्रिपरिषद की ओर से 
उसे कोई भी मत व्यक्त करने की स्वतन्त्रता होती है; ओर वह मत 
सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद का ही समझा जाता है| 


सासद्‌ सरकार खासकर इन सिद्धान्तो के आधार पर कार्य करती 
है +--बहुमंत दल का शासन सब को मान्य होता है। अल्पमत वालों को 
बहुमत बल के निणय मान्य होते हैं; हाँ, उन्हें अधिरार है कि वे वैधानिक 
उपायों से बहुमत को अपने मत का समर्थक बनावें और अगले निर्वाचन 
में विजयी होकर पदारूढ हों अर्थात्‌ अपनी सरकार का संगठन करें नीति- 
विभिन्नता के आधार पर राज्य मे अलग-अलग दलों का निर्माण होता है । 
शासनसत्ता सदा किसी एक दल के हाथ न रह कर समय-समय पर 
हस्तान्तरित होती रहती है; हर समय वह उस दल में निहित रहती है ; 
जिसका विधान-सभा सम्बन्धी अन्तिम निर्वाचन में बहुमत रहा हो | 


द४ भारतीय शासन 


[सांसद पद्धति के विरूद्ध, अध्यक्षात्मक पद्धति होती है। इसमें 
कार्यपलिका पूर्णरूप से खतंत्र होती है; वह अपने कार्यो' के लिए. विधान- 
सभा के प्रति उत्तरदायी नही होती | उसके अनुसार राज्य का प्रधान नाम- 


९७ 


मात्र का शासक नहीं होता; उसके हाथ में वास्तविक शासन-शक्ति 


होती है । | हा 
भारत में सांसद पद्धति की उपयुक्तता- भारतीय सविधान- 
निर्माताओं को कई कारणो से सांसट पद्धत अपनायी । पहले 
तो यह कि इसी पद्धति से देश काफी परिचित है, उसे अन्य 
प्रकार की शासन-पद्धतियों का कोई विशेष अनुभव नहीं है। दूसरे, 
सासद सरकार ही विधान-मंडल और कायपालिका में शान्ति की स्थापना 
करती है। तीसरे, इस पद्धति में उत्तरदाय्रित अधिक है | इस उत्तरदायित्र 
का पालन सामय्रिक तथा दैनिक दोनों प्रकार से होता है। देनिक 
उत्तरदायित्व का पालन संसद के सदस्यों द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव, 
काम-रोको प्रस्ताव, प्रश्नों, भाषणों ओर वादविवाद के रूप में होता है। 
और, सामयिक उत्तरदायित्व का पालन प्रति पॉचवेँ वर्ष अथवा इससे पहले 


होता है | 
[हे 2. 3 
संविधान की विशेषताएँ 


भारतीय सविधाम-निर्माताओं ने अन्य राज्यो के संविधानों से कई 
आवश्यक बातें ली हैं। इसलिए यहाँ के संविधान में अन्य किसी 
संविधान की अपेक्षा अधिक विशेषताएँ हैं | यहाँ उनमें से मुख्य-मुख्य पर 
प्रकाश डाला जाता है । 
१--संविधान की विशालता--भारत का संविधान संसर 
के सब लिखित संविधानों से बडा है। इसकी विशालता का अनुमान ते 
इसी से लग सकता है कि जब कि संयुक्तराज्य अमरीका के संविधान में 
७, केनाडा के संविधान में १४७, आस्ट्रेलिया के संविधान में ११८, और 


संविधान का खरूप और विशेषताएँ ष्प, 


दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में १५३ अनुच्छेद (घाराएँ ) हैं, भारतीय 
संविधान मे ३२९४ अनुच्छेद ओर ८ अनुसूची या परिशिष्ट हैं। इसके 
विशाल होने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं-- 

क--भारतीय संविधान में सघ के शासन-यंत्र के साथ ही साथ राज्यों 
(इकाइयों ) के शासन-यंत्र का भी समावेश है, और ये राज्य, जेसा 
कि आगे बताया जायगा, एक ही तरह के नहीं हैं | 

ख--कवायली ओर अनुसूचित दोनों प्रकार के निवासियों तथा पिछुडे 
लोगों के हित की व्यवस्था की गई है | 

ग--संविधान में नीति-निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों का विवरण 
दिया गया है | 

घ--कुछ धाराएँ अन्तर्कालीन व्यवस्था के लिए. रखी गयी हैं | 

च--संविधान द्वार वनाई हुई विविध संस्थाओं की कार्य-प्रणाली 
के नियमों का भी संविधान में समावेश कर दिया गया है; यह इसलिए 
कि जल्दी ही कुछु कठिनाइयों का सामना न करना पडे | 

तथापि यह कहा जा सकता हे कि भारतीय संविधान आवश्यकता 
से अधिक बडा है, ओर उसमे कुछ ऐसी बातों का भी समावेश है, 
जिनके सम्बन्ध से संसद साधारण कानून बना सकती थी | फिर, जय्लिता 
के कारण यह संविधान जन-साधारण की समझ के बाहर है| 


२--शक्तिशाली केन्द्र--भारतीय संविधान की यह एक 
बड़ी विशेषता है कि मंघात्मक संविधान होते हुए भी शक्तिशाली केन्द्र 
की स्थापना की गयी है | कछु लोगों को इससे असतन्तोष हो सकता है। 
पर स्वाधीनता की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक था, ओर एकता 
के बिना स्वाधीनता सुरक्षित नहीं रह सकती | एकता बनाए रखने के 
लिए यह आवश्यक था कि संघ सरकार का राज्यो पर नियत्रण रहे और 
घंसद को राज्यों के विधान-मंडलों कौ अपेज्ञा अधिक अधिकार हो | 
तंविधशन मे जहाँ यह व्यवस्था है कि संसद राष्ट्रपति पर अ्मियोग लेगा 


द्यद्‌ दारतीय शासन 


कर और उसे प्रमाणित कर हटा सकती है, किसी राज्य की विधश्गन-समा 
गवर्नर को नहीं हण सकती । गवर्नर केद्ध का आदमी होगा, उसकी 
नियुक्कि राष्ट्रपति द्वारा की जायगी, नियुक्ति ( या ब्स्खास्तगी ) में लोक- 
प्रतिनिधियों का कुछ हाथ न होगा । फिर मी गवर्नर को बहुत अधिकार 
दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के लिए तीन 
अन्य उपाय काम में लाए गए हैं। प्रथन तो संकट काल में सब सरकार 
को राज्यों के अधिकारन्ेत्र मे हत्तज्ञेप करने का अधिकार दिया है। दूसरे, 
अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धी विधि ब्नाने का अधिकार केनल््रीथ विधान 
मंडल यानी संध्द को है । तीसरे, समवर्ती चूची के अन्तर्गत दिए हुए, 
विपयो मे प्राथमिकता ओर प्रधानता सत्र सरक्ार द्वारा निर्मित विधियों 
को टी गई है । उपरोक्त तीम उपायों छात केन्द्र को लगभग उतमी ही 
शक्ति प्रदान की गई है, जितनी केन्द्र को एकात्मक पति की शासन- 
अणाली में होती | 


यही नहीं, संविधान में सर को अविभाज्य बना विया है; किसी भी 
राज्य को संघ्र से पृथक हो जाने अथवा अपना संविधान स्वय बना लेने 
का अधिकार नहीं है । 

३--संकट काल में संध-शासन का एकात्मक रूप-.- 
अन्य देशों के संघीय संविधान सदैव सवीय ही रहते हैं, कमी एकात्मक 
नहीं होते, परन्तु भारतीय संविशन मे यह बात नहीं है। यह संविधान 
आवश्यकतानुसार संघीव तथा एकात्मक हो सकता है। वद्यपि भारतीय 
संविधान संब-शासनपद्धति पर आधारित है, इसकी रचना इस प्रकार 
की गई है कि सड्ढग्कालीन स्थिति में सारी संघ-शासन-प्रणाली को 
एकात्मक किया जा सकता हैं। उस स्थिति में शप्ट्रपति असाधास्ण- 
अधिकार-सम्पन्न होता है ओर राज्यों की आन्तरिक खतंत्रता मप्तात्त कर 
सकता हैं | वह विधि (कानून)-निर्माण तथा शासन सम्बन्धी सारे कार्य 
स्वयं कर सकता है। 


संविधान का स्वरूप ओर विशेषताएँ यछ 


४-संशाधन की सरलता--ठंविधान में सशोधन संसद ही 
कर सकती है। संशोधन की व्यवस्था शर्त है, ओर वह यह है कि 
संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में उपस्थित किया जा 
सकेगा । यदि यह विधेयक दोनों सदनों मे कुल सदस्य-संख्या के बहुमत से 
और उपत्थित सदस्यो के दो-तिहाई बहुमत से पास हो जाय तो संविधान 
में संशोधन पास समझा जायगा | इस स्थल पर यह उल्लेखनीय है कि 
बदि क और ख वर्ग के स्वायत्त राज्यों से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों 
मे कोई संशोधन करना हो तो ऐसे राज्यों के आधे से अधिक 
विधान-मंडलो की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही वह संशोधन राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के लिए. उपस्थित किया जा सकेगा ४+-- 


(१ ) राष्ट्रपति का निर्वाचन, 

(२ ) राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, 

( हे ) स्व की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 

(४ ) क वर्ग के राज्यों की कायपालिका शक्ति का विस्तार, 
(४) ग वर्ग के राज्यों मे उच्च न्यायालय की स्थापना, 
( ६ ) तंत्र की न्यायपालिका, 

(७ ) राज्यों के उच्च न्यायालय, 

(८) संघ और शज्यों के विधायी सम्बन्ध, 

(६ ) संघ की, राज्य की,ओर समवर्ती सूचि, 

(१०) संसद मे राज्यों का प्रतिनिधित्व, 

(११) संविधान में सशोधन-प्रक्रिया । 


हु स्विधान में संशोधन की प्रक्रिया संधीव शासनपद्धति के सिद्धान्तों 
के अनुसार है | 


ष्स्द भारतीय शासन 


भ--ध्म-निर्षत्तिता भारत में 'धर्म-निर्षेज्ञ/ राज्य की स्थापना 
की गयी है। “धर्म-मिर्षेजञ' शब्द अंगरेजी के सिक्यूलर' शब्द की जगह 
काम में लाथा जाता है, जिसका अ्र्थ वास्तव में 'धम-रहित' नहीं है, वरन्‌ 
धत-रहितः या 'साम्प्रदाश्िक विचार वंधनमुक्त है। अस्त, धर्म-निर्षेत्ष राज्य 
कोई नास्तिक या ईश्वर-विहीन राज्य नहीं है; वह एस। राज्य नहीं है, जिसमे 
धार्मिक प्रदत्त के लोगों को वहिष्कृत/ अछूत या ग्रतिगामी समझा 
जाय | यह सोचना भी ठीक नहीं है कि धर्म-निर्षेज्ञ राज्य मे धर्म का आदर 
नहीं होता | ऐसे राज्य का मुख्य लक्षण ही यह है कि उसमे सब धर्मों का 
आदर होता है| हाँ, वह राज्य स्वयं किसी धर्म विशेष को प्रधानता अ्रथवा 
सहायता प्रदान नही करेगा | उसकी दृष्टि मे राज्य के समस्त नागरिक, 
भल्ले ही वे किसी मी धर्म के मानने वाले हों, वरात्रर होंगे | धर्म आदि के 
आधार पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई सहायता ग्रद्न नहीं की 
जावेगो | धर्म को राज्य व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु मानता है श्रोर वह 
किसी के धार्मिक झइत्यो मं वाधा नहीं डालेगा। वस्तुतः राज्य को 
धर्म-निर्षेज्ञ वोपित करने का कारण भारत मे अनेक मत-मतान्तरों का होना 
है। यदि एक धर्म को राज्य कुछ सहायता प्रदान करता है तो दूसरे 
घर्म भी सहाथता की माग कर सकते हैं; श्रोर किस धर्म को कितनी 
सहायता प्रदान की जावे, यह विवाद-प्रस्त प्रश्न है | इन सव भगडों 
का अन्त करने के लिए राज्य को धर्म-निन्ञ घोषित किया गया है | 
स्मरण रहे कि धमे-निर्मेज्ञ राज्य में अल्यसख्यवरं के लिए राज्य की 
ओर से कोई असुविधा नहीं होती, ओर उनसे समानता का व्यवहार होता 
है | पर इसका यह अर्थ मी नहीं कि उनके हितो के बास्ते वहुसंख्यकों के 
हितों का चलिदान किया जाय । कुछ लोग भ्रमवश ऐसा समभते हैं कि 
यदि हिन्दू वास्तव में धर्म-निर्षेज्ष राज्य मे विश्वास करते हैं तो उन्हें 
अपनी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं और परम्पयाओं का 
स्व॒तन्त्र रूप से प्रयोग नहों करना चाहिए; हॉ अल्पसंख्यकों को ऐसा 
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करने की छूट अवश्य रोनी चाहिए । बद भी कह जाता है कि सामाजिक 
और सांत्कृतिक मामलो में जो दृष्यिकोण अल्मवख्यकों के हित या 
इष्यिकोण से मेल नहीं खाते, वे घ्म-निर्षेत् नहीं होते । यह धारणा बिल- 
कुल गलत है। घ्म-निर्गेज्ञ राज्य मे यदि अल्यसख्यक्रो को राज्य की ओर 
से कोई असुविधा नही होती तो बहुसंख्यकों को क्यों होने लगी ! 


&६-नागरिकों के मूल अधिकार--आधुनिक संविधानों में 
नांगरिकों के मूल अधिकारों का वर्णुन सविधान का महत्वपूर्ण अंग माना 
जाता है | ससार के प्रायः सभी लिखित तंविधानों मे इसका वर्णन है। 
मारतीय संविधान मे जो मूलाधिकार हैं, उनका आधार श्रेष्ठतर लोकतन्त्र 
की भावना ही है | इनके बारे मे खुन्ासा एक अलग अध्याय में लिखा 
जायगा | 


७-राज्य के नीति-निर्देशक तत्व-संविधान मे राज्य की 
नीति का आधार क्या हो, इस पर प्रकाश डाला गया है। नीति-निर्देशक 
तलों के पीछे कोई वेधानिक सत्ता नहीं है; इनको किसी भी न्यायालय 
हाय पालन नहीं कराया जा सकता | तथापि इनका अपना महत्व है । 
इनका विवेचन आगे किया गया है | 


८--राष्ट्र-मंडल की संदस्पता--भारत सम्पूर्ण-प्रभुत्व-समत्र 
ओर लोकतंत्रात्मक गण राज्य होते हुए, भी राष्ट्डडल का सदस्य है, यह 
बात बहुतों को अजीब मालूम होती है| स्मरण रहे कि अनेक राजनीतिज्ञो 
ने प्रथम योरपीव महायुद्ध (सत्‌ १६१४-१८) के समय यह अनुभव किये 
कि 'साम्राज्यं शब्द से दूसरो का शोपण करने ओर उन्हे पराधीन बनाने 
की भावना व्यक्त होती है | इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य का उल्लेख समानता* 
सूचक ब्रिटिश राष्टमडल' नाम से ऊिया जाने लगा । सन्‌ १६४७ ने ब्रिटिश 
राष्ट्रमंडल के कई एशियाई भागों ने स्वतंत्रता प्रात करली । वर्मा तो स्वतन्त 


बे 


त 
होते के साथ सी ब्रिश्िचि गष्ट्रमइल ने अलग हो गया ' इचर भाप्त और 


६० भारतीय शारुन 


पाकिस्तान स्वतन्त्र राज्य हुए, आर सीलोन (लंका) भी | इन स्वनन्त्र राज्यों 
को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में बना रखने के लिए अक्तूबर (६४८ में यह 
निश्चय किया गया क्रि ब्रिठिरा गष्ट्रमडल के नाम में से ब्रिटिश शब्द 
निकाल विया जाय और भविष्य में इसे केयल राष्ट्रमंडल कहा जाया 
करे | भारत अपनी सविधाननसभा के निश्चयानुसार स्वतन्त्र 
लोकतन्त्र राज्य है ओर अपने इस रूप को रखते हुए राष्ट्रमएडल का 
सदस्य है | उसकी ब्रिटिश मुकुट (ताज )या वादशाह के प्रति 
राजभक्ति नहीं है | इस प्रकार भारत पूर्ण स्वाधीन लोकतन्त्र गणराज्य होते 
हुए भी राष्ट्रमए्डल का सदस्य वना है | 


खतंत्र न्यायपालिका आदि--नागरिकों के श्रधिकारों की 
रक्षा ओर संविधान के संरक्षण के लिए स्वतन्त्र ओर निष्पक्ष न्यायालय की 
आवश्यकता प्रत्येक राज्य में होती है | भारतीय संविधान के अन्तर्गत एक 
खतन्‍्त्र ओर निध्यज्ञ न्यायपालिका की स्थापना करने का प्रयत्न किया गया 
है। इसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है -- 
१--राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय ओर उच्च न्वायालय के न्यायाधीशों 
की नियुक्ति न्‍्वावपालिका के अधिकारियों के परामर्श से करेगा | प्रत्येक 
न्यायाधीश की पदावधि संविधान द्वाय निश्चित है, इससे पूर्व वह 
संविधान में टी गई व्यवस्था के अनुसार दुराचरण तिद्ध होने पर, ह*, 
हटाया जा सकेगा | 
२--न्ययाधीशों का वेतन सबिधान द्वारा निश्चित कर दिया गया है 
उनके वेतन; पेन्शन भत्तो तथा विशेष सुविधाओं को कार्यपालिका या 
विधान-मंडल द्वारा कम नहीं किया जा सकता | 
--उच्चतम न्यायालय ओर उच्च न्यायालय को अपने कर्मचारियों की 
नरतीं तथा तत्सम्बन्धी नियमों का निर्माण करने का अधिकार है| 
४--स्यायाधीशों को किसी न्यायालय भ वकालत करने का अधिकार 
नहीं है | 
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५--उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किती भी 
न्यायाधीश के उन कार्यों के विषय में जो उनके कतंव्य-पालन के सम्बन्ध 
में होंगे, ससद अथवा राज्यों के विधान-मन्डल मे विचार नहीं हो 
सकेगा | 

इस भांति हमारे वंविधान ने जहाँ तक हो सका है, न्यायपालिका 
को प्रभाव से मुक्त रखने की चेष्ठा की हे। अधीन न्यायालयों को भी 
अनुचित प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयत्न किया गया है। 

सविधान के अन्तर्गत न्यायापालिका के अतिरिक्त कुछ अन्य स्वतंत्र 
संख्णएँ नी रखी है | इनमें प्रधान तीन हैं :--- 

« ३--भारत का नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ! 

२--निर्वांचन-कमीशन 

३--लोकसेवा-कमीशन 

नियन्त्रकमहालेखा परीक्षक का कार्य संघ-सरकार और राज्यों की 
रुककार की आद-व्यय जॉच करना होंगा। निर्वाचन-कमीशन का कार्य 
निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न करना होगा और लोक-सेवा कमीशन का कार्य देश 
के लिए श्रेष्ठ कर्मचारियों का चुनाव करना होगा | संविधान द्वारा इन 
तोनो सस्थाओ के स्वतन्त्र ओर निष्पक्ष रहने की पूर्ण व्यवस्था की गई है | 


सघ-शासन के स्वरुप का नकशा--भारतीय शासन का 


वतमान स्वरूप नक्शे मे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है ( अगला पृष्ठ 
देखिए, ) :-- 


भारतीय शासन 
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न॒वाँ अध्याय 
भारतीय नागरिकता 


किसी स्व॒तन्त्र राष्ट्र का नागरिक होना गौरव की बात है। 
नागरिकता स्वयं एक अधिकार है, जिसपर नागरिक के दूसरे 
अधिकार निभर होते हैं । 
--शममूरत्ति एम० ए० 
अगले अध्याय मे हम इस बात का विचार करेंगे कि संविधान द्वारा 
भारतीय नागरिको को क्या-क्या मूल अधिकार प्राप्त हैं। पर उन अधि- 
कारों का आधार मारतीय नागरिकता है। इसलिए, पहले यह जान क्षेना 
चाहिए. फि भारतीय नागरिक कौन-कोन व्यक्ति हैं या हो सकते हैं; तथा 
कोन-कोन व्यक्ति नहीं हैं, अथवा नहीं हो सकते | 


भारतीय नागरिक कोन हट १-..ताघारणुतया यह प्रश्न अना- 
वश्यक या आश्श्रयेजनक प्रतीत हो सकता है कि भारतीय नागरिक कोन 
हैं। जो लोग किसी देश मे रहते आए, हैं, वे वहों से नागरिक माने जाते 
हैं। तथापि देश में कुछ आदमी मिन्न-भिन्न समय से बाहर के आए हुए, 
होते हैं, तथा देश के कुछ आदमी विदेशो में गए: हुए होते हैं। राज्य 
में इन लोगों की स्थिति निर्धारित करने तथा इनकी राज्य के निवासियों 
से न्यूनाण्कि मिन्नता दर्शाने के लिए. कुछ नियमों का होना आवश्यक 
है। भारतीय संविधान मे इस विषय पर प्रकाश नहीं डाला गया कि जो 
व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, दह यहां की नागरिकता केसे प्राप्त कर 
सकता है, अथवा किन दशाओं में भारतीय नागरिक अ्रपनी नागरिकता से 
वंचित किया जा सकता है | इन विषयो के आवश्यक कानून बनाने का 
अधिकार संसद या पार्लिमेंट को दे दिया गया है| 


ह्ड भारतीय शासन 


संविधान में केवल यह लताया गया है कि भारतीय नागरिकों के 
तीन वर्ग होंगे ;--- 


१--भारत के निवासी संविधान लागू होने के दिन ( २६ जनवरी 
१६५० ) से भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति और (क ) जो बालक 
भारत में जन्म लेगा, या ( ख ) जिसके माता या पिता भारतीय भूमि में 
पैदा हुए होंगे, या ( ग ) जो संविधान लागू होने के पॉच वर्ष पहले से 
भारत में रह रहा होगा और जिसने किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता 
न अपनाली होगी--वे सत्र लोग भारत के नागरिक माने जायेंगे | 


इस प्रकार भारतीय नागरिकता का आधार त्रिमुखी अर्थात्‌ जन्म 
वंश तथा निवास है। [ संयुक्ताज्य अमरीका में नागरिकता का आधार 
केवल जन्म है| किन्तु भारत में, जन्म अतिरिक्त नागरिक का स्थायी 
निवास भी भारत में होना चाहिए । ] 


२--नागरिको का दूसरा वर्ग उन लोगों का है, जो पाकिम्तान से 
मास में आए हैं | पाकिस्तान से आनेवालों को दो श्रेणियों में चॉथ 
गया है :--( क ) वे जो १६ जुलाई १६४८ से पूर्व भारत में आये। 
(ख) वे जो १६ जुलाई १६४८ के पश्चात्‌ भारत में आए.। 


जो लोग १६ जुलाई १६४८ से पूर्व भारत मे आए, वे लोग भारत के 
नागरिक हैं, बश॒तें कि--( अ्र ) उनका या उनके माता या पिता अथवा 
उनके पितामह या पितामही का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, 
( जैसा सन्‌ १६१५ के शासन-विधान में दिया है ), ओर ( आ ) आवास 
की तिथि से साधारणुतः वे भारतीय प्रदेश मे रह रहे हो | 


जो लोग १६ जुलाई १६४८ के पश्चात्‌ भारत में आये हैं, वे लोग 
भारत के नागरिक हैं, वशरतें कि--( के ) उनका या उनके माता या 
पिता अथबा उनके पितामह या मातामह का जन्‍म अविभाजित भारत में 
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हुआ हो, ओर ( ख ) उनका नाम मारत में ९६ जनवरी १६४० से पूव 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा रजिस्टड कर लिश गया हो । 
३--तोसरे वर्ग मे वे लोग हैं जो भारत से शहर विदेशों में रह 
रहे हैँ। वे भारत के नागरिक तब सममे जावेगे जब कि वे निम्नलिखित 
शर्तें पूरी करते हो ४+-- 
(अर) उनका या उनके माता या पिता का अथवा उनके पितामह 
या पितामही का जन्म अविभाजित मारत मे हुआ हो | और 
(आ) यदि उन्होंने उस देश में भारत के राजदूत को समुचित रीति 
से आवेदन-पत्र देकर नागरिक बनने की प्राथंना २६ जनवरी 
१६४० या इससे बाद में की हो और उन्हें भारतीय नागरिक 
रजिस्टर कर लिया गया हो | 


नागरिकता पर प्रतिबन्ध-#म्नलिखित प्रकार के व्यक्ति 
भारत के नागरिक नहीं माने जावेंगेः-- 

(क) जो व्यक्ति भारतीय प्रदेश से १ माचं १६४७ के बाद पाकि- 
स्तान के प्रदेश मे चले गये हों। किन्तु यह शत उन व्यक्तियों के लिये लागू 
नहीं होगी, जो पाकिस्तान के प्रदेश मे इस प्रकार चले जाने पर फिर 
बसने के लिये भारत सरकार वाया प्रदान किए हुए. पुनर्वास-अनुमति-पत्र 
प्रास करके भारत में आए हैं। ऐसे व्यक्तियों को १६ जुलाई १६४८ के 
बाद आया हुआ ही समझा जावेगा ! 

(ख) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर 
लीहो। 

उपर्युक्त शर्तों को पूरी करते हुए जो व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं, थे 
संसद द्वारा नागरिकता संबंधी अन्य नियमों के निर्माण होने पर इसी प्रकार 
नागरिक बने रहेंगे । 

संसद को संविधान में नागरिकता, उसकी प्राप्ति तथा अन्त कर देने के 
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लिए विधि बनाने की पूर्ण शक्ति प्रगन की गई है | ऊपर व॒ताई हुई सारी 
व्यवस्थाएँ तथा शर्तें संसत की इस शक्ति को तनिक भी मयांदित 
नहीं करतीं | 

नागरिकता की व्याख्या करते समय मारत के विभाजन के फल-स्वरूप 
जो जनसंख्या की अदला-बदली हुई, उनका प्यास ध्यान रखा गया है। 
इससे इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जिससे पाकिस्तान से जो शर- 
णार्थी यहॉ आए हैं ओर भारत में ही वसना चाहते हैं, उन्हें भारतीय 
नागरिकता प्राप्त हो जाय | जो मुसलमान यहाँ से एक वार पाकिस्तान 
जाकर फिर लोटे हैं, उन्हें भी भारतीय नायरिकता प्रदान करने से वंचित 
नहीं किया गया है | 


नागरिकता सम्बन्धी विविध इष्टिकोणु--नागरिकता 
के सम्बन्ध में विविध विचारकों के अलग-अलग दृष्टिकोण होते हैं । 
संविधान सभा में नागरिकता सम्बन्धी वाद विवाद का मुख्य विषय भारत- 
विभाजन के बाद पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का तथा समुद्र-पार 
रहनेबाले बहुत से भारतीयों का प्रश्न था | प० ठाकुरदास भार्गव ने भार- 
तीय नागरिकता सम्बन्धी इन धाराओं की कडी आलोचना की थी | उन्होंने 
शरणार्थियों का दृश्कोण व्यक्त करते हुए. कह कि "मै चाहता हूँ कि किसी 
भी व्यक्ति को, जो शरणाथी के रूप में यहाँ आया है, भारतीय नागरिकता 
प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए | इसके विपरीत जो अपनी 
इच्छा से यह नारा लगाते हुए भारत छोडकर पाकिस्तान गए कि हंसकर 
लिया है पाकिस्तान--लडकर लेगे हिन्दुस्तान उनको इस देश के नागरिक 
बनने की अनुमति नहीं मिलगी चाहिए |” 
डा० पंजाबराव देशमुख का मत था कि संविधान मारत की नाग- 
रिकता को अत्यन्त सस्ती कर ढेगा। भारतीय नागरिक होने के लिए एक 
शर्त यह है कि नागरिक की जन्मभूमि मारत होनी चाहिए । इसका. श्रर्थ 
यह है कि यदि एक पति ओर पत्नी अपनी यात्रा के सिलसिले, में भारत 
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से गुजरते समय बम्बई रुकते हैं ओर रुकने के कुछ ही घन्टों के बाद ज्री 
एक बच्चे को जन्म देती है, तो वह बालक न केवल अपने माता-पिता की 
नागरिकता का उत्तराधिकारी होगा, बरन्‌ वह मारत का भी नागरिक 
होगा | एक अन्य धारा के अनुसार भारत में पॉच वर्ष तक निवास 
करनेवाला व्यक्ति भारतीय नार्गारक हों सकता है। किन्तु इसके विपरीत, 
अमरीका में २०, २५ वर्ष तक रहने पर भी भारतीयों को नागरिकता नहीं 
मिल पाई है । दक्षिण अफ्रीका, मलाया, बर्मा, तथा अन्य देशों में भार- 
तीयो की स्थिति के बारे में सबको ज्ञान है । संसार में कोई मी ऐसा देश 
नहों है, जहाँ इतनी आखानी से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। श्री 
देशमुख का मत था कि नागरिकता उसी को प्रदान की जानी चाहिए जो 
भारत का निवासी हो, जो भारतीय माता-पिता की सन्‍्तान हो श्रथवा जो 
नागरिकता सम्बन्धी विधि के अंतर्गत अगीकृत किया गया हो, तथा प्रत्येक 
हिन्दू या सिक्‍ख भारत का नागरिक हो, बशर्ते कि उसने किसी अन्य देश 
की नागरिकता न स्वीकार करली हो | यह मत स्वीकार नही हुआ | 
इकहरी. नागरिकता---स्मरण रहे कि भारतीय संश्र में इकहरी 
नागरिकता की व्यवस्था है; अर्थात्‌ यहाँ संघ के विविध राज्यों द्वारा 
नागरिकों को कुछ अलग-अलग विशेषाधिकार नहीं हैं। संयुक्तराज्य 
अमरीका आदि में प्रत्येक राज्य का व्यक्ति अपने राज्य का नागरिक अलग 
होता है, और संघ का अलग | वहाँ अपने राज्य की नागरिकता के 
आधार पर उसे उस राज्य में कुछ राजनैतिक, आशिक, व्यापारिक आदि 
विषयों मे प्राथमिकता तथा प्रधानता मिलती है | भारत में यह बात नहीं 
है। उदाहरण के लिए, यहाँ बम्बई राज्य के निवासियों को उस राज्य मे 
उतने ही अधिकार होगे, जितने वहों रहने वाले मद्रासियों ' या बरिहारियों 
आदि को। इस प्रकार हमारा नागरिकता सम्बन्धी कानून चौतीस करोड 
भारतीयों को एक सूत्र में गठित होने मे सहायता प्रदान करता है। 
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५» दिपवाँ अध्याय 
मूल अधिकार 


मानव अधिकारों की जितनी विशद्‌ घोषणा भारतीय मसंवि 
धान के अन्तगंत की गयी है, उतनी अब तक के किसी संविधान 
सें नहीं की गयी | .....मल अधिकारों का पूण नियमन्र करके, 
इस भरोसे पर रहने के बजाय कि पुलिस-अधिकार के सिद्धान्त 
की विवेचना करके भारत का उच्चतम न्यायालय 'राज्य को 
संकट से बचाएगा, संविधान-निर्माताओं ने राज्य को ही इन 
मूल अधिकारों को सीमित रख सकने की अनुमति दो है । 
“एस० एन० मुकर्जी 
पिछुल्ले अध्याय मे यह बताया गया कि भारतीय नागरिक कोन होते 
हैं। किसी खतंत्र राष्ट्र का नागरिक होना स्वयं एक बहुत बडी वात है | 
नागरिकता के आधार पर उसे विविध अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनसे वह 
अपना उत्तरोत्तर विकास करने के साथ, अपने आप को राज्य या समाज 
के लिए अ्रधिकाधिक उपयोगी बना सकता है। इस अध्याय में हम नाग- 
रिकों के मूल अधिकारों का विचार करेंगे | पहले यह जानना आवश्यक 
है कि 'मूल अधिकार का अथ क्‍या है । 
मूल अधिकार किसे कहते हैं (---प्रजातत्र राज्य मे सारी 
शक्ति जनता के हाथ में निहित होती है, श्रतः प्रत्येक नागरिक को बडेन्चड़े 
अधिकार प्रास॒ होते हैं | वह ग्राम-पचायत, जिला-म्ो्ड, म्युनिसपल बोडे, 
अपने राज्य (प्रान्त) की विधान-सगा के तथा संतद या पालिमेंटके चुनाव 
में भाग ले सकता है ओर जिसे चाहे, अपना प्रतिनेधि बनाने के लिए, 
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मत दे सकता है| वह स्वयं उक्त संस्थाओं के लिए उम्मीदवार खड़ा हो 
सकता है, पंचायत के पच सरपंच से लेकर विधान-सभा या संसद का 
सदस्य और मत्री तक हो सकता है । इसी तरह वह बढे-बढ़े वेतन-भोगी पदों 
का अधिकारी हो सकता है। हाँ, इन सबके लिए निर्धारित योग्यता अपेक्षित 
होती है | आवश्यक योग्यता होने पर ही कोई नागरिक प्रभाव ओर प्रथ्ुता 
के पद प्रात्त कर सकता है। जिस नागरिक मे निर्धारित योग्यता नहीं है, 
उसे ऐसे पदों पर पहुँचने का अधिकार नहीं होता । किन्तु कुछ अधिकार 
ऐसे होते हैं, जिनके उपयोग के लिए कोई खास योग्यता आवश्यक नहीं 
होती; राज्य के सभी नागरिको कों वे अधिकार सलम होते हैं | राज्य की 
ओर से यह गारंटी दी जाती है कि प्रत्येक नागरिक उन अधिकारों से लाभ 
उठा सकेगा । ऐसे सामान्य अधिकार सविधान की भाषा में मूल अधिकार 
कहलाते हैं | अनेक प्रजातंत्रवादी य॒ज्यों के संविधानों मे मूल अधिकारों की 
घोषणा कर दी गई है। मारत के नए संविधान में भी मूल अधिकारों का 
उल्लेख किया गया है; उनके ही सम्बन्ध में यहां विचार किया जाता, है | 
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निर्माताओं ने यह प्रदत्त किया है कि मूल अधिकारों द्वारा जनता को 
लोकतंत्र के यथेष्ट लाभ पहुँचा जायें; जनता को वे सारी खतंत्रताएँ एवं 
सुविधाएँ प्रदान की जावें, जो उन्हे उच्च ओर नैतिक जीवन की ओर प्रवृत 
करे' | अन्य देशों भे यदि मूल अधिकारों का अपहरण किसी विधि द्वारा 
होता है तो उच्चतम न्यायलय को उसे अवेध करार देना होता है 
परन्तु भारतीय संविधान से यह व्यवस्था है कि संसद या किसी राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि मूल अधिकारों के विपरीत हो तो वह 
स्वयं ही अवेध होगी | 

संविधान में निम्नलिखित मूल अधिकार दिए गए हैं«- 

(१) समानता अधिकार। 

(२) खतंत्रता का अधिकार | 
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* (३) शोषण के विरुद्ध अधिकार | 

(४) धार्मिक स्वतन्त्रता का श्रधिकार | 

(५) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार । 

(६) सपत्ति का अ्रधिकार । 

(७) सविधानिक उपचारों का अधिकार | 

अब हम प्रत्येक मूल अधिकार पर प्रथक-प्ृथक्‌ विचार करते हैं । 

समानता का अधिकार--राज्य की ओर से धर्म, जाति, वर्ण, 
लिज्ञ के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नदी क्रिया जायगा । सबके. 
समान समझा जायगा | धर्म, जाति या वर्ण-विशेष का अनुयायी हाने के 
कारण किसी नागरिक पर कोई अयोग्यता या बंधन नहीं लगाया जायगा। 
सावजनिक उपयोग के लिए जो होटल या जलपान-शह या मनत्रद्ृज्ञाव के 
स्थान हैं, वें वह वे रोक-ठोक जा सकेगा । इसी प्रकार वह कुए, ता शाव, 
सडक, घाठ, पाक आदि का इस्तेमाल भी कर सकेगा, चशतें कि ये 
चीजें जनता के उपयोग के लिए, हो । किसी को यह कद्दने का अधिकार न 
होगा कि तुम मुसलमान हो या चमार-भगी हो, इसलिए इस कुएे से पानी 
नहीं भर सकते । राज्य की नौकरियों में श्रथवा राज्य की ओर से चलाए जाने 
वाले अन्य कामधधों मे लगने के लिए, सत्र को समान सुविधा रहेगी। 
केवल धरम, जाति, वर्ण, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई किसी 
सरकारी पद के अ्रयोग्य नहीं समझा जायगा | 
अस्पृश्यता का अन्त--नागरिक समानता के सम्बन्ध में यहाँ 

एक बड़ी वाधा अस्पृश्यता रही है। अब नये संविधान द्वारा इसका सदा 
के लिए अत कर दिया गया है| अ्रव कानून की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति 
अश्वृश्य या अछूत नही होगा | यह नियम कर दिया गया है कि कोई 
. आदमी किसी दूसरे व्यक्ति को अस्पृश्य न समके और न उसे अस्पएय ६ 
मानकर व्यवहार करे। यदि किसी को अछूत मान कर कोई बंधन; 
अयोग्यता या रोक-दोक लगाई जायगी, तो यह एक अपराध समझा जायगी 
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ओर ऐसा करनेवाले को दण्ड दिया जायगा। संविधान की यह धारा बहुत 
ही महत्वपूर्ण ओर क्रान्तिकारी है। अस्पृश्यता भारतीय समाज का एक बडा 
अभिशाप रहा है | ऐसे व्यक्तियों की यंख्या लाखों मे नहीं करोडों में हे, 
जो अछूत समझे जाते रहे हैं, और जिनके हाथ का स्पर्श किया हुआ 
भोजन और पानी ग्रहण करना पाप समझा जाता रहा है। म० गांधी ने 
उनके उद्धार के लिए. सम्पूर्ण देश में जो हरिजन-आन्दोलन चलाया, 
/ उसका व्यापक रूप से प्रभाव पढा और लोगों में अ्रस्पृश्यता की दूषित 
घातक प्रथा को समाप्त कर देने की भावना बढ़ती गई। उसी का फल 
है कि स्वतंत्र होते ही हमारे नेताओं ने इसे मिटा दिया । 
पद्वियों एवं उपाधियों का निषेध--संविधान में पदवियों एवं 
उपाधियो की प्राप्ति को निषिद्ध ठहराया हैं| ऐसा करने में मुख्य विचार 
यह है कि विशेष प्रकार की पदवियों देना असमानता का ऑओतक है। 
विदेशी शासन में इन पदवीधारियों का क॒ठु अनुभव*रहा है, इस लिए भी 
पदवियों का अन्त किया गया! संविधान में कहा गया है कि राज्य सेना 
या विद्या सम्बन्धी उपाधि के सिवाय, ओर कोई खिताब प्रदान नहीं करेगा। 
भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार 
नहीं करेगा | 
उपाधियों और पदवियों का निषेध करके संविधान-निर्माताओ्रों ने 
समानता ही की स्थापना नहीं की, वरन्‌ विदेशियों द्वारा भारतीय राजद्रोहियों 
को प्रलोमन देने की प्रवृत्ति का अन्त कर दिया है। भारतीय इतिहास 
में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब कि विदेशियों ने इस प्रकार के प्रलोमन 
देकर भारत को वहुत हानि पहेँचायी है । 
सतंत्रता का अधिकार---प्रत्मेक राज्य में उसके नागरिकों के 
उत्कर्ष और उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को लेखन, 
भाषण, विचार करने की स्वतंत्रता हो, उन्हें पूर्ण आश्वासन हो कि उनके 
प्राण सुरक्षित हैं, ओर राज्य अकासण ही उनकी देहिक स्वतंत्रता का 
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अपहरण नहीं कर सकता | जहाँ इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती, वहाँ 
नागरिक अध-विश्वासी ओर अल्पन्ञ हो जाते हैं। उन्हें नई-नई विचार- 
धाराओं, आविष्कारों आदि का श्ञान नहीं होता, और वे अपनी रीति-र्मों 
तथा कार्य-प्रणाली आदि में आवश्यक सुधार या प्रगति नहीं कर पाते | 
इस लिए, आधुनिक सम्य देशो के संविधानों में स्वतंत्रता संबन्धी श्रथि- 
कारो को विशेष महत्व दिया जाता है | 
भारतीय संविधान में स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार के अन्तगत निम्न- + 
लिखित स्वतत्रताएं प्रदान की गई हैः-- 
(१) मापण तथा अभिव्यक्ति की स्वतत्रता | 
(२) शान्तिपू्वक, विना हथियार लिए सभा करने की सतंत्रता | 
(३) संस्था, परिषद्‌ या सद्ठ निर्माण करने की स्वतन्त्रता । 
(४) भारत के राज्यन्तषेत्र मं अवाध आने जाने की स्वतन्त्रता | 
(५४) भारत के राज्य-्षेत्र के किसी भाग में निवास करने ओर वस 
जाने की स्वतन्त्रता । 
(६) सम्पत्ति कमाने, रखने ओर व्यय करने की स्वतन्त्रता ! 
(७) कोई आजीविका व्यापार या कारवार करने की स्वतन्त्रता । 
(८) अपराधों के लिए दोप-सिद्धि के विपय मे संरक्षण | 
(६) प्राण और शारीरिक स्वाधीनता का संस्क्षण | 
(१०) बन्दीकरण ओर निरोध से सरक्षुणु | 
भाषण आदि की स्वततन्नता--सविधान ने सत्र नागरिकों को 
स्वतंत्रता का समान अधिकार प्रदान किया है। सब को अपना विचार 
प्रकट करने ओर भाषण देने की स्वतत्रता है । नागरिकों को किसी जगह 
एकत्रित होकर सलाह-मशविरा करने का अधिकार है | वे अपनी 
सभा, समितियों, (घ कायम कर सकते हूँ | देश के श्रन्दर खतंत्रतापूर्वक ' 
एक स्थान से दूसरे" स्थान से को आ-जा सकतें* हैं, भारत के किसी 
भाग में जाकर बस सकते हैं। वे समत्ति प्राप्त कर सकते हैं, रख सकते 


हा 
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हैं ओर जब चाहें हस्तान्तरित कर सकते हैं। वे कोई भी काम घंधा 
या रोजगार ख्तत्रता-पूवंक कर सकते हैं। हाँ, सार्वजनिक हित में 
आवश्यक होने पर, राज्य कभी-कभी इन अधिकारों के उपयोग पर 
कुछ बंधन लगाएगा | 

अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के विषय भें संरक्षण-- 
भारतीय सद्ड में किसी भी व्यक्ति को तत्र तक दश्ड न दिया जायगा; 
जत्र तक वह किसी ऐसे कानून का भद्ध न करे, जिसे भद्ध करने से वह 
दंड का भागी होता हो | दएड भी उस सीमा तक ही दिया जा सकेगा, 
जितना कि अपराध करने के समय विधि द्वाय निर्धारित हो। किसी अप- 
राधी पर उसी अपराध के लिए दुबआरा मुकदमा नहीं चलाया जायगा 
ओर एक अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जा सकेगा । 
अमियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए. बाध्य न किया जा सकेगा । 
बहुघा पुलिस किसी व्यक्ति को व्यर्थ ही अपराधी सिद्ध करने के लिए. यह 
प्र बत्न करती है कि वह अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर ले । संविधान 
द्वारा नागरिकों को पुलिस की ज्यादतियों से संरक्षण प्रदान किया गया है | 
प्रत्येक अपराधी पर मुकदमा भो चलाया जायगा और दस्ड भी दिया 
जायगा | यह वाक्यांश संविधान में इस कारण दिया गया है कि यदि 
किप्ती अपराधी पर विभागीय कार्यवाही की जा चुकी हो तो वह यह कह 
कर मुक्त नहो सके कि उसे दंड मिल चुका है। ऐसे अभियुक्त पर 
विधि के अनुसार मुकदमा चलाया जायगा और दण्ड मी दिया जायगा | 

प्राण ओर शारीरिक स्वाधीनता की रक्षा; बन्दीकरण और 
निरोध से संरक्षए--शारीरिक स्वतंत्रता संबन्धी अधिकार बहुत महत्व- 
पूर् है। इसे स्वतंत्रता सम्बन्धी अधिकारों की आत्मा कह जा सकता है। 
यदि कभी शासक-वर्ग या राज्य स्वेच्छाचारी हो जाय और दमन-नीति का 
श्राश्रय लेले तो वह उन नागरिकों को, जो उसके आलोचक हो-अथवा 
उनकी नीति के विरोधी हो, वन्दी ग्रह में डलवा सकता है और 
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उन्हें! प्राों से भी वंचित कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति से 
नागरिकों को संरक्षण देने के हेतु संविधान द्वारा नागरिकों को अधिकार 
दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण अथवा स्वाधीनता का हरण 
कानून द्वारा स्थपित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकेगा। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि इस अधिकार के द्वारा भारत में विधि-विहित शासन 
की स्थापना की गई है । इस अधिकार की उद्देश्य-पूर्ति के लिए 
संविधान में कहा गया है :«« 

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार क्रिया जायगा, उसे उसकी गिरफ्तारी 
का कारण बतलाये बगैर, हवालात में नहीं रखा जायगा श्रोर उसे उसकी 
इच्छा के अनुसार वकील से परामर्श करने एवं उसको अ्रपनी पैरवी के 
लिए, नियुक्त करने का आधिकार होगा | 

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है, और हवालात में 
रखा गया है, उसे हवालात से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की 
यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर, ऐसी हवालत से २४ घंटे के 
अन्दर निकटतम मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित किया जायगा ओर 
उसे मजिस्ट्रे:- की आज के वगैर, इस अवधि (२४ घंटे ) से अधिक 
हवालात में न रखा जायगा | 

उपरोक्त उपचन्ध दो प्रकार के व्यक्तियों के संबन्ध मे लागू नहीं 
होंगे :--- ु 

(३) जो व्यक्ति उस समय भारत के अन्यदेशीय शत्रु हो । 

(२) जो व्यक्ति किसी नबखन्‍्दी कानून के अन्तर्गत बन्दी हो | 

नजरबन्दी कानून के श्रन्तगंत भजख्न्द किया हुआ व्यक्ति भी 
तीन माह से अधिक बन्दीणशह मे न रखा जा सकेगा बशतें कि नजर- 
बन्दी कानून परामशंदात्री समिति' तीन मास पूर्व ऐसी राय न दे दे कि 
उसका अधिक समय तक बन्दी रखना आवश्यक है। इस समिति में 
ऐसे ही व्यक्ति होंगे, जो किसी उच्च न्यायालय ( हाईकोर्ट ) के न्यायाधीश 
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हैं, रह चुके- हैं अथवा होने की योग्यता रखते हैं। इस नियम के 
भी अपवाद हैं। इस सम्बन्ध मे संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का 
निश्चय कर सकती है, जिनके अन्तर्गत किसी वर्ग विशेष के मामले, जिनमे 
किसी व्यक्ति को बन्दी किया गया है, तीन से अधिक मास तक नजरबन्द 
रखा जा सकता है | संसद विधि द्वारा यह भी निर्धारित कर सकती है कि 
अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिए, किसी व्यक्ति को नजखन्द रखा 
जा सकता है | 

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे नजखन्दी कानून के अन्तर्गत बन्दी किया 
जायगा, जल्दी से जहंदी बताया जायगा कि वह क्यो न॑जखन्द रखा गया है 
और उसे उस आज्ञा के विरुद्ध प्रतिवाद करने का शीत्र ओर पूर्ण अवसर 
दिया जायगा | अधिकारी बर्ग ऐसे तथ्य बताने के लिए, बाध्य नही होंगे, 
जो जनहित के विरुद्ध हों | 

ऊपर कहा गया है कि सविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को 
अपने प्राण अथवा देहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया 
को छोडकर अन्य प्रकार से बंचित न किया जायगा। इन शब्दों 
ने न्यायालय के अधिकार को बहुत सीमित कर ढिया है ओर संसद के 
अधिकार को बहुत ब्यापक | इसका व्यवहारिक रूप यह होगा कि न्याया- 
लय को किसी व्यक्ति के संत्रध में जिसे गिरफ्तार क्रिया जायगा अथवा 
नजरन्द किया जायगा, केवल यह देखना होगा कि उसे विधि दास 
स्थापित प्रक्रिया के अतर्गत गिरफ्तार किया गया है या नहीं। न्यायालय 
को विधि के गुण दोष की परीक्षा करने का अधिकार नहीं होगा । इस प्रकार 
यह कहा जा सकता है कि न्यायालयों को विधि के ओचित्य ओर अनोचित्य 
पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा | हाँ, सविधान के अनुरूप न 
होने की दशा में वे किसी विधि को अवेध या शल्य करार दे सकते हैं | 
अस्तु, जहों तक शारीरिक स्वाधीनता और नजखन्‍्दी के सम्बन्ध में न्याया- 
लय के सामने संसट को ग्रधानता की गई है, उस सीमा तक संविधान 
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प्रजातत्र के आदर्श के विरूद्ध है, ओर नागरिक स्वतत्रता को अपहरण 
करता है | 


शोषण के विरुद्ध अधिकार---इंस अधिकार द्वाय भारतीय 

सप्ताज की दो छुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया हैः-- 

(१) मनुष्यों का क्रन्‍-विक्रय 

(२) बेगार ओर जबद॑स्ती काम लेना 

भविष्य मे कोई भी व्यक्ति मनुष्यों का क्रब-विक्रय न कर सकेगा और 
बेगार तथा जबर्दस्ती से काम भी न ले सकेगा | यदि वह ऐसा करने का 
प्रयत्न करेगा तो दएड का भागी होगा । हाँ, इस संबन्ध में राज्य को साथे- 
जनिक कार्यों के लिए. अनिवाय सेवा लेने में कोई रुकावट उपस्थित न 
होगी । मारत में दास-प्रथा और मनुष्यो का क्रय-विक्रव किसी न किसी रूप 
में आधुनिक युग में विद्यमान रहा है। मद्रास में देवदासी प्रथा तथा 
राजस्थान में बांदी प्रथा इसी का रुपान्तर है। इस प्रथा से व्यमिचार को 
मात्रा बढ़ती है, ल्लियों का क्रम-विक्रम किया जाता है ओर समाज मे नारी 
का सम्मान घटता है। 


संविधान द्वारा मानव क्रव-विक्रय का अन्त करके इस छुराई को निमूल 
करने का प्रयत्न कया गया है| भारत में गावो मे बेगार की प्रथा बहुत 
व्यापक है, इसके कारण लाखों व्यक्तियों का आर्थिक शोषण हो रहा है 
ओर वे लोग दासता का जीवन बिताने के लिए, बाध्य होते हैं । भारत की 
बछुत जातियों से खेती में जमीदारों एबं जगीरदारों द्वारा बेगार ली जाती 
रही है। इस अधिकार को स्वीकार करके एक महान कार्य किया गया है; 
परन्तु केवल अधिकार की स्वीकृति मात्र से इस बुराई का अन्त न होगा, 
इसके लिए संसद को एवं राज्यों के विधान-मश्डलो को आवश्यक विधि- 
निर्माण करने चाहिए. देवदासी-प्रथा नष्ट करने के लिए मद्रास सरकार 
ने उचित विधि का निर्माण कर दिया है | 


मल अधिकार १०७ 


चौदह वर्ष से कम अवस्था के बच्चो से किसी कारखाने या खदान में 
काम नही लिया जायगा और न उन्हे ऐसे कार्यों मे लगाया जायगा; जिन्हें 
करने मे खतरा हो | मारतीय बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यह 
अवस्था १६ वर्ष होती तो अ्रच्छा था। ज्लियो को भी खानो और कार- 
खानो में यत्रि के समय काम्त लेना वर्जित होना चाहिए, क्योकि इससे 
उनका स्वास्थ्य बिगडता है। जिसका प्रभाव भावी सरन्तति पर पड़ना 
अवश्यम्भावी है | 
घामिक स्व॒ृतन्त्रता--संविधान' के द्वार भारत एक धर्म- 
'निर्षेज्ञ ( सेक्यूलर! ) राज्य घोषित कर दिया गया है। राज्य में किसी 
मी धर्म को प्राधीनता नही दी जावेगी, सत्र धर्म राज्य की दृष्टि में समान 
होगे | किसी धर्म विशेष के अनुयागियों के प्रति विशेष उदारता अथवा 
कठोर्ताका व्यवहार नहीं किया जायगा | समस्त नागरिकों को सदाचार, 
स्वाध््य एव सावंजनिक शांति तथा राज्य के अन्य नियमों का पालन करते 
हुए किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और उस पर आचरण 
करने की स्वतंत्रता प्रास होगी । सिक्‍खों के लिए, कृपाण धारण करना 
उनकी स्ववन्त्रता .का ही एक अंग माना जायगा। इसलिए उसको 
धारण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाबेगा। यदि किसी धार्मिक 
क्त्य के साथ आर्थिक, राजनैतिक अ्रथवा राजस्व संब्रन्धी कोई कार्य 
शामिल होगा तो राज्य को अधिकार होगा कि विधि ( कानून / 
चनाकर उस कायें का नियमन करे या उस पर कोई रोक लगावे। राज्य 
को सप्षाज के कल्याण और सुधार के लिए हिन्दुओं की सार्वजनिक 
धर्म-सस्थाओं को सब हिन्दुओ के लिए. खोलने का अधिकार होगा | 
सिक्‍्ख, जैन और बौद्ध लोगो पर भी वही नियम लागू होगे, जो अन्य 
हिन्दुओं पर हैं| किसी भी धर्म या संप्रदाय को यह अधिकार होगा कि 
धार्मिक दान आदि सबन्धी, अथवा धार्मिक कार्यों के लिए, सस्थाएँ 
स्थापित करे ओर चलाए, धर्म संत्रन्दी सब मामलों का प्रबन्ध अपने 
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ज्रिध्धि 


हाथ से करें और चल यथा अचल समत्ति प्राप्त करे और र्खे। गिधि 
( कानूत ) के अनुसार वह ऐसी संपति का प्रबन्ध मी कर सकता हद 
किसी धर्म अथवा स'प्रदाव विशेष की उन्नति या हित के लिए लगाए 
हुए कर को देने के लिए किसी को वाध्य नहीं किया जायगा | सरकारी 
स्कूल या कालेज में धार्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था न की जावेगी; परन्तु 
यह व्यवस्था उस स्कूल या कालेज पर लागू न होगी, जिसका प्रन्नत्थ तो 
राज्य करता हो परन्तु वह किसी धार्मिक संस्था द्वारा स्थापित की गई 
हो। यदि ऐसी शिक्षा संस्था म॑ बिन्हें सरकार की ओर से कुछ सहायता 
मिलती हो, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था होगी तो किसी को उसमें भाग लेने 
के लिए वाध्य नदी किया जा सकेगा | यदि किसी जाति या सम्प्रदाय की 
अपनी श्रलग सस्या है, तो संस्था के ध्रन्‍्टों के अतिरिक्त दूसरे समय में 
धार्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जा सकती है | 


नागरिक को धर्म-प्रचार कार्य में सहिष्णुता तथा सदगुणों का परिचय 
देना आवश्यक है। अपने धर्म के अनुयायियो को बढ़ाने के लिए पर-धर्म- 
निन्‍्ठा या बलात्‌ धर्म-पखितन विधि के अन्तर्गत दण्डनीब होगा | राज्य 
को हिन्दू सस्थाश्रों तथा मन्दिरों को समस्त हिन्दुओं के लिए. जोलने का 
अधिकार है; यह इसलिए किया गया है कि अ्स्यश्य और अनुसूचित 
जातियों को भी धार्मिक ल्वतन्त्रता का उपभोग करने का सुबोग द्वासिल हो 
सके | इससे जो कानून राज्यों अथवा प्रान्तो ने इस सम्बन्ध मे संविधान 
बनने से पूव बनावे थे, उन्हें भी लागू किया जा सकेगा | 


संस्कृति और शिक्षा संबन्धी अधिकार--- भारतीय सबि- 
धान-निर्माताओं ने यदि एक और भारतीब जनता की एकता को सुद्ृढ 
करने का प्रवत्न किया है तो दूसरी ओर वे लोग मारतीय जनता की विमिन्न- 
ताओ को भूले नहीं है। उन्होंने भारत के विविध भागों के निवासियों 
की प्रतिमा की विकसित होने का अवसर देने का भी ध्यान रखा | इस 
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अकार कठोर एकता नहीं, वरन्‌ मधुर सामजस्य स्थापित करने का प्रवलल 
किया गण है। वंविधान द्वार अल्प्ंख्यकों की शिक्षा ओर संस्कृति 
सम्बन्धी हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। यदि भारत के किसी 
भाग में नागरिकों का ऐसा वर्य है, जिसकी अपनी भाषा, लिपि ओर 
संस्कृति है तो उसे अधिकार होगा कि उनकी रक्षा करे। दुसरें 
शब्दों म, उसकी भाषा या लिपि अथवा संस्कृति को मिठाने का प्रयत्न 
नही किया जायगा, ओर न किसी को करने दिया जायगा | कुछ लोगो का 
मत है ओर एक दृष्टि यह अच्छा भी कह्य जा सकता है कि राष्ट्र में एक 
भाषा ओर एक संस्कृति का विकास किया जाना चाहिए । दर्जनों प्रकार 
की भाषाएँ, लिपिशे का प्रचलन राष्ट्र की एकता में वाधक होता है । किन्तु 
अपनी भाण ओर संस्कृति का लोगों को इतना अधिक मोह होता है कि वे 
उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते । यदि एकता के विचार से उनसे 
अपनी भाषा या सस्कृति को छोड देने के लिए कहा जाय तो उनमें बडा 
असन्तोष पैदा हो जाता है | अतः प्रजातन्त्र राज्य में यही उचित समझा 
जाता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि ओर संस्कृति को सुरक्षित रहने 
दिया जाय | किसी सरकारी शिक्षान्सस्था मे किसी अल्परंख्यक जाति के 
लोगों की मर्ती के सम्बन्ध में मेद-साव नहीं किया जाना चाहिए | इसलिए 
सभी अल्पसंख्यक वर्गो को यह अधिकार होगा कि वे श्रपनी इच्छा 
के अनुसार रिक्षा-संस्थाएँ स्थापित करे और उनका प्रबन्ध करे। शिक्षा- 
संस्थाओं को सहायता देते समय ऐसे स्कूल-कालेजों का भी राज्य की ओर 
से ध्यान रखा जायगा । 

साम्पत्तिक अधिकार---जीवन में सम्पत्ति की चडी आवश्यकता 
होती है। उसके बिना न तो कोई रोजगार-घंधा हो सकता है ओर न परिवार 
का पालन-पोषण ही किया जा सकता है। अतः संविधान ने सभी नागरिकों 
को समान रूप से यह अधिकार दिया है कि वे अपने पास सम्पत्ति रख 
सके। उनकी सम्पत्ति की रक्षा की जिम्मेदारी राज्य पर होगी | कोई मी 
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विधि द्वार निश्चित किया जायगा कि किन मामलो में ओर किस सीमा 
तक संपत्ति के स्वामी को ज्ञति पूर्ति दी जायेगी ।” 


जमींदार तथा ,पूंजीपतियों का कहना था कि यह व्यवस्था अनुचित 
है। सपत्तिशाली वर्ग को उसकी संप्रत्ति से, पूर्ण मुआविजा दिए वगैर 
वंचित करना घोर अन्यान्य है | 


संविधान-निर्माताओं ने मध्यम मार्ग ग्रहण किया | एक ओर व्यक्तिगत 
सप्त्ति पर व्यक्तियों के अधिकार को सुरक्षित रखा और दूसरी ओर सम्पत्ति 
पर समाज के अधिकार को भी मान्य किया | 


संविधानिक उपचारों का अधिकार---संविधान द्वारा प्रदत्त 
मूल अधिकारो का यदि राज्य या नागरिक अतिक्रमण करें तो उनकी रक्षा 
की व्यवस्था कैसे हो? संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख मात्र से 
ही नागरिक उन का उपयोग नहीं कर सकते । संविधान द्वारा इन 
अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था की जानी आवश्यक हैं। 
भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि उ4र्युक्त मूल अधिकार 
यथेष्ट रूप में सब को सुलभ हों। उच्चतम न्यायालय ऐसी हिदायतें या 
आजशाएं जारी करेगा कि मूल अधिकार ठीक-ठीक कार्यान्वित किए, 
जॉय | संविधान ने उच्चतम* न्यायालय को हमारे मूल अधिकारों का 
स रक्षक बनाया है ! यदि संसद का बनाया कोई कानून, या सरकार का 
कोई नियम किसी मूल मूल अधिकार के, या संविधान के किसी आदेश 
के विरुद्ध पडता हो तो उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि 
वह न्याय के हित में उसे अवेध घोषित करदे | 


संसद को यह अधिकार है फ़रि वह उच्चतम न्यायालय के इस अधि- 
कार को दूसरे स्थानीय न्यायालयों को भी देदे, जिससे मूल अधिकारों पर 
आधात होने की दशा में सभी नागरिकों को उच्चतम न्यायालय जाने 
की आवश्यकता न रहे, वे अपनी सुविधानुसार स्थानीय न्यायालयों की 
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सहायता ले सर्कें। मूल अविकारों के उल्लंबन सम्बन्धी दंड-विधि की 
रचना करने का अ्रधिकार संसद को ही है, राज्यों के विधान-मंडलों को 
नहीं। संसद की यह भी अ्रधिकार है कि मूल अधिकारों की रक्षा के 


लिए अन्य आवश्यक कानून बनाए | 


अस्थायी रोक---मूल अधिकारों की व्यवस्था साधारण श्रर्थात्‌ 
शान्ति काल के लिए है | युद्ध वा विग्लव आदि की स्थिति में नागरिकों को 
इन अधिकारों का उपयोग नहीं करने दिया जा सकता । ऐसे सद्भुट की 
ौिथिति में, मिंसकी घोषणा राष्ट्रपति करेगा, ये अधिकार देश या उसके 
किसी भाग में निधारित समब के लिए अमल भ आने से रोक दिए 
जायेंगे; हों, संकट दूर होते ही यह रोक हटा ली जायगी | 

सेना ओर मूल अधिकार--सेना में अनुशासन की बहुत 
आवश्यकता रहती है | इसलिए संसद को अधिकार दे कि सशद््र सेना 
था सावजनिक शान्ति की रक्षक सेना के सम्बन्ध में इन अधिकारों को 
उस सीमा तक कमर या समात कर दें, जहाँ तक ऐसा करना सैनिकों के 
कतंव्यों का ठीक तरह पालन किए. जाने के लिए आवश्यक हों | 

विशेष पेक्तत्य---मूल अधिकारों पर मजर डालने से यह 
स्पष्ट हो जाता है, कि जहाँ एक ओर इनका निर्माण व्यापक दृष्टिकोण 
से किया है, दूसरी ओर कि उनके उपभोग के सम्बत्ध में काफी वन्धन 
भी सार्वजनिक हित के नाम पर लगा दी गई हैं। इससे मूल अधिकारों 
का महत्व कुछ घट गया है | 

इस सम्बन्ध में बह कहना आवश्यक है कि परु्मराओं और प्रयाओं 

का महत्व बहुत होता है| संविधान में किसी अ्रधिकार के होने सेवा न 
होने से लोक कल्वाण पर उतना प्रभाव नहीं पडता जितना कि इसका कि 
उनका व्यवहार किस प्रकार किया जाता है। शासक वर्ग ओर जनता 
को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहए। 


ग्यारह वाँ अध्याय 


राज्य के नीति-निर्देशक तत्व 


मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि नीति-निर्देशक तटवों 
का, कानून में, वंधतकारी बल न होने से, वे व्यथ हैं। इन 
तत्वों की स्थिति उन आदेश-पत्रों के समान है, जो सन्‌ १६३४ 
के शासन-विधान के अन्तगंत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर- 
जनरल ओर गवनेरों के लिए जारी किए जाते थे; केवल अन्तर 
यही है कि ये दत्व विधान-मंडल्न एवं कार्यकारिणी के लिए 
आदेश-पत्र हैं, जिनके आधार पर उन्हें भविष्य में देश का 

शासन करना है! 
--डा० भीमराव अम्बेडकर 


मूल अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों में अन्तर-- 
नागरिकों के मूल अधिकारों के विषय मे लिख चुकने पर, अब हम राज्य 
के नीति-निर्देपक् तत्वों का विचार करते हैं। पहले यह जान लेना चाहिए 
कि इन दोनों में क्या अन्तर है । जैसा पहले कहा गया है, मूल अधिकारों 
की पीठ पर विधि या कानून का चल होता है; अगर किसी नागरिक के 
किसी मूल अधिकार पर आबात हो तो बह न्यायालय का दठखाजा खट- 
खय सकता है। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह राज्य को उस मूल 
अधिकार दी रक्षा के लिए प्रेरित करे; राज्य इसकी अवहेलना नहीं कर 
सकता । इसके त्रिपरीत नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कानून का चल नहीं 
होता। यह राज्य की इच्छा पर निर्भर होता हैँ कि वह इनमे सूचित 
आदेशों का पालन करे या न करे। न्यायालय, राष्ट्रपति अथवा अन्य 
कोई भी शक्ति राज्य को इन आदेशो के अनुसार चलने को बाध्य नहीं 

भा० शा०--८ 
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कर सकती; हाँ इनसे राज्य को अपना कर्तव्य पालन करने की दिशा का 
ज्ञान होता है | 
(४ 

नीति-निर्देशक तत्वों का लक्ष्य--उ4धघान में कहा गया है कि 
शुज्य अपनी शक्ति मर इस प्रकार की प्रभावशाली सामाजिक व्यवस्था की 
स्थापना एवं रक्षा करने का प्रयत्ष करेगा, जिससे साथजनिक कल्याण की 
वृद्धि हो और समस्त नागरिकों एवं राष्ट्रीय संस्थाओं को सामाजिक, 
आधिक ओर राजनैतिक न्याय प्राप्त हो सके | यह घारा अस्पष्ट एवं 
बहुअर्थी है । इससे यह पता नही लगता कि राज्य किन सिद्धान्तों के 
आधार पर उपरोक्त प्रकार की सामाजिक व्यवस्था करेगा; वह व्यवस्था 
पूजीवादी सिद्धान्तों पर आधारित होगी अथवा समाजवादी या साम्यवादोी 
सिद्धान्तों पर | हर 


नीति-निर्देशक तल; आर्थिक ब्यवस्था--सबिधान में जो 
नीति-निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उन्हें चार वर्गों में बांट जा सकता है।-- 

१--आ्रार्थिक व्यवस्था सम्बन्धी तत्व । 

२--सामाजिक ओर शिक्षा सम्बन्धी उन्नति | 

३--शासन सुधार | 

४--अन्तर्स प््रीय शान्ति ओर सुरक्षा की उन्नति | 

आिक व्यवस्था सम्बन्धी तत्व ये हैंः--- 

(१) नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन 
सप्तान रूप से प्राप्त करने का अधिकार हो | 

(२ ) समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और निर्य॑ंत्रण इस 
प्रकार हो कि सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से हो & 


& भारत सरकार ने आशिंक रूप से उद्योगों के राष्ट्रीकरण की 
नीति घोषित की है। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का भी निश्चय 
किया गया है ! 


णज्य के नीति-निर्देशक तत्व श्श्पू 


(३ ) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के 
साधनों का सर्वंसाधारण के लिए, अद्तिकर केन्द्रीकरण न हो । 

(४ ) पुरुषों ओर त्नियों दोनों का समान कार्य के लिए. समान 
वेतन हो । । 

- (५) श्रमिक पुरुषों श्रोर ल्लियो के स्वास्थ्य और शक्ति तथा 
बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हों, तथा आर्थिक आब 
श्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न लगना पढे जो 
उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों | 

(६ ) शैशबव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक 
और आर्थिक पतन से संरक्षण हो । 

(७) राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य ओर विकास की सीमाओं के 
भीतर यह प्रयत्न करेगा कि सब आदमी अपनी योग्यतानुसार काम पा सकें, 
शिक्षा प्राप्त कर सके, एवं बेकारी, चुढापा; बीमारी, तथा अन्य ऐसी 
अव्स्थाओं में, जब किसी कारणवश अपनी नीविका कमाने से असमथ हों; 
णाज्य की ओर से सहायता प्राप्त कर सके | 

(८ ) राज्य इस बात का पूर्ण प्रयत्न करेगा ओर ऐसे नियम-निर्माण 
करेगा, जिनसे व्यक्तियों को मानवोचित दशाओं में ही कार्य करना पढ़े | 
ह्लियों को प्रसति अवस्था में सहायता प्राप्त हो सके, इस वात का मी 
ण़ज्य पूर्ण प्रयत्न करेगा। 

(६ ) राज्य प्रयत्न करेगा कि कृषि और ठलद्योगों में लगे हुए समस्त 
श्रमिकों को निवाह-थोग्य मजदूरी मिल सके; वे अपना जीवन-स्तर ऊँचा 
रख सकें; अवकाश के समय का पूर्ण उपभोग कर सके। इसके साथ ही 

. साथ राज्य उनका सामाजिक एव सांस्कृतिक दृष्टि से भी जीवन जन्नत करने 
का प्रयत्न करेगा । राज्य गांवों में कुटीर उद्योंगों को वैयक्तिक अथवा सह- 
कारी आधार पर बढ़ाने का प्रयत्न करेगा | 
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(१० ) राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञनिक दद्ज से 
संगठित करने का प्रयत्न करेगा ओर गायों, चछुडों तथा अन्य दुधारू 
और वाहक ठोरों की नस्ल की रक्षा तथा सुधार का और उनके बंध को 
समाप्त करने का प्रयत्न करेगा | । 

सामाजिक ओर शिक्षा सम्बन्धी उन्नति---शामानिक 
और शैक्षणिक उन्नति सम्बन्धी नीति निदेशक तत्व निम्नलिखित हैं :-- 

(१) राज्य जनता के दुबंलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित 
जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियो के शिक्षा तथा अथ सम्बन्धी 
हितों की त्रिशेष सावधानी से उन्नति करेगा ओर सामाजिक अन्याय तथा 
सब प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा | 

हिमारे थे करोड़ों भाई चिर काल से उपेक्तित रहे हैं, इनकी उन्नति 
किए बिना राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता |] 

(२) राज्य देश भर के नागरिकों के लिए. एक समान व्यवह्ास्सहिता 
बनाने का प्रयत्न करेगा । 

[इस समय कुछ कादून तो सत्र नागरिकों के लिए समान रूप से 
हैं, ओर कुछ में हिन्दू, मुसलमान आदि का विचार है [] 

(३) राज्य संविधान लागू होने से १० वर्ष की अ्रवधि के अन्दर १४ 
वर्ष की आयु तक के समस्त बालकों के लिए. निःशुल्क और अनिवार्य 
शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा |, 

[प्रजातंत्र राज्य के लिए. समस्त नागरिको को प्रारमिक शिक्षा होना, 
आवश्यक है | भारत में यह शिक्षा अभी शैशवावस्था में ही है ।] 

(४) राज्य अपने लोगों के आहार-पुष्ठितल और जीवनस्तर को ऊँचा 
करने एवं लोगों के स्वास्थ्य-सुधार के कर्तव्य को अपने प्राथमिक और 
प्रधान कतेव्यों में से मानेगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकर मादक दब्यों . 
तथा मादक ओषधियों के सेवन का निषेध करने का >यत्न करेगा) किन्तु 
चिकित्सा के उद्देश्य से इनका उपयोग किया जा सकेगा | 


यज्य के नीति-निर्देशक तत्व ११७ 


[भारत में साधारण नागरिक का खाने-पीने तथा-रहने सहने का जीवन- 
स्तर कितना नीचा है और मद्यपान से खासकर मजदूरों को कितनी हानि 
पहुँच रही है, यह रुप्ष्ट ही है ।| 

(५) राज्य का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक स्मारक; कलात्मक या 
ऐतिहासिक अमिरूति के प्रत्येक स्थान या वस्तु को, जिसे ससद ने राष्ट्रीय 
महत्व का घोषित कर दिया हो, दूषित होने, नष्ट होने, स्थानान्तर किए 
जाने या बाहर भेजे जाने से बचाये। " 

[इन स्मारकों व स्थानों तथा वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए. 
कानून बनाने का काय संसद करेगी। ] 


शासन-सुधार--द्ो नीति-निर्देशक तत्व ऐसे हैं, जिनसे शासन 
का स्तर ऊँचा होने मे सहायता मिलेगी :-- 
( १ ) राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि आम-पंचायतों का अधिक 
ग्रामो में संगठन हो ओर उन्हें ऐसे अधिकार प्रदान किए जावे, जिनसे वे 
स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके | 


[ महात्मा गांधी का मत था कि शासन के सम्बन्ध में अधिक से 
अंधिक विकेन्द्रीकरण की नीति बर्ती जानी चाहिए और ग्राम-पंचायतों 
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का संगठन करके आामों को आत्म-निर्भर बना देना चाहिए । ] 


(२ ) थज्य न्यायपालिका को कार्यकारिणी से प्रथक करने का प्रयक्ष 
क़रेगा | है 


[ इसका उद्देश्य यह है कि न्यायाधीश प्रत्येक मामले की सुनवाई 
स्वतंत्र ओर निष्पक्ष रूप से कर सके, उस पर न किसी का दबाव हो और न 
हस्तक्षेप | जिला-मजिस्ट्रेट ओर उसके नीचे के अधिकारियों को शासन और 
न्याय दोनों प्रकार के अधिकार होने से बहुधा ठीक न्याय नहीं हो पाता ।] 


अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति--इसके 


लिए, राज्य अन्तराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति के लिए निम्नलिखित 


श्श्द भारतीय शासन 


बातों का प्रयत्न करेगाः-- ( क ) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मान पूर्ण 
सम्बन्धो को घनाये रखने का, (ख ) संगठित लोगों के, एक दूसरे से 
व्यवहारो में अन्तर्राष्ट्रीय विधि ओर सघि-बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने 
का, ओर ( ग ) अन्तराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपयने का । 
प्राचीन काल में भारतीयों ने इतनी उन्नति की थी ओर विश्व को 
शान्ति का ऐसा सुन्दर मार्ग दिखाया था कि सारे संसार में उसकी प्रतिष्ठा 
और आदर था। दूर-दूर के देशो तक उसका प्रभाव फैला हुआ था। शता- 
रिदयों के बाद जब भारत ख्तंत्र हुआ है तो इस आकांक्षा का पैदा होना 
स्वाभाविक ही है कि वह संसार में फिर सम्मान का स्थान प्राप्त करे | भारत 
का आदर्श बसुधैव कुठम्मकम! रहा है, वह साम्राज्यवाद और शोषण मे 
नहीं, वरन्‌ सहयोग और शान्ति मे विश्वास रखता है ओर चाहता है 
कि अन्तर्राष्ट्रीय संघय और वैमनस्य के सब कारण दूर हो जाय ताकि 
सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण और हित-साधन के लिए सम्मिलित 
प्रयक्ष किया जा सके । योरप और अमरीका के अ्रधिकांश राजनीतिशो का 
देष्टिकोण इतना स्वाथ-पूर्ण और संकुचित है कि उनसे स्थायी विश्वशान्ति 
को स्थापना की आशा नहीं की जा सकती | महात्मा ग्राधी ने अहिन्सा का 
जो मार्ग दिखाया है, उसी पर चलकर संसार सुखी हो सकता है। 
इसी लिए. भारत ने सब शुटवन्दियों से अलग रहने ओर अन्तर्राष्ट्रीय 
विवादो को युद्ध के वजाय मध्यस्थता द्वार निपठाने के प्रयत्न करने का 
निश्चय किया है| 
वक्तव्य--जैसा पहले कहा गया है, ये नीति-निर्देशक 
तत्व राज्य के लिए, दिशा-दर्शक हैं । राज्य का कानूनी नहीं, नैतिक कर्तव्य 
है कि वह इनके अनुसार कार्य करे | जिस सीमा तक सघ के राज्य और 
स्थानीय संस्थाएं इन के आदेशों का पालन करेंगी उसी “सीमा तक शज्य 
नागरिकों की दृष्टि में सफल समझा जायगा | 





बारहवाँ अध्याय 
निवांचन 
जिन व्यक्तियों को जनता चुनेगी, यदि वे सुयोग्य ओर 
चरित्रवान हुए तो वे इस दोषपूर्ण संविधान से भी भलाई कर 
सकेंगे; और यदि उनमें ये गुण न हुए तो यह संविधान देश 


की सहायता न कर सकेगा । 
--ड्ा० राजेन्द्र असाद 


बालिंग मताधिकार इस देश के जींबन में पहली बार लागू 

हो रहा है| यह एक बहुत बढ़ा प्रयोग है। किसी भी प्रयोग की 

सिद्धि के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आ ही जाती हैं। कठिनाइयों 
के भय से पयोग को छोड़ देना गत कास है। 

--डा० अनुअहचारायण सिंह 


लोकतंत्रात्मक शासन में निर्वाचन का महत्व---नये 
संविधान के अनुसार भारत एक लोकतंच्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्र 
का अर्थ है जनता का राज्य | सर्वोच सत्ता अब जनता के हाथ मे निहित 
हो गयी है | देश का शासन अरब जनता की इच्छा के अनुसार होगा। 
लोकतंत्र को जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का राज्यों कहां गया है ! 
जनता से अभिप्रावः कुछ खास व्यक्तियों से नहीं होता, चाहे वे कितने ही 
उच्च घराने था जाति के हों, या कितने ही धनवान या प्रतिष्ठित क्‍यों न 
हों। वह तो राष्ट्र के सब ब्णक्तियो की, गांव वालों की तथा नगर वालों की; 
होती है | जनता की भावनाओ, आवश्यकताओं या आकांज्षाओं की अमि- 
व्यक्ति किस प्रकार हो ? शासन का कार्य निरंतर चोबीरों घने चलता है 


१२० भारतीय शासन 


और यदि समस्त जनता केवल इसी कार्य मे अपना सब समय देदे तो राष्ट्र 
के ब्रन्य विविध कार्य कैसे चलें | लोगों को अपने मोजन-वल्ल निवास, 
शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की प्रर्ति मी तो करनी होती है | 
प्राचीन काल में जब्र॒ राज्य छोटे-छोटे होते थे ( यहाँ तक कि उनका ज्षेत्र 
एक नगर और कुछ गांवों तक परिमित होता था, और उन्हें नगर-राज्य 
कहा जाता था, ) और नागरिक प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने आदि का 
काम करते थे, तब्र भी वास्तव में समस्त जनता शासन-कार्य में भाग नहीं 
लेती थी। पीछे राज्यों के बडे और विस्तृत हो जाने पर एवं उनकी जन- 
संख्या बहुत बढ़ जाने पर यह काम शान्ति तथा सुगमता से होना असम्भव 
हो गया । हट 
तब प्रतिनिधि-प्रणाली का आविष्कार हुआ | यह सोचा गया कि 
राज्य के प्रत्येक भाग ( आम या नगर ) के समस्त नागरिक कानून बनाने 
में योग देने के वजाय अपना यह अधिकार कुछ चुने हुए सज्जनों को 
देदें, जो उनकी ओर से आवश्यक कानून बनावें, और शासन-कार्य 
किया करें। ऐसे चुने हुए सज्जन- प्रतिनिधि' कहलाने लगे। इस प्रकार 
लोकतंत्रात्मक शासन में चुनाव या निर्वाचन का महत्व स्पष्ट है| इसे 
एक प्रकार से उसका प्राण ही कहा जी सकता है। अत्र लोकतत्र वा 
जनतंत्र का अर्थ है, प्रतिनिधि तंत्र | 
भारत में मताधिकार का विकास--ऐतिहातिक प्रमाणों 
के आधार पर यह कहा जा सकृता है कि भारत में बहुत ही प्राचीन 
काल मे लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित किये गये ये” तथा निर्वाचन 
पद्धति को अपनाया गया था ! परन्तु पीछे जाकर यहां क्रमशः एकतत्रात्मक 
शासनपद्धति प्रचलित हो गई । और, उसके बाद तो यह देश ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद का ही शिकार हो गया । अंगरेजी शासन में यहाँ बहुत समय 
तक निर्वाचन प्रथा की कोई बात ही नही थी | यहां तक कि सन्‌ १६१६ 
से पहले साधारण जनता को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किसी विधान-समा 


निर्वाचन श्र 


में कोई प्रतिनिधि मेजने का अधिकार न था | उक्त वर्ष के शासन-सुधारों 
से जनता को प्रत्यक्ष चुनाव हाय कुछ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया 
गया, परन्ठु निर्वाचन के लिए योग्यता की ऐसी कडी शर्तें लगा दी 
गयी थीं कि उन्हे साधारण श्रेणी के क्या; मध्यम श्रेणी के भी अधिकांश 
नागरिक पूरी नहीं कर सकते थे | इस प्रकार मताधिकार केवल उच्च 
और धनी लोगो तक ही परिमित था। सन्‌ १६१६ के शासन-विधान के 
अनुसार कुल जनसख्या के रे प्रतिशत भाग को ही मत देने का अधि- 
कार मिला था| सन्‌ १६३५ में जब ग्रान्तीय स्वराज्य की योजना बनी. 
मताधिकार बढा, पर १४ प्रतिशत जनता ही निर्वाचकों की सूची में 
आयी । 
वयस्क सताधिकार--नये संविधान ने निर्वाचन के सम्बन्ध 

में क्रान्तिकारी कदम उठाया है। उसमे कहा गया है कि लोकसमा 
वथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के लिए निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के 
आधार पर होंगे; अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है तथा 
२१ वर्ष से कम आयु का नही है; और अनिवास, चित्त-विकार, अपगध 
अथवा भ्रष्ट या अवेध आचरण के आधार पर अयेग्य नही ठहरा दिया 
गया है, ऐसे किसी निर्वाचन के लिए मतदाताओं में अपना नाम लिखाने 
को हकदार होगा | इसके साथ ही यह मी स्वीकार किया गया है कि केबल 
घमं, मूलवंश (नत्ल), जाति, लिय या इनमें से किसी के आधार पर कोई 
व्यक्ति किसी निवाचक-सूची में शामिल किए जाने के लिए. अयोग्य न 
होगा । 

संविधान के अन्तर्गत प्रास्त अधिकारों के आधार पर भारतीय संसद ने 
मतदाताओं के लिए. जो अयोग्यता ऐं ठहरायी हैं, वे इस प्रकार हैं :-- 
-  (क) जो भारत का नागरिक न हो, अथवा 

(व) जो किसी सक्षम ( अधिकास्-युक्त ) न्यायालय द्वारा चित्त-विक्रत 
घोषित कर दिया गया हो, अथवा 


मिर्वाचन श्र्३ 


मारतीय जनता ने वयस्क मताधिकार, त्रिना विशेष परिश्रम पालिया 
है, जब कि योरप अमरीका आदि के उन्नत देशों को इसके लिए अनेक 
आन्दोलन करने पड़े हैं, और इस समय मी वहां कई देशों मे स्लियों को 
यह अधिकार प्राप्त नहीं है इंगलेंड मे ज्लियो को दीघंकालीन संघर्ष के वाद 
यह सन्‌ १६२८ में जाकर मिला। भारतीय नारियो ने इसे पुरुषों के 
साथ ही आसानी से पा लिया है! निस्संदेह भारतीय संविधान की यह 
व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। 

संयुक्त निवोच्न; कुछ अपवाद---नये संविधान मे साम्प- 

दायिक निर्वाचन प्रणाली भी समाप्त कर दी गईं, जो राष्ट्रीयवा की घातक 
थी | देश के नागरिक अत्र मारतीय सध के नागरिक होने के नावे मतदान 
करेंगे, हिन्दू ओर मुसलमान होने के नाते नहीं । पत्येक प्रादेशिक निर्वा- 
चन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचकनामावली होगी ओर कोई भी व्यक्ति, 
धर्म, जाति, उपजाति अथवा लिंग भेद के कारण मतदान के अधिकार से 
वंचित नही-किया जायगा | 

अब साप्रदायिक निव/चन प्रणाली को अवश्य समाप्त कर दिया गया 
है और सब्र निर्वाचन संयुक्त-निर्वाचन-प्रणाली के अनुसार होगे। परन्तु 
अनुसूचित जातियों, आदिवासियों तथा एग्लो-इन्डियनों आदि अल्प- 
सख्यकों के लिए कुछ स्थान लोकसमा में, उनकी जनसख्या के आधार 
पर, सुरक्षित रखे गये हैं । 

एजलो-इन्डियनों के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि यदि राष्ट्रपति 
यह अनुमव करे कि इस समुदाय को लोकसमा में यथेष्ट प्रतिनिधित्व 
प्रात्त नहीं हो सका है तो वह इस समुदाय में से दो सदस्य तक मनोनीव 
कर सकेगा, इससे अधिक नहीं। 

स्वायत्त राज्यों के विधान-मण्डल में अनुसूचित जनजातियो के लिये 
स्थान -सुरक्षित रखे जॉयगे। राज्यों की विधान-सभाओं में इनका 
प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या तथा राज्य की विधान-सभाओं की कुल 
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सदस्य-संख्या के अनुपात से होगा | यदि राज्य के राज्यपाल या राज- 
प्रमुख का यह मत हो कि राज्य की विधान-समा में एंग्ली-इन्डियन समुदाय 
का पर्यात्॒ प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उचित संख्या में उस समुदाय के 
सदस्य मनोनीत कर सकेगा | 

अनुसूचित जातियों व जनजातियों एवं एंग्लो-इन्डियनों को इस प्रकार 
के जो विशेष संरक्षण प्रदान किए हूँ, वे संवधान लागू होने के १० 
वर्ष तक ( २६ जनवरी १६६० तक ) हो लागू होगे | 


निर्वाचन-कर्मीशन--संविधान के अ्रत्गंत एक निर्वाचन- 
क्रमीशन की व्यवस्था की गई है। इसका कार्य संसद और प्रत्येक राज्य 
के विधान-मंडल के लिए, तथा राष्ट्रपति ओर उपराष्ट्रपति पर्दों के लिए 
निर्वाचक-नामावली तैयार करना, और सब निर्वाचनों का संचालन 
करना होगा। निर्वाचनों में जो भागडे या विवादग्रस्त प्रश्न उपस्थित 
होंगे, उनका निणये करने के लिए यह कप्तीशन पंच-अदालतो 
की नियुक्ति करेगा। इस कमीशन में एक मुख्य कमिश्नर आर आवश्य- 
कतानुसार अन्य कमिश्नर होंगे। इनकी नियुक्ति, संसद द्वारा निर्धारित 
विधि के अनुसार, राष्ट्रपति करेगा। राज्यों के विधान-मंडलों के चुनाव 
में निर्वांचन-कमिश्नरों को सहायता प्रदान, करने के लिए प्रादेशिक 
कमिश्नर होंगे, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा | 
निर्वाचन-कमिश्नरों की सेवा आदि के सम्बन्ध में नियम बनाने का 
अधिकार राष्ट्रपति को है, परन्तु वह मुख्य निर्वाचन-कमिश्नर को उसी 
दशा में, तथा उसी रीति से हटा सकेगा, जैसे उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीश को हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन-कमिश्नर मुख्य निर्वाचन 
कमिश्नर के परामश बिना, अपने-अपने पद से नहीं हटाए जासकेंगे । 
निर्वाचक-सची--बजैसा पहले कहां गया है। संसद के प्रत्येक 
सदन अथवा किसी राज्य के विधान-मण्डल के एक या दोनों सदनो के 
निर्वाचन के लिए, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए. एक साधारण 
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निर्वांचक नामावलि होगी तथा कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश ( नस्ल ), 
जाति, लिंग के आधार पर ऐसी नामावलि में रग्मिलित किए जाने के 
लिए अपात्र न होगा और ऐसे किसी निर्वाचनन्ज्षेत्र के लिए किसी विशेष 
निर्वाचक-नामावल्लि में सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा | 

उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रख कर प्रत्येक निर्वाचन कें' अवसर पर 
देश में संसद (तथा राज्य के विधान मंडलो ) द्वारा निर्वाचक सूचियों 
बनायी जाती हैं । प्रत्येक नागरिक को, जो पहले बताए, हुए. नियमों के 
अनुसार मतदाता हो सकता है, चाहिए कि वह अपना नाम सूची में 
देखते; यदि उसका नाम सूची मे न हो तो सर्मुचित समय पर आपत्ति 
उठा कर उसमें अपना नाम दर्ज कराले | 


निर्वाचन-पैत्रों का विभाजन--निर्वाचन सम्बन्धी ,एक 
विषय जिसके लिए कानून बनाना होता है, निवाचन-न्षेत्रों का विभाजन 
है। यह कानून बनाने का अधिकार संसद को है| प्रत्येक राज्य को भी 
अपने विधान-मणएडलों के सम्बन्ध में ऐसे विषयों सम्बन्धी निक्म बनाने 
का अधिकार होगा, जिनके सम्बन्ध में संसद ने विधि द्वारा कुछ नियम 
न बनाए ही । राज्य या संसद द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी बनाई हुई विधि 
के सम्बन्ध में, जिनके अन्तर्गत निर्वाचन-त्षेत्रों की सीमा निश्चित करनां 
या निर्वाचन ज्षेत्रों के स्थान बाँटना है, किसी न्यायालय में कोई आपत्ति 
न की जा सकेगी | | + 
निर्वाचन-त्षेत्रों को ठीक तरह से विमानित करना कुछ आसान 
काम नहीं है। हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक आदि कई प्रकार की 
विभिन्नताएँ हैं । इसलिए, प्रत्येक निर्वांचनन्तेत्र की सीमा निर्धारित करते 
हुए. इन दृष्टियों से विचार किया जाना जरूरी है :-- 
१--आर्थिक हित, २--देहाती ओर शहरी हित, ३--माषा, रहन- 
सहन ओर सस्क्ृति की एकता, ४--भौग्ञोंलिक एकता, १--शासकींय 
सुविधाएं। इन सव बातों का ध्यान रखना बहुत कठिन है | निर्वाचन" 
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क्षेत्रननिर्धासरण समिति के क्येष्ट सावधान रहने पर भी इस विषय में कुछ, 
गलतियों होनी सम्भव है । इसलिए श्रावश्यक्र है कि वें इस सम्बन्ध में 
साव॑जनिक कार्यकर्ताओं से परामश लेते हुए काम करे | 


मताधिकार का उपयोग--संविधान द्वार वयत्क मताधिकार 
की व्यवस्था होने से स्ब-साधारण जनता को राजनैतिक शक्ति तो प्रात 
हो गयी है, पर इसका लाभ तभी है, जब इसका यथेष्ट उपयोग हो | 
प्रत्येक मतदाता को चाहिए कि उसे विधान-सभा के निर्माण में भाग 
लेने का जो कारय सोंगा गया है, उसे वह अपना मत देकर पूरा करे | 
भारत में बहुत से मतदाता या निर्वाचक निर्वाचन के समय मत देने के 
लिए. नहीं जाते | उदाहरण के लिए मद्रास, वम्बई, संयुक्तप्रान्त, बंगाल, 
पंजाब तथा आसाम--इन छुः प्रान्तों में सन्‌ १६२० में केवल २६ 
प्रतिशत निर्वाचकों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, १६२३ में 
४०, ओर १६२६ में ४४ प्रतिशत ने | मताधिकार के उपश्रोग की इस 
कमी का एक मुख्य कारण यह रहा है कि यहाँ विधान-सभाएँ प्रायः सत्ता- 
हीन थीं। तथापि जनता की राजनैतिक विपयो म॑ उपेक्षा चिन्तनीय है | 
सन्‌ १६३७ में जब देश में राजनैतिक जाशति काफी बढ़ी हुई थी, ५५ 
फीतदी से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया 
या। अब भारत खतंत्र हो गया है और हमें नये संविधान को 
अमल में लाना है, सव मताधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन 
करना चाहिए, | 


निर्वाचन निस्पत् हों---मताधिकार के उपयोग होने के समान, 
वरन्‌ उससे भी अधिक महत्व का विषय यह है कि निर्वाचन निसक्ष हो. 
ओर मत योग्य उम्मेदवार को ही दिए जायें । प्रायः जिस दल ( पार्टी ) 
का शासन होता है; उसी दल के उम्मेदवारों की ओर सरकारी कर्म- 
चारियों का झुकाव हुआ करता है; वे उनके साथ कुछ सि्यायतें करने 


प 
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तथा उन्हें कुछ सुविधाएँ देने की सोचा करते हैं | यह अनुचित है| 
चुनांव-अधिकारियों को चाहिए कि निरमय होकर अपना कतेव्य पालन 
करें | कोई दल जीते या कोई दल हारे, उन्हें इसकी चिन्ता न करनी 
चाहिए. वे किसी नागरिक को यह कहने का अवसर न दे कि चुनाँव में 
अधिकारियों ने मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव या दबाव डाला | 


नागरिकों का करतेव्य--इस प्रसद्ध में श्रधिकारियों की तरह, 
जनता का भी बहुत उत्तरदायित्व है । कुछ राजनैतिक एल, उम्मेदवार या 
उनके एजन्ट निर्वाचकों से जाति या धर्म (सम्प्रदाय) आदि के नाम पर 
अपील करते हैं, वे उन्हें आर्थिक या अन्य प्रलोभन देते हैं, ओर 
मारपीट करने या अन्य हानि पहुँचाने का डर दिखाते हैं। कुछ लोग तो 
इन निनदनीय कामों पर ऐसे उतर आते हैं कि निर्वाचन शात्ति पूर्वक 
नहीं होने पाते | नागरिकों को चाहिए कि मतदाताओं के अपने अधिकार 
का उपयोग करने मे किसी प्रकार चाधक न हो, ओर उन्हें मरसक 
सहायता दे' | 


आजकल राज्यों के बडे होने के कारण निर्वाचन-्षेत्र भी बड़े बडे 
होते हैं| भारत के राज्यो की विधान-तमाओं के चुनाव के लिए एक-एक 
निर्वाचन क्षेत्र में चालीस हजार से पचास हजार वक निर्वाचक होंगे। 
ओर केन्द्रीय विधान सभा ( लोकसभा ) के लिए तो ४ लाख से ५ लाख 
तक होंगे । ऐसी दशा में यह आशका रहती है कि मतदाता, उम्मेदवार 
की योग्यता को जाने बिना ही; प्रचार से प्रभावित होकर अपना मत 
दे । प्रचार मे ऐसे खर्चीले ढंग काम में आने लगे हैं कि जिन व्यक्तियों 
तथा राजनैतिक दलों के पास घन तथा आने-जाने के साधन अधिक होते 
हैं, उनकी ही जीत की आशा अ्रधिक होती है। प्रायः उम्मेंदवार और 
राजनैतिक दल चुनाव के समय जनता के सामने भ्ूंठे बायदे करते और 
सिब्ज बाग दिखाया करते हैं। इन बातों मे कोई सार नहीं होता, ये तो 
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मतद्वाताओं को फेताने की चारलें होती हैं | निर्वाचकों इनसे सतक रहना 
ओर खूब सोच समझ कर मत देना चाहिए | 


मतदाताओं का उत्तरदायित्य--ऊपर कहा गया है कि 
मतदाताओं को अपने श्रधिका र का उपयोग करना चाहिए. ओर अधिकारियों 
तथा जनता को उनके कर्तव्य-पालन मे किसी प्रकार बाधक न होना चाहिए। 
पर कोई बाहरी बाधा न होने पर भी मतदाता अपना मत देने में गलती 
कर सकता है, और उसकी गलती से अयोग्य व्यक्ति विधान-सभा का सदस्य 
चुना जा सकता है। इसका दुष्परिणाम सब नागरिकों को कई वर्ष 
( अगले निर्वाचन ) तक सुगतना पडता है | इस प्रकार मतदाता पर यह 
उत्तरदायित्व है कि वह योग्य उम्मेदवार को ही मत दे; योग्य का अर्थ यह 
कि वह विधान-समा में अपना कतंव्य अच्छी तरह पालन कर सके, किसी 
विपय पर विचार करते समय उसका दृष्टिकोण साम्प्रदायिक या स्वार्थमय 
न हो, उसमें लोकसेवा की भावना हो । बहुत से मतदाता इस आवश्यक 
बात की अवदहेलना करके अपने यार-दोस्त, या अपनी जाति-बिरादरी 
या सम्प्रदाय वाले उम्मेदवार को मत दे देते हैं। केर्रीय निर्वाचन में 
अपने राज्य के उम्मेदवार को, ओर राज्य सम्बन्धी निर्वाचन में अपने 
बिल्ले के उम्मेदवार की, सफलता चाहते हैं| भावों की ऐसी संकीशता 
का परित्याग किया जाना चाहिए । 


मतदाताओं की शिक्षा--लोकतत्र की सफलता बहुत-ऋछ 
नागरिकों की योग्यता पर निर्भर है| अभी यहां केवल १८ प्रतिशत जनता 
शिक्षित है। संविधान के अनुसार राज्य ऐसा प्रयत्ञ करनेवाला है कि 
सन्‌ १६६० तक, चोद्‌ह वर्ष तक की श्रायु के सब बालकों के लिए निशशुल्क 
और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो जाय | किन्तु साक्षरता ही काफी नहीं 
है। हमारे नागरिकों को यथे.्ट राजनैतिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए । 
इस ओर अभी बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जैसा कि हमने अपनी 


र्श 
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तिवाचन पद्धति! में कहा है, निर्वाचन के समय अम्मेदवार या उसके 
एजंट या मित्र आदि तरह-तरह की सूचनाएँ या लेख छुपवाते, भाषण 
दिल्लाते, तथा अन्य आन्दोलन करते हैं। परन्तु जनताधारण में इस विषय 
के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए. कुछ विशेष प्रयत्ञ नहीं किया 
जाता। इस विषय की जानकारी के लिए पाठकों को सामयिक पत्र- 
पत्रिकाओं के कुछ लेखो से ही सन्‍्तोष करना पडता: है; अच्छे उपयोगी 
अन्‍्थों का मायः अभाव है। निर्वांचन-सम्बन्धी शिक्षा का कार्य कुछ 
व्यक्तियों और सस्थाओं को अपने ऊपर विशेष रूप से त्ञेना चाहिए, 
वारहों महीने लेखों, भाषणों ट्रेक्टों तथा श्रन्थों द्वारा इस काय को करती 
रहें। अच्छा हो, प्रत्येक गाँव या ग्राम समूह में तथा प्रत्येक नगर में एक-एक 
निर्वांचकसभा की स्थापना हो । इन सभाओं का उद्देश्य अपने-अपने 
क्षेत्र के निर्वाचकों में नागरिक समस्याओं और आवश्यकताओं को जाति- 
गत या साम्प्रदायिक दृष्टि से न देखकर, उनके सम्बन्ध से विशुद्ध नागरिक 
दृष्टिकोण रखने की प्रवृत्ति बदाना, होना चाहिए.। यह कार्य बहुत-कुछ 
मोखिक या जबानी तौर से भी हो सकता है। खासकर जब कि भारतवर्ष 
में वियाती फीसदी आदमी लिखना-पढ़ना वहीं जानते, यहाँ निर्वाचकों की 
शिक्षा के लिए व्याख्यान, उपदेश, कथा कहानी, ओर शिक्षाप्रद्‌ प्रहसन, 
नाठक, सिनेमा आदि का विशेष उपयोग होना चाहिए। 

मतदान पद्धति; 'एकल संक्रमणीय भर्ता---अब मत देने 
की पद्धति के सम्बन्ध में विचार करे । समय-समय पर कई प्रकार की 
चुनाव-प्रणलियो का आविष्कार ओर चलन हुआ । इनके गुण-दोषों का 
विचार हमारी “निर्वाचन पद्धति पुस्तक मे किया गया है | यहाँ हम (एकल 
सेंक्रमणीय मत प्रणाली का परिचय देते हैं, जो नये यंविधान में राष्ट्रपति 
और राज्यपरिषद्‌ के चुनाव के लिये निर्धारित की गयी है, और संभव है 
संसद के कानून द्वारा अन्य नि्वाचनों के लिए भी निर्धारित की जाय | इस 
प्रणाली के अनुसार प्रत्येक मतदाता को यह सूचित करने का अवसर 

भा० शा०--६ 
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विया जाता है कि वह सत्र उम्मेदवारों में, सबसे अधिक किसे पसन्द 
करता है, ओर उससे कम किसे; ओर इसी प्रकार तौपरे ओर चोये 
आदि नम्बर पर किसे पसन्द करता है | जिस उस्प्रेदबार को वह सबसे 
अधिक पसन्द करता है, उसके नाम के आगे 2१” लिख देता है; जिस 
उम्मेदवार को वह दूसरे नम्बर पर पसन्द करता है, अर्थात्‌ शेप उम्मेदवारों 
में से जिसे वह सबसे अधिक पसन्द करता है, उसके नाम के आगे “२! 
लिख देता है। इसी प्रकार मतदाता (३), (४, ५१ संख्या उन उम्मेदवारो 
के नाम के सामने लिख देता है, बिन्हें वह इस क्रम से पसन्द करता है। 
इस प्रकार मतदाता यह सूचित कर सकता है कि स्ब-प्रथम उसके मत 
का उपयोग किस उम्मेदवार के लिए हो, और यदि उस उम्मेद्वार को 
उसके मत की आवश्यक्रता न हो ( बह उम्मेब्वार अन्य मतदाताओं के 
मतों से ही चुन लिया जाय ) तो उस मत का उपयोग किस दूसरे 
उम्मेव्वार के लिए हो; ओर यदि दूसरे उम्मेदवार को भी उस मत की 
जरूरत न हो तो किस तीसरे या चोंथे उम्मेदबार के लिए उसका उपयोग 
किया जाय। 

उम्मेदवारो की सफलता का हिसाव लगाने के लिए. पहले यह देखा 
जाता है कि किसी उम्मेदवार को कम-से-कम कितने मतों की आवश्यकता 
है। मतों की इस संख्या को कोटा) (पर्यात्त संख्या” वा आनुपातिक भाग 
कहते हैं| इसे समभने के लिए, कल्पना करो, किसी निवांच-त्त्तेत्र से दो 
उम्मेदवारों को चुना जाना है ओर वहाँ सौ मतदाता हैं तो जिन उम्मेद- 
वारों को २४-३४ मत मिल जायेंगे, वे सफल हो जायेंगे; क्योकि तीसरे 
को यदि शेष सत॒मत भी मिल जायें तो उसके प्रात मतों की संख्या 
आधषिक-से-अधिक ३२ होगी। इस प्रकार इस दशा में पर्यात संख्या कुल 
मतो की तिहाई श्रर्थात्‌ ३३ से एक अविक है। निदान, कुल मतों को 
निवाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से एक जोड कर, उस से 
भाग देने से, तथा मजनफल में एक जोड देने से 'पर्यात संख्या मालूम 
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हो जाती है | 
इस बात को चूत्र रूप में इस प्रकार कह सकते हैं :-- 
मंत संख्या 
पर्यात संख्या <7 -?777-->->-+__+++ + 
प्रतिनिधि संख्या- १ 


जो उम्मेदवार प्रथम पसन्द के इतने मत प्राप्त कर लेते हैं, जो पर्यात 
संख्या के समान या उससे अधिक हों, वे निर्वाचित घोषित कर दि 
जाते हैं। इन चुने हुए व्यक्तियों के जितने मत पर्यात संख्या से अधिक 
होते हैं, उन्हें 'सरप्लस' अथवा फाजिल या अविरिक्त मत कहा जाता है 
यह मत अपर्याप्त संख्या के मत वाले उम्मेदवारों में, ( एक निर्धारित 
हिसाब से ) बांटे जाते हैं। यदि ऐसा करने पर आवश्यकतानुसार उम्सेंद- 
वार निर्वाचित नहीं होते तो पर्यास संख्या से कम मत वाले उम्मेदवारों 
में से जिसके मत सब से कम होते हैं, उसे असफल घोषित करके, उसके 
प्रात्त मतों का उपयोग उन उम्मेदवारों के लिए, किया जाता है, जिनके 
लिए, वे मत दूसरी पसन्द में रखे गए हों| यह क्रिया उस समय तक होती 
रहती है, जब तक कि जितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करना है, उतने 
निर्वाचित न हो जायें। 

इस प्रणाली में यह लाभ रहता है कि मतदाता का कोई मत व्यर्थ 
नहीं जाता, अथांत्‌ ऐसा नहीं होता कि उसका उपयोग न हो; ओर+ 
वह मत किसी ऐसे व्यक्ति को भी नही मिलता, जिसे उसकी आवश्यकता 
नहो। 

उम्मेदवार की योग्यता; डा० भगवानदास का मत-- 
आधुनिक लोकतत्नों के संविधानों में एक वढा दोष यह होता है कि उनमे 
उम्मेंद्वार की ययथेष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की जाती | हम यह आशा 
लगाए, हुए, थे कि भारत के नये संविधान में यह अमाव नहीं रहेगा | खेद 
है कि यह आशा पूरी नहीं हुईं । राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्साद ने भी इस 
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चात पर दुख प्रगट किया है कि संविधान में विधान-सभा के सदस्यों के 
लिए किसी भी प्रकार की उच्च योग्यता का आग्रह नही किया गया | 

सुप्रतिद्ध विचारक डा० भगवानदास का बहुत समय से यह मत रहा 
है कि-- 

४उम्मेदवार में निम्नलिखित योग्यता ( गुण ) होनी चाहिएः--- 

(के ) समाज के इन चार मुख्य धर्मों (कार्यों ) में से किसी एक 
का वह विशिष्ट अनुभवी हो--( १ ) शान विज्ञान, ( २) शासन-कार्य 
( रक्षा और प्रबन्ध कर्म ) ( ३) धन धान्योत्पादन अर्थात्‌ कृषि, शिल्प; 
वाणिज्य व्यापारादि; ( ४ ) शरीर श्रम ( मजदूरी ) | 

(ख ) सामाजिक जीवन के किसी विमाग में उसने अच्छा काम 
किया हो, और सदबुद्धि ( ईमानदारी; नेकनीयती ) ओर लोक-हितैषिता 
का सुयश कमाया हो | 

(ग) उसके पास इतना अवकाश हो कि धर्म-सभा ( विधान- 
सभा ) के काम को अच्छी तरह कर सके ओर जीविका साधन अथवा 
धनसंचय के कार्यों से निव्त्त हों चुका हो, पर ऐसी निवृत्ति अनि- 
वार्य न हो । 

“बर्मसभा (विधान सभा ) के किसी सदस्य को कोई नकदी 
पुरुकार या वेतन, सभा का काम करने के बदले मे न दिया जाय पर 
उस कार्य के लिए, उसका जो कुछ विशेष व्यय हो--यथा सफर-ख्च, मकान 
का किराया आदि--वह सब उसको सरकारी खजाने से, राष्ट्र कोष से 
दिया जाय, और विशेष सम्मान के चिह्न भी उसको दिए, जायें!” 


विशेष वक्तव्य--यही व्यवस्था उत्तम है कि कोई व्यक्ति नततो 
स्वयं किसी संस्था का सदस्य होने के लिए, उम्मेदवार बने, ओर न अपने 
पक्त में मत मॉगने के लिए स्वयं भ्रथवा अपने एजंटों द्वारा मतदाताओं 
के दरवाजे खब्खटए, | यदि बहुत से निर्वाचक उससे उस्मेदवार होने की 


मद ५ 
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५ 
प्रार्थना करें तो वह जनता को यह सूचित कर दे कि यदि मेरा निर्वाचन 
हो चायगा तो मैं इस कार्य-भार को ग्रहण कर लूगा | 


आवश्यकता है कि इस बात को यथेष्ट नियमों द्वारा कानून का स्वरूप 
मिल जाय । कोई आदमी किसी विघान-संस्था का उस्मेदवार स्वयं न बने; जन्र 
काफी संख्या में दूसरे आदमी उससे अनुरोध करें तमी वह उम्मेदवार होना 
स्वीकार करे। उम्मेदवार हो जाने पर वह इस बात का ध्यान रखे कि 
अपने वास्ते मत संग्रह करने के लिए, कन्वेसिंग (प्रचार) न तो स्वयं करे 
ओर न अपने किसी मित्र या एजंट आदि द्वारा ही होने दे | इस प्रकार 
कार्य होने लगे तो निर्वाचन-आंदोलन बहुत सुधर जाय और वर्तमान 
लोकतंत्र की वहुत सी खरावियाँ हट जायें। 


निननन-- की 
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“तैरहवाँ अध्याय 
राष्ट्रपति ओर उपराष्ट्रपति 


राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं; वह 
राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, शासन नहीं | 

--डा० भीमराव अस्वेडकर 

संविधान में कोई इस तरह का आयोजन नहीं है, जिससे 

राष्ट्रपति को मंत्रियों की सलाह माननी ही पढ़े, पर यह आशा 

की जाती है कि एक ऐसी परस्पर/ इस देश में भी स्थापित हो 
जायगी, जिससे राष्ट्रपति का स्थान केवल वैधानिक रह जाय | 

; --डा० अनुग्रहनारायण सिंह 


नये संविधान सम्बन्धी साधारण बातों का विचार कर चुकने पर अब 
इम शासन सम्बंधी विपयों का व्योरेबार वर्णन करते हैँ। संघ का सर्वोच्च 
अधिकारी उसका राष्ट्रपति होगा | वह निर्वाचित होता है| वैधानिक प्रधान 
होते हुए. भी उसके अधिकार ओर कायत्षेत्र विस्तृत है, इसके सम्बन्ध में 
खुलासा आगे लिखा जायगा | रे 

राष्ट्रपति का निर्वाचन--राष्ट्रपति के निर्वाचन दी पद्धति 

कुछ जख्लि है, इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए. । उसका निर्वाचन 
एक़ ऐसा निर्वाचकमंडल करेगा, जिसमे दो प्रकार के सदस्व होगे :-- 

(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य | 

(ख) राज्णे की विधान-समाओं के निर्वाचित सदस्य | 

[संसद ओर विधान-सभाश्रों के नामजद्‌ सदस्यों को निर्वाचन में मत॑ 
देने का अधिकार नहीं होगा | ] 


गष्ट्पति ओर उपराष्ट्रपति १३४ 


पहले प्रकार के मतद्ताओं के कुल मतों की संख्या उतनी ही होगी, 
जितनी दूसरे प्रकार के मतद्ताओ के कुल मतों की; अर्थात्‌ दोनों प्रकार 
के निर्वाचकों के कुल मतो की सख्या वरावर होगी | उदाहरणाय यदि सच 
राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को, राष्ट्रपति के निर्वाचन 
में २,००,६४३ मत देने का अधिकार है तो संतद की दोनों समाओं के 
निर्वाचित सदत्य भी कुल मिला कर इतने ही मत दे सकेंगे । परन्तु दोनों 
प्रकार के निवाचकों से से प्रत्येक द्वारा दिये जाने वाले मतों की संख्या वरावर 
नहीं होगी | किसी राज्य वी विधान-सभा के सदस्य को कितने मत प्राप्त 
होंगे, यह थानने वी रीति निम्नलिखित उदाहरण से ज्ञात हो जायगी। 
बम्बई की जनसंख्या २०८,४६,८४० है और यहों की विधान-समा में 
निर्वाचित सदस्व २०८ हैं (एक सदत्य एक लाख जनता का प्रतिनिधि है) 
राज्य क कुल जनसंख्या को २५८ से भाग देने से १,००,२३६ भागफल 
आया, उसमे १००० का भाग देने से जो भाग-फल आए (नागफल में 
आधे से कम की छोड देते हैं, ओर आधे से अधिक को एक मान लेते 
हैं), उतने ही मत बम्बई की विधान-सभा के सदस्य को राष्ट्रपति के निवा- 
चन मे प्रा होगे उपयुक्त हिसाव से यह मत-संख्या १०० होती है । 
स्मरण रहे कि बड़े राज्य की विधान-सभा के सदस्य को, छोटे राज्य की 
विधान-समा के सदस्य की अपेक्षा, अधिक मत देने का अधिकार होगा, 
क्योकि वह छोटे राज्य की विधान सभा के सदस्य की अपेक्षा अधिक जन- 
संख्या का प्रतिनिधित्व करता है । 

संसद की दोनो समाओ के निर्वाचित सदस्थो में से प्रत्येक कितने मत 
दे सकता है, इसका हिंसाव इस प्रकार लगाया जाता है। सब राज्यों की 
विधान-सभाओ के निर्वाचित सदस्यों के कुल मतो की सख्या को संसढ की 
दोनो समाक्रों के निवांचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया बाता है | 
उदाहरण के तौर पर या संसद की ढोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्यों 
को ३,००/८४३ मत देने का अधिकार हो ओर निर्वाचित सदस्यों की 
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सख्या ५००--२३८--७३८ हो तो प्रत्येक सदस्य को २३,००,६४३ -- 
७३८ अर्थात्‌ ४०७ मत देने का अधिकार होगा | 

दोनों प्रकार के निर्वांचकों से प्रात्त मतों को जोडकर राष्ट्रयति 
के निर्वाचन का फल निकाल लिया जावेगा | राष्ट्रपति का निर्वाचन 
अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा। मतगणना एकल- 
संक्रमणीय-मत पद्धति & के अनुधार की जायगी; ओर मतदान सर्वथा 
गुप्त होगा | 

कुछ गजनीतिजञों का, जिनमें प्रोफेसर शाह का नाम मुख्य है, मत था 
कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से न होकर प्रत्यक्ष 
मताधिकार के आधार होना चाहिए | परूतु व्यवद्यरिक कठिनाइयों 
के कारण उनका मत स्वीकार न किया जा सका । भारत में प्रोढ् मता* 
घिकार होने से लगभग अठारह करोड मतदाता होंगे, इतने व्यक्तियों के 
मतदान की व्यवस्था करना कुछ सरल कार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त 
राष्ट्रपति केवल वैधानिक प्रधान' है, उसका निवाचन परोक्ष होने से 
कोई विशेष सैद्धान्तिक हानि भी नहीं । ु 

अन्तकोलीन व्यवस्था--संविधान २६ जनवरी १६४० से प्रयोग 
में आया | उस समय ससदढ के दोनों सदनों ओर राज्यों की विधान-समाश्रों 
का संगठन संविधान के अनुसार नहीं था। इस लिए राष्ट्रपति का 
निर्वाचन उपरोक्त रीति से नहीं किया जा सकता था। संविधान में 
इस अन्तकोलीन अवधि यानी नवीन निर्वाचन होने तक के लिए 
यष्ट्रपति चुनने का श्रविकार तक्लालीन संसद को दिया गया ; उसने 
डा० रजेन्रप्रसाद को चुना | 

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता--राष्ट्रपति पढ 
पर निवाचित होने के लिए, उम्मेदवार के लिए. आवश्यक है कि (१ ) 
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# यह पद्धति पिछले अध्याय में सममाई जा चुकी है । 
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वह भारत का नागरिक हो ( २) पेंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो 
और ( ३) लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता 
हो। इसके साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि वह भांरत सरकार 
अथवा किसी राज्य की सरकार या किसी ऐसे स्थानीय या अन्य 
अधिकारी के अधीन, जिस पर इन सरकारों में से किसी का भी नियंत्रण 
हो, कोई लाभ का पद अहण न करता हो। संघ के राष्ट्रपति, उप- 
राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल ( गवर्नर ) या राजप्रमुख, संघ अथवा 
किसी राज्य के मंत्री पर उपरोक्त प्रतिबंध लागू न होगा। ये व्यक्ति 
यष्ट्रपति के पद के लिए. खडे हो सकेंगे | 

राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाला व्यक्ति संसद के क्रिसी सदन का या 
किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं रद्द सकेगा । यदि निर्वाचन 
से पूष कोई व्यक्ति इनमें से किसी का सदस्य था तो निर्वाचित होने की 
तिथि से उसकी सदस्यता समाप्त हो जायगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति 
अन्य किसी आर्थिक लाभ का पद भ्हण नही कर सकेगा | [यह प्रतित्रंध 
इस लिए. रखा गया है कि राष्ट्रपति पर देश के पूजीपति आदि अपनी 
स्वार्थसिद्धि के लिए. अपना प्रभाव न डाल सके | | 


, जो व्यक्ति राष्ट्रपति है अथवा रह चुका है, बह राष्ट्रपति के पद के 
लिए पुनः कितनी ही बार निर्वाचित हो सकेगा | [इस व्यवस्था में साधारण 
दृष्टि से कोई दोष प्रतीत नही होता, तथापि इस से तानाशाही की उत्पत्ति 
हो सकती है। अच्छा होता, जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति रह चुके, उसे 
इुब्रारा यह पद मिलने की व्यवस्था न कर, दूसरे व्यक्तियों को इस पद की 
प्राप्ति का अधिक अवसर दिया जाता । ] 


राष्ट्रपति का वेतन, मचा तथा शपथ--राष्ट्रपति का मासिक 


वेतन १०,००० रु० होगा | इसके अतिरिक्त उसे राज्य की ओर से रहने 
के लिए निवास स्थान निश्शुक्न दिया जायगा। राष्ट्रपति को मत्ते आदि 
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की सुविधाएँ उस प्रकार की दी जावेगी जैसा कि संसद विधि द्वाय निश्चित 
करे | संसद के इस विषय की विधि निर्माण करने से पूर्व तक राष्ट्रपति 
को वे सब सुविधाएँ आदि प्रदान की जावेंगी, जो पहले गवर्नर जनरल 
को दी जाती रही थीं। राष्ट्रति का वेतन, भत्ता तथा श्रन्य सुविधाएँ 
उसके कार्यकाल में नहीं घथई जा सकेंगी | 

राष्ट्रपति अपना पद्‌ अहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधिपति 
के सामने निर्धारित रूप में शपथ ग्रहण करके उत्त पर हस्ताक्षर करेगा | 
शपथ का आशय यह होगा कि मै अपनी पूर्ण योग्यता से संविधान और 
विधि की रक्षा करूँगा ओर भारत की जनता की सेवा और कल्याण 
में निरत रूँगा। ' 

राष्ट्रपति का कार्पेफाल (पदोवधि)--साधारुण दशा में 
राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पदग्रहण की तिथि से पांच वर्ष का होगा | 
इसमे निम्नलिखित दशाओ मे श्रन्तर भी पड सकता है १-- 

(क) राष्ट्रति पॉच वर्ष की अवधि के अन्दर त्थागपत्र 
देकर अपने पद से हट सकता है। इस प्रकार का त्यागपत्र वह उप- 
राष्ट्रपति को संबोधित करके और उस पर अपने हस्ताक्षर करके देगा | 
उ.राष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा | 

। (ख ) राष्ट्रपत यदि संविधान का उल्लंघन करे तो उस पर पॉच 
वष की अवधि के अ्रन्तंगत ही महामियोग लगाकर उसे अपने पथ से 
हयया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार 
संसद के किसी भी सदन को है। जो सदन राष्ट्रपति पर महामियोग 
लगायेगा, उसे इस आशय के संकल्प को उपत्िि+ करने के १४ दिवस 
पूर्व ही लिखित सूचना देनी होगी आर उस सूचना पर सदन के कमससे- 
कम चोथाई सदस्यों के इस आशय के यूचक हस्ताह्वर होंगे कि वे सदन 
में इस प्रकार के महामियोग का संकल्प उपस्थित करना चाहते हैं। जब 
संकल्प को सदन के दो-तिहाई से अधिक सदस्य मतप्रदान करके पास 
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कर देंगे तो वह दूसरे सदन मे जोंच और अनुसंधान के लिए मेज दिया 
जायगा | दूसरा सदन इस दोषारोप का अनुसंधान करेगा। राष्ट्रपति को 
स्वयं या अपने प्रतिनिधि को इस अनुसंधान में उपस्थित रखने का 
अधिकार होगा । यदि इस सदन में भी दोषारोप को सिद्ध करने वाला 
संकल्प दो-तिहाई बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति उसी तिथि से 
अपने पद से अपदस्थ समझा जायगा। मसहामियोग सम्बन्धी ,संसद के 
निर्णय की अपील किसी भी न्यायालय मे न हो सकेगी । ओर, राष्ट्रपति 
के कार्यकाल समास होने से पूव ही नवीन राध्ट्रपति का निर्वाचन कर 
लिया जायगा। 

यदि राष्ट्रपति की मन्‍्यु, त्यागपत्र, अथवा उस पर महामियोग 
सात्रित होने पर, कार्यकाल की समाप्ति के पूव ही उसका स्थान रिक्त हो 
जावे तो जल्दी से जल्दी, छुः मास के अन्द्र ही, नया राष्ट्रपति निर्वाचित 
कर लिया जायगा और नव निर्वाचित राष्ट्र्षत का कार्यकाल पांच वर्ष ही 
होगा । जब तक नवीन राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होगा, उपराष्ट्रपति ही 
राष्ट्रपति का कार्य करेगा | 

(ग) राष्ट्रपति की मृत्यु से उसका पदरिक्त हो सकता है। 

(घ) राष्ट्रपति अपने पद पर, अपना कार्यकाल समाप्त होने पर भी, 
उस समय तक बना रहेगा जब तक कि उसका नवीन उत्तराधिकारी 
उसका पद अहण नहीं कर लेता | 


राष्ट्रपति के अधिकार---संसार के समस्त सघ-शासनगणाली 
वाले देशों के प्रधानो की तुलना में भारतीय संघ के राष्ट्रपति के अधि- 
कारों का ज्षेत्र कहीं अधिक है। ये अधिकार दो प्रकार के हैं।--देश की 
साधारण स्थिति मे, और सकट काल में | साधारण स्थिति सम्बन्धी 
अधिकारों के पॉच भेद किए जा सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति को कुल 
मिलाकर निम्नलिखित छु प्रकार के अधिकार हैं -- 

१--कार्यपालिका सम्बन्धी अर्थात्‌ शासन सम्बन्धी अधिकार | 
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२--विधायनी शक्ति अर्थात्‌ कानून-निर्माण सम्बन्धी अधिकार | 
३--वित्तीय अर्थात्‌ अर्थ सम्बन्धी अधिकार | 

४->-न्याप्र सम्बन्धी अधिकार | 

४--राष्ट्रपाते के विशेषाधिकार | 

६--संकटकालीन अधिकार । 


(१) कार्यपालिका संबन्धी अधिकार-संधर की कार्यपालिका 
शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी; इस शक्ति के क्षेत्र मे वे समस्त विषय 
होंगे, जिनके सम्बन्ध में ससद को विधि निर्माण करने का श्रधिकार है ओर 
ऐसे अधिकार भी होंगे जो भारत सरकार को किसी संधि या समभोते के 
आधार पर प्रास हुए हैं। राष्ट्रपति देश की समस्त सेनाओ का प्रधान 
है ओर इस नाते उसे युद्ध की घोषणा करने और सन्धि करने का भी 
अधिकार है । राष्ट्रति देश का शासन सुचारू रूप से चलाने के 
लिए नियम निर्माण करेगा और मंत्रियों के कार्य का विभाजन भी करेगा | 
संघ के कार्यपालिका सम्बन्धी सब कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होगे | 

संघ के सारे प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही 
होगी । इन अधिकारियों के संत्रन्ध में प्रसगानुसार आगे प्रकाश डाला 
जायगा । भारतीय संघ का प्रधानमंत्री तथा उसकी सलाह से अन्य मत्रियों 
की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा | राज्यों के राज्यपालों, राजप्रमुखों, उच्चतम 
न्यायालयके न्यायाधीशों की, निर्वाचन-कमिश्नरो की, राज्य परिषद के 
१९ सदस्यों की ओर आडीटर जनरल, एथर्नी जनरल तथा अन्य अनेक 
पदाधिकारियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा । 


(२) कानून-नि्मोण सम्बन्धी अधिकार राष्ट्रपति को मंसद 
के अधिवेशन को आमंत्रित करने, उसे स्थगित करने तथा संसद को भंग 
करने का अधिकार है । 

ससुद के दोनो सदनो द्वार स्वीकृत ब्रवेियक यानी बिल राष्ट्रपति कौ 
स्वीकृति के लिए. उसके संमुखर उपस्थित किए. जाने चाहिएँ। उसकी 
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स्वीकृति के बगैर, वे विधि (कानून) न वन सकेंगे | राष्ट्रपति को अधिकार - 
है कि वह धन-विधेयक को छोडकर किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति 
देने से इन्कार कर दे । परन्‍्ठु यदि ऐसा विधेयक संसद के दोनो सदनों द्वारा 
संशोधन करके या वगैर संशोधन किए; दुबारा पास कर दिया जाय तो 
राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी ही होगी। सब प्रकार के घन-विधेयक 
और अर्थ विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के वगैर प्रस्तावित न 
किये जा सकेंगे | ह 

किसी भी समय जब संसद का अधिवेशन न हो रह्म हो, राष्ट्रपति को 
अध्यादेश (आडिनेन्स) जारी करने का अधिकार होगा ओर इस अध्यादेश का 
प्रभाव बैसा ही होगा; जैसा संसद द्वारा स्वीकृत अधिनियमों (एक्ट) का | इस 
प्रकार के समस्त अध्यादेश संसद के सामने रखे जायंगे | ये संसठ के अधिवेशन 
के आरम्म होने की तिथि से छुः सप्ताह तक दी जारी रहेंगे ओर 
तत्पश्चात रद्द हो नायगें। यदि संसद छः सप्ताह बीतने के पूर्व ही इनको रद्द 
करने के संगन्ध मे प्रस्ताव पास दें तो ये उससे पूर्व भी रद्द हो जावेंगे। ऐसे 
अध्यादेश उन्हीं विषयो के सम्बन्ध में जारी किये जा सकेंगे, जिन पर 
संसद को विधि-निर्माण करने का अधिकार है । 

राष्ट्रपति को राज्यों के विधान-मंडलों के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
अधिकार हैं--- 

१--राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित विषयों 

सम्बन्धी विधि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखी जावेंगी और उसकी 
स्वीकृति प्राप्त होने पर ही अमल में आ सकेंगी--(अ) राज्य द्वारा सम्पत्ति 
प्रात करने के लिए बनाई हुईं विधि; (आ) वे विधि जो ऐसे विषयों पर 
बनाई गई हैं, जिन पर संसद भी विधि बना सकती है ओर जिनका संसद 
की विधियों से विरोध हो, तथा (इ) जिन वस्तुओं को संसद ने नागरिकों के 


जीवन के लिए आवश्यक ठहराया हो, उनके क्रय-विक्रय पर कर लगाने 
वाली विधि | 
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२--किसी राज्य के अन्दर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार श्रादि 
पर प्रतिजंध लगाने वाले विषेयकों को राज्य की विधानसभा में प्रत्ुत 
करने के पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी । हु 

३--संकट की उद्घोषणा द्वार राष्ट्रपति राज्य के विधान-मंडलों के 
अधिकार अपने हाथ में लेकर संसद फो सौप सकता है | 


(३) वित्त या अथे सम्पन्धी अधिक्रार--स्धृपते को 
अधिकार है कि वह प्रत्येक आर्थिक वर्ष के प्रारंभ मे एक आर्थिक विवरण, 
जिसमें संघ को उस वर्ष की अनुमानित आय-ब्यय का ब्योरा दो, संसद 
के सन्मुख रखे | संसद से किसी भी मद के लिए धन की मांग राष्ट्रपति 
की सिफारिश पर ही की जा सकती है । 

राष्ट्रपति को आय-कर से प्राप्त क्रम को सध तथा राज्यों के बीच 
बितरण करने का अधिकार है| उसे जूट के निर्यात-कर से प्राप्त आय 
का कुछ भाग आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बगाल को उनके 
हिस्से के रूप में देने का अ्रधिकार है। राष्ट्रपति को एक वित्तायोग 
(अर्थ कमीशन ) नियुक्त करने का अधिकार है, जो राज्यों की 
सहायता तथा करो की आय-वितरण के सम्बन्ध में व्यवस्था करेगा, 
ऐसा कमीशन संविधान लागू होने के दिन ( २६ जनवरी १६७० ) से 
दो वर्ष के अन्दर नियुक्त कर देना होगा | इसके पश्चात्‌ प्रति पॉच वर्ष 
के उपरांत नये कमीशन की नियुक्ति की जाया करेगी। 


(४ ) न्याय सम्बन्धी अधिकार--प्रष्यपति को क्षमा: 
प्रदान करने का अधिकार है। इस अधिकार के श्रंतर्गत वह निम्नलिखित 
अवस्थाओं में किसी दणड-प्रास व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता 
हैं, उसके दण्ड को कुछ काल के लिए. स्थगित कर सकता है, दश्डाश 
को रुकवा सकता है और दण्ड को कम भी कर सकता है--( क ) जब 
दरड सैनिक न्यायालय ने दिया हो।(ख ) जब दड संध के किसी 
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कानून का उल्लंघन करने के लिए, दिया गया हो, ( ग) जब मुत्युःदंड 
दिया गथा हो | 

(४ ) राष्ट्रपति के विशेषाधिकार---रष्ट्रपति अपने शासन 
सम्बन्धी ओर राजकीय कार्यों के लिये न्यायालय के समक्ष उत्तर- 
दायी न होगा | उसके विरुद्ध उसके कायकाल में किसी भी न्यायालय में 
कोई कार्यवाही न की जा सकेगी। उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी 
न किया जा सकेगा। उसके विरुद्ध, उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये 
गये किसी कार्य के सम्बन्ध में, कोई दीवानी कार्यवाही उस समय तक नहीं 
की जायगी, जब तक कि उसे दो माह पूर्व लिखित सूचना न दी गयी हो । 

(६) संकटकालीन अधिकार---सराष्ट्रपति को संकटकाल 
का सामना करने के लिए! बहुत इहत्‌ ओर प्रभावपूण अधिकार प्रदान 
किए गए. हैं | संकट तीन प्रकार के हो सकते हैं (क ) युद्ध या युद्ध की 
संभावना अ्रथवा आन्तरिक अशान्ति से उत्पन्न संकट । ( ख ) राज्यों में 
संविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति से उत्पन्न सकट | (ग ) 
आर्थिक संकट । 

(क ) युद्ध अथवा आन्तरिक अशान्ति के ससय--राष्ट्रपति 
को यूदि किसी समय यह विश्वास हो जाय कि भारत या उसके किसी भाग 
की सुरक्षा युद्ध, वाह्म आक्रमण अथवा आन्तरिक अशान्ति से संकट में है 
तो वह संकटकाल की घोषणा करके समश्त देश का अथवा देश के किसी 
भाग का शासन अपने हाथ में ले सकता है। वह सद्छुट्काल की घोषणा 
उस दशा में भी करने का अधिकारी होगा, जब उसे विश्वास हो जाय 
कि निकट मविष्य में युद्ध अथवा आन्तरिक अशान्ति से देश की सुरक्षा 
का खतरा उत्पन्न हो सकता है। [ इस घोषणा को राष्ट्रपति कभी 
भी दूसरी घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है | | ऐसी घोषणा घोषित होने 
के पश्चात्‌ संसद के दोनों सदनों के सन्मुख रखी जायगी ओर दो मास 
तक लागू रहेगी, यदि इसी बीच संसद ने उस पर स्वीकारात्मक सम्मति 
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दे दी तो वह दो मास के पश्च त्‌ भी लागू रहेगी। यदि इस प्रकार की 
घोषणा उस्त समय की गयी, जब कि लोकसभा भडद्ड कर दी गई हो या 
वह दो मास की अवधि के भीतर ही भद्ध हो जाय ओर लोकसभा के 
भज्ञ होने से पूर्व इस घोषणा पर उसकी स्वीकृति न प्राप्त हो सके ओर 
केवल राज्य-परिषद की स्वीकृति प्राप्त. तो घोषणा नई लोकसभा के 
प्रथम अधिवेशन के दिवस से ३२० दिन तक लागू रहेगी और उसके 
बाद रद्द हो जावेगी। परन्तु यदि नई लोकसभा इस ३० दिन के अन्दर 
ही उस पर स्वीकारात्मक सम्मति दे दे तो वह उसके बाद भी 
लागू रहेगी। 

संकटकाल की घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति भारत के संधीय संविधान 
को एकात्मक रूप में बदल सकेगा। जब तक यह घोषणा लागू 
रहेगी तव तक (१) ससद को राज्यो के सूची मे दिए हुए. विपयों पर सारे 
देश अथवा उसके किसी भी भाग के लिए विधि निर्माण करने का 
अधिकार होगा ओर किसी राज्य द्वारा बनाई हुई ऐसी विधि, जो इस 
घोषणा-काल मे ससद द्वारा निर्मित विधि के विरुद्ध होगी, अवैध 
या शूत्य समझी जावेगी । (२) सघ सरकार किसी भी राज्य को आदेश दे 
सकेगी कि वह अपनी कार्यप/लिका शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करे। 
( ३ ) घोषणा-काल मे निम्नलिखित मल-अधिकार स्थगित रहेंगे-- 
(ञ्र ) भाषण ओर अभिनव्याक्त की खतन्त्रता, (आ ) शान्ति-पूर्वक, 
बिना हथियार के सभा करने की स्वतन्त्रता, (६) समुदाय और सघ 
बनाने कौ स्वतन्त्रता, (ई ) भारत की भूमि में किसी स्थान में रहने 
या बसने की स्वतन्त्रता, (उ ) संपत्ति प्रात करने, रखने तथा बेचने 
की स्वतन्त्रता, और (ऊ) किसी भी व्यवसाय-पेशा अथवा व्यापार 
करने की ख्तन्त्रता। (४) राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि मूल 
अधिकारों को कार्यान्वत करने के लिए किसी व्यक्ति को उच्चतम तथा 
अन्य न्यायालयों से जाने के अधिकार को स्थगित कर दे। (४ ) रा 
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वितरण के सम्बन्ध के प्रार्थना पत्र-स्वीकार न करे | 

यह कहा जा सकता है कि युद्ध अथवा आन्तरिक अशान्ति से उत्पन्न 
संकट का सामना करने के ये अविकार बहुत ही इहत्‌ और व्यापक हैं। 

आशा की जाती है कि राष्ट्रपति इनका उपयोग मंत्रि परिषद के परामर्श 

से ही करेगा, परन्तु संविधान में ऐसा कोई बन्धन नहीं रखा गया है। 

(ख) राज्यों में संविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा 
में--यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल या राजग्रमुख की सूचना 
मिले कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन-कार्य चलाना असंभव हो 
गया है और उसे यह विश्वास हो जाय कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, 
तो वह घोषण द्वारा (१)--उस राज्य के विधान-मण्डल एवं उच्च 
न्यायालय के अधिकारों को छोडकर राज्य के समस्त कार्य ओर अधिकारो 
को अपने हाथ में ले सकता है | (२) यह आदेश दे सकता है कि उस राज्य 
के विधान-मंडल का काम संसद द्वार या उसके आदेश से किया 
जायगा | इस घोषणा को राष्ट्रपति कभी भी दूसरी घोषणा द्वारा रद्द कर 
सकता है। 

यह घोषणा संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जायगी 
और दो मास तक लागू रहेगी; परन्तु यदि इस बीच में संसद ने उसे 
स्वीकार कर लिया तो वह दो मास के पश्चात भी लागू रहेगी । संसद द्वारा 
स्वीकृत कए! जाने के बाद यह घोषणा छुः मास रहेगी बशर्तें कि इसे छुः 
मास के पूर्व ही रद्द न कर दिया जाय । यदि संसद छः मास के बाद भी इसे 
स्वीकार करती जाय तो इस प्रकार की घोषणा अधिक से अधिक तीन वर्ष तक 
लागू रह सकेगी | यदि इस प्रकार की घोषणा कभी ऐसे समय पर की गयी 
जब कि लोकतभा संग कर दी गई हो या उसका भंग दो मास की अवधि 
के भीतर ही हो जाय ओर भंग होने से पहले लोकसभा की स्वीकृति उस 
पर प्राप्त न हो सके ओर केवल राज्य-परिषद की स्वीकृति प्राप्त हो, तो 

भा० शा०--१० 
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घोषणा नई लोकतमा के प्रथम अधिवेशन के दिन से ३० दिन तक लागू 
रहेगी और उसके बाद रद्द हो जायगी; परन्तु यदि ३० दिन की अवधि के 
भीतर ही लोकसभा उसे स्वीकार कर लें तो वह उधके बाद भी लागू 
रहेगी । इसी प्रकार की व्यवस्था उस समय काम में लायी जावेगी जत्र, 
घोषणा दोनों समाओं में पास हो जाय ओर लोकसभा इसके पश्चात्‌ छः 
पास के अन्दर मंग हो जावे | 

स्मण्णु रहे कि ऐसी घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को राज्यपाल या 
राजप्रमुख की सूचना की प्रतीज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है, वह 
स्वयं ही ऐसी घोषणा कर सकता है। किसी राज्य में संविधानिक तंत्र सफल 
रुप से चल रहा है या नही, इसका निरुय राष्ट्रपति करेगा | संविधान 
द्वारा संघ सरकार को राज्यों की सरकार को जो निर्देश देने का अ्रधिकार 
है, यदि उन का पालन ठीक प्रकार से न हो तो राष्ट्रपति का यह मानना 
विधि-संगत होगा कि राज्य में संविधान-तंत्र असफल हो चुका है ओर वह 
इस आशय की घोषणा करके उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले 
सकेगा | इस प्रकार राष्ट्रपति को राज्यों को दबाने के ण्ड़े बृहत्‌ ओर प्रबल 
अधिकार प्राप्त हैं। 

सन्‌ १६३५ के संविधान के अनुसार ऐसी परिस्थिति में गवर्नर 
को यह अधिकार था कि वह राज्य के विधान-मंडल का कार्य अपने हाथ 
में के ले। नये संविधान मे यह अधिकार राज्यपालो या उनको कार्यपालिरा 

को न देकर संसद को दिया गया है| यहाँ यह न भूलना चाहिए कि संसद 

में उस राज्य का भी प्रतिनिषित्व होता है। इस प्रकार यह व्यवस्था इस 
विचार से की गई है कि संविधानिक तंत्र के असफल होने की दशा में उस 
शज्य के सम्बन्ध में विधि-निर्माण सारे देश के प्रतिनिधियों द्वारा होना 
चाहिए, न कि केवल उस राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा । 

ससद इस स्थिति में विधि-निर्माण का अधिकार राष्ट्रपति, राज्यपाल 
या अन्य किसी अधिकारी को भी दे सकती है। इस प्रकार कार्यपालिका 
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किसी राज्य के सम्बन्ध में विधि-निर्माण तमी कर सकेगी जब कि संसद उसे 
ऐसा करने का अधिकार प्रदान कर दे । ह 

यह निर्विवाद है कि उपरोक्त अधिकारों का प्रयोग बहुत सावधानी से 
किया जाना चाहिए, श्रन्यथा राज्यों की आत्तरिक स्वतत्रता नष्ट हो जावेगी | 
संविधान-निर्मावाओं ने यह आशा प्रकट की कि राष्ट्रपति संकट की 
घोषणा बहुत सोच-विचार करके करेगा | 

(ग) वित्तीय अर्थात्‌ आर्थिक सकट-यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास 
हो कि ऐसी त्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें भारत की आर्थिक स्थिरता 
एवं साख को खतरा है तो वह इस आशय की धोषणा कर सकेगा | 
[ यह घोषणा बाद में किसी भी दूसरी घोषणा से रद्द की जा सकेगी | ] 
यह घोषणा संसद के दोनो सदनों के सामने रखी जायगी और दो माह 
तक लागू रहेगी | परन्तु यदि इस बीच में संसद ने उसे स्वीकार 
कर लिया तों वह दो माह के बाद भी लागू रहेगी | यदि ऐसी घोषणा उस 
समय की गयी जब कि लोकसभा भंग कर दी गयी हो या वह दो माह के 
भीतर भंग हो जाय और उसके भंग होने के पहले घोषणा पर स्वीकृति 
प्रात न हो सके तो वही व्यवस्था काम में लायी जायगी, जो युद्ध अ्रथवा 
आन्तरिक अशान्ति के संकट की घोषणा के लिए, निर्धारित है | 

जब तक यह घोषणा लागू रहेगी, राष्ट्रपति ओर संघ की सरकार 
किसी भी राज्य को आर्थिक मामलों में निश्चित सिद्धान्तों का पालन करने 
का निर्देश दे सकेगी | इम निर्देशों के अन्तगत राष्ट्रपति ( १ ) सरकारी 
नोकरों का वेतन कम करने (२ ) राज्यों के विधान-मंडल द्वारा स्वीक्षत 
धन-विधेयक्र तथा वित्त या अथ विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए! 
रोक रखने का आदेश दे सकता है । 

राष्ट्रपति के अधिकारों की आलोचना--राष्ट्रपति के 

अधिकारों के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि उसके सम्पूण अधिकारों 
का वर्गीकरण दो भागों में किया जा सकता है +-- 
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(१) जिनका उपयोग वह देश की साधारण दशा ओर दैनिक शासन 
में करेगा | ु 

(२) जिनका उपयोग वह संकट उपस्थित होने पर करेगा । 

देश के दैनिक और साधारण शासन में राष्ट्रपति मत्रि-्परिपद के 
पारमश के अनुसार ही कार्य करेगा और व्यथ के हस्तक्षेप नहीं करेगा। 
यदि वह ऐसा करना मी चाहे तो वह व्यावहारिक न होगा, क्योंकि सन्रि- 
परिषद लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी ओर 
मंत्रिपरिषद को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा। यदि 
राष्ट्रपति देश के दैनिक शासन में ऐसे मंत्रि-प्रिपद के परामश की 
अवहेलना करता है तो मंजिपरिषद को वाध्य हो कर त्याग-पत्र देना होगा | 
मत्रिपरिषद के पदरिक्त होने को दशा में राष्ट्रपति दूसरे मंत्रि-यरिष्रद का 
निर्माण करना चाहेगा । ऐसा करने मे राष्ट्रपति सफल न हो सकेगा, 
क्योंकि लोकसभा का बहुमत तो उस मंत्रि-परिषद को प्राप्त था, जिसने 
वाध्य हो कर श्रपना पदरिक्त किया | 

असाधारण परिस्थितियों मे जब देश की शान्ति ओर सुरक्षा श्रादि 
के लिए संकट उपध्थित हो तो राष्ट्रपति का अपने विवेक से कार्य 
करने का अधिकार उचित ही है, अन्यथा कोई उपाय तुरन्त कार्यान्वित 
न किया जा सकेगा | विचार-विमश ओर वाद-विवाद में बहुत अधिक 
समय निकत्न जाना स्वाभाविक है और इसके फल-स्वरूप राष्ट्र पर 
गम्भीर विपत्ति भीआ सकती है। यह आशा की जाती है कि सकट- 
कालीन स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्र के हित को सवेधत्नरि रखकर अपने 
कतंव्य का स्व-ओेष्ठ तरीके से पालन करेगा; और वह अपने कर्तव्य का 
पालन इस बात को भी ध्यान में रखकर करेगा कि सम्पूर्ण राष्ट्र की जनता 
का विश्वास उस पर है। 

राष्ट्रपति के बृहत्‌ और प्रभावपूर्ण अधिकारों को देखकर यह आशका 
होती है कि वह कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अधिनायक 
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(तानाशाह ) वन सकता है! इस स्थिति से बचाव करने के लिए 
राष्ट्रपति पर संसद द्वाए महामियोग लगाकर उसे अपदसत्थ करने की 
व्यवस्था रखी गई है यह व्यवस्था भी राष्ट्रपति को अपने अधिकारों का 
दुरुपयोग करने पर प्रतिबंध लगाती रहेगी । 
राष्ट्रपति और गवरनर-जनरल के अधिकारों की तुलता-- 
राष्ट्रति के अधिकारों का विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
राष्ट्रपति को संविधान के अन्तर्गत करीब-करीव वही अधिकार प्रदान किए 
गए, हैं जो सन्‌ १६२५ के अधिनियम (एक्ट) के अन्तर्गत गवनर जनरल 
को प्रात थे। राष्ट्रपति के सकटकालीन अधिकारों और गवनर जनरल के 
अध्यादेश जारी करने के अधिकारों मे बहुत साम्व है। अन्तर केवल 
इतना है कि नवीन संविधान में ससद को प्रधानता दी गई है, जब कि 
गवर्नर जनर्ञ के विशेषाधिकारों के सम्मुख तत्कालीन केन्द्रीय विधान- 
मंडल की शक्ति नगनन्‍्य थी । यह भेद होते हुए; मी यह कहा जा सकता है 
कि राष्ट्रपति ओर संघ की कार्यपालिका के सम्बन्ध में नवीन संविधान 
वस्तुतः सन्‌ १६३५ ई० के अधिनियम का परिवर्तित रूप है | यहाँ यह न 
भूलना चाहिए. कि सन्‌ १६३४ के अधिनियम के अन्तर्गत राज्य की 
प्रभुता ब्रिटेन की संसद मे थी ओर अचर राज्य की प्रभुता जनता में स्थित 
है । गवर्नर जनरल ब्रिटिश पार्लिमेट के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था | 
वह मारतीय हितों की अपेक्षा त्रिठेन के हितों को कहीं अधिक महत्व देता 
था । राष्ट्रपति भारतीय जनता का अतिनिधि है ओर भारतीय जनता का 
हित ही उसके लिए, सर्वोपरि, है। उस समय यदि गवरनर जनरल अपने 
अधिकारों का दुरुपयोग करता था तो यहाँ का तत्कालीन केन्द्रीय विधान- 
मंडल उसका कुछ नहीं विगाड सकता था, परन्तु यदि आज राष्ट्रपति घंसद्‌ 
गी इच्छा के विरुद्ध अपने अधिकारों का ढुरुपवोग करे अथवा संविधान 
का अतिक्रमण करे तो घंसद उस पर महामियोग लगाकर उसे उसके पद्‌ 
में हठ सकती है। इस प्रकार कोई मी गाष्ट्रपति, जो संविधान के शब्दों 
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और उसकी भावना को तथा अपनी प्रतिज्ञा को तनिक भी महत्व देगा, 
साधारण दशा में मंत्रिप्रिपद के परामर्श के विरुद्ध कोई कार्य नहीं 
करेगा, क्योंकि मत्रि-्परिपद के परामर्श के विरुद्ध कार्य करने का श्र्थ 
जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना होगा । 


उपरोक्त सब बातों से थह निष्कर्ष निकालना सर्वथा भूल होगी कि 
साधारण दशा मे राष्ट्रति वैधानिक प्रधान से अधिक कुछ नहीं होगा | 
यदि कोई असाधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आरूद 
हो तो वह निश्चित रुप से मंत्रि-परिपद्‌ के निर्णयों को प्रभावित 
करने में समथ होगा । इसका अ्रथ यह है कि राष्ट्रपति संत्र के अधिकार- 
त्षेत्र के समस्त मामलों को बहुत कुछ अपनी इच्छानुसार करा सकेगा | 
संविधान द्वारा संध का अधिकारक्षत्र अत्यन्त विशाल है। राष्ट्रपति को 
अधान मंत्री की नियुक्ति का भी अधिकार होगा ओर बदि संसद में किसी 
समय दो से अ्रधिक राजनैतिक दल होंगे और भाग्यवश कोई एक राज- 
नैतिक दल अपना निश्चित बहुमत लोकपभा में रखने में समर्थ न हुआ 
तो राष्ट्रपति को किसी भी दल के नेता को मंत्रि-परिपद के निर्माण करने 
के लिए निमंत्रित करने की स्वतन्त्रता होगी | इत्त प्रकार बह मंत्रि-परिषद 
के संगठन ओर शासन की नीति को स्थिर करने में एक बहुत बडी सीमा 
तक समथ होगा । 


राष्पपति के पद्‌ का महत्व--भारत का राष्ट्रपति साधारणतया 
वैधानिक प्रधान है, असली का््पालिका शक्ति तो मत्रि-्परिषढ के हाथ 
में है। उसके अधिकारों की व्याख्या करते हुए डा० अम्बेडकर ने कहा 
था कि वह राज्य का प्रधान है, क्षार्यपालिका का नहीं, वह यज्य का 
अतिनिधित्व करता है शालन नहीं | राष्ट्रपति की ऐसी स्थिति देखकर 
स्वंभावतः यह प्रश्न उठ खडा होता है कि राष्ट्रपति के पद का क्‍या महत्व 
है| यदि संविधान मे उसका पढ न रखा जाता तो क्या कमी आ जातीं 


यष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति १४१ 


राष्ट्रपति द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए. जाते हैं, उनसे उसका 
महत्व स्पष्ट हो जायगा । 
राष्ट्र का प्रतीक--साधारण आदमी स्वमावतः व्यक्ति-पूजक होता 
है | इसीलिए जनता किसी व्यक्ति को ही राष्ट्र का प्रतीक मान कर अपना 
सम्मान प्रगट करती है। व्यावहारिक दृष्टि से यह आवश्यक भी है। 
राज्य के आदेशों, आश्यओं आदि का सवे-साधारण तभी पालन करते हें, 
जब ऐसा करना वे अपना कतेव्य समभते हैं और उनके प्रति उनकी 
श्रद्धा होती है। इसीलिए समस्त आशाएँ एवं अध्यादेश राष्ट्रपति के नाम 
से ही घोषित किए जाते हैं। राष्ट्र का प्रतीक होने से राष्ट्रपति अनजाने 
ही देश के नागरिकों में एकता, संगठन, त्याग, देश-प्र म एवं अपने 
संविधान के प्रति आदर का भाव सचारित करता है । 
संक्रमण-काल में स्थायित्व--यदि कमी देश में दो से अधिक राज- 
नैतिक दल हुए ओर किसी एक दल का संसद मे स्पष्ट बहुमत न हुआ 
तो मंत्रिपरिदद्‌ समय समय पर बदलेगी | एक मंत्रिपरिषद के त्याग-पत्र 
देने पर दूसरी मत्रिपरिषद्‌ को निमंत्रित करने और कार्य-भार सम्हलवाने 
का कार्य राष्ट्रपति ही करेगा | यदि कमी बीच में कुछ समय तक मंत्रि- 
परिषद्‌ न बन पायी तो राष्ट्रपति ही देश का शासन-भार सम्दालेगा, 
और यह-युद्ध अथवा आन्तरिक अशाति से देश की रक्षा करेगा | वह 
ऐसे समय राजनैतिक गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना को भी हटा देगा | 
देश में निवांचन आदि के कार्यो को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए रा्टू- 
पति का होना अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति हे जो 
कार्यपालिका का प्रधान होते हुए भी राजनैतिक दल्बन्दियों से ऊपर है| 
इस भाति राष्ट्रपति देंश को संक्रमण काल मे स्थायित्व प्रदान करने 
वाला है । 
लोकतंत्र का रक्षक--देश की राजनीति मे कमी ऐसा भी अवसर 
आ सकता है, जब मंत्रिपरिषद को संसद के बहुमत का तो समर्थन प्राप्त 


१५२ भारतीय शासन 


हो किन्तु देश की जनता का नहीं, यानी संसद ही देश की जनता का उचित 
प्रतिनिधित्व न करती हो | ऐसी स्थिति में राष्ट्रपाते यंपूर्ण देश का नेठा 
होने के नाते संसद को मंग कर सकता है और नवीन निर्वाचन कराके 
नयी संसद का निर्माण कर सकता है। इस भाति राष्ट्रपति एक ओर तो 
लोकतंत्र की रक्षा करेगा ओर दूसरी ओर राज्य की रक्षा भी, आन्तरिक 
विद्रोह से, करने में समर्थ होगा ! 

संकट-काल में राष्ट्र का अधिनायक --युद्ध अथवा वाह्म आक्र- 
मण की स्थिति में लोकतंत्रात्मक शासन उतना सफल सखिद्ध नहीं होता, 
जितना कि अधिनायक का शासन | इस विचार से भारतीय संविधान में 
राष्ट्रपति को संकटकालीन अ्रधिकारों से विभूषित किया गया है । ये अ्रधिकार 
किसी अन्य अधिकारी को नहीं दिए जा सकते, क्योकि राष्ट्रपति ही ऐसा 
व्यक्ति है, जिससे इन अधिकारों के दुरुपयोग की आशंका सबसे कम है। 

अन्तराष्ट्रीय जगत में राष्ट्र का प्रतिनिधि--अन्तर्राष्ट्रीय जगत 
में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति ही करता है। उसको वाणी राष्ट्र की 
वाणी है | युद्ध और सधि की घोषणा वही करेगा | प्रधान मंत्री भी यह 
काय कर सकता था, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय जगत की परिषाटी ऐसी है कि 
इस प्रकार के महत्वपूर्ण निश्चयो की घोषणा सब्र लोग राज्य के प्रधान से 
चाहते हैं, कायपालिका के प्रधान से नहीं | 

भारत के संघात्मक संविधान में सांसद्‌ पद्धति की सरकार तथा एका- 
त्मक ओर संघात्मक शासन-पद्धतियों के गुणों का समावेश राष्ट्रपति के 
पद्‌ को स्थापित करके ही किया जा सका है। एक प्रकार से कहा जा 
सकता है कि राष्ट्रपति ही संविधान का केन्द्र-विन्दु है, जिसके श्राधार पर 
संविधान द्वारा स्थापित समस्त संस्थाएँ अपना कार्य करेगीं। यदि उसी 
को निकाल दिया जाय तो फिर उनका आपस मे सामंजस्य स्थापित करना 
असंभव होगा । भारतीय परिस्थितियों में ऐसे संविधान की कल्पना नहीं 
हो सकती, जिसमें राष्ट्रपति अथवा वैधानिक प्रधान का पद न हो | 


राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शध्रे 
उपराष्टरपति 


भारतीय संघ का एक उपराष्ट्रपति होंगा । उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 
संसद के संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित दोनों सदनों के सदस्या द्वाय/ 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल हस्तान्तर-योग्य मत-पद्धति 
से हांगा । मतदान सवथा गुप्त होगा । उपराष्ट्रपति होने के लिए. किसी भी 
व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है-- 

(४) बह भारत का नागरिक हो, (२) पेंतीस वर्ष की आयु पूरी कर 
चुका हो, (३) राज्य-परिष्रद का सदस्य चुना जाने की योग्यता रखता 
हो, (8) भारत सरकार था किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त 
सरकारों में से किसी के भी द्वारा नियंत्रित, किसी स्थानीय अथवा दूसरे 
अधिकारियों के अधीन, किसी लाभ के पद पर न हो । [राष्ट्रपति, उपराष्ट्र 
पति, संध के अ्रथवा किसी राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद न 
समझा जावेगा ओर इन लोगों के उपराष्ट्रपति होने पर कोई प्रतिबन्ध 
न होगा। ] 


उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के वेधान- 
मंडल का सदस्य नहीं हो सकता | उपराध्ट्रपति अपने पद के कारण, 
राज्य-परिषद का सभापति होगा। उसका कार्य-काल पॉच वर्ष होगा। 
रंष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, पदत्याग अथवा पद से हटाये जाने के 
कारण रिक्त होने पर, उपराष्ट्रपति उस -के पद का कार्य उसके शेष 
कार्यकाल तक नही, वरन्‌ उस समय तक करेगा, जब्र तक नये राष्ट्रपति का 
निर्वाचन नहीं हो जाता | संविधान के अनुसार यह समय अधिक से 
अधिक छः माह होगा । यदि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से, अस्वस्थता या 
अन्य किसी कारण वश अपना कार्य करने मे असमथ हो तो उपराष्ट्रपति 
उसका पद-भार उस समय तक सम्हालेगा, जब तक राष्ट्रपति अपना काम 
फिर से न करने लगे । 


श्पूछ' भारतीय शासन 


उपराष्ट्रपत अपने कार्य-काल के अन्दर; राष्ट्रपति को त्यागपत्र 
देकर, अ्रपना पढ त्याग सकेगा | राज्य-परिपद भी उसे अयोग्यता अथवा 
अविश्वास का प्रस्ताव बहुमत से पास करके उसके पद से अलग कर 
सकती है। ऐसे प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है ओर 
इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए. १४ दिन की सूचना देना 
आवश्यक होगा | 

उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्त हुए स्थान की ' 
यूतिं के लिए, उसका काय-काल समाप्त होने से पूर्व ही निर्वाचन कर 
लिया जावेगा । उपराष्ट्रपत की मृत्यु, पदत्याग या अपदस्थ किए जाने 
पर अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त हुए पद की पूर्ति के लिए, यथा- 
सम्भव शीघ्र, ओर छः मास बीतने से पूर्व, निर्वाचन कर लिया जायगा और 
नव निवांचित उपराष्ट्रपति पॉँच वर्ष पर्यन्त अपने पद्‌ पर बना रहेगा | 


राष्ट्रति और उपराष्ट्पति के निर्वाचन सम्बन्धी 


अंगड़ों का निशेय--राष्ट्रपत था उपराष्ट्रति के निर्वाचन से 
सम्बन्धित सभी विवादों ओर भ्रमों की परीक्षा तथा निर्णय उच्चतम 
न्यायालय द्वारा होगी और उसका निर्णय अन्तिम होगा । राष्ट्रपति या 
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विपयों के सम्बन्ध में ससद नियम 
निर्माण करेगी। 
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चौदहवाँ अध्याय 
मंत्रि-परिषद 


मंत्रि-परिषद्‌ का काये कानून बनाने वाली विधान सभा तथा 
'उन्का अमल करने वाली शासन-सभा इन दोनों का समन्वय 
करना है | मन्त्रि-परिषद्‌ का निर्माण, उसका जीवन तथा बिल्प 
तीनों प्रधान सन्‍्त्री पर अवलम्बित रहेंगे ओर सन्त्रि-परिषद का 
स्वरूप, यश तथा अपयश बहुत छुछ उसके व्यक्तित्व से प्रसावित 
होंगे। इस दृष्टि से राष्ट्रपति से अधिक महत्व प्रधान मन्त्री 
का रहेगा ! 

द --न० वि० गाडग्रिल 


- पिछुले अध्याय मे राष्ट्रपति के सम्बन्ध में लिखा गया है, ओर अगल्ले 
मे ससद का विचार होगा; इस अध्याय में मंत्रिपरिष्रद का वर्णन करना 
उपयुक्त होगा | बात यह है कि मंत्रिपरिषद एक ऐसी कड़ी है, जो राष्ट्रपति 
को ओर संसद के दोनों सदनो को जोडती है | राज्य का समस्त शासननयत्र 
मंत्रिपरिषद पर आधारित है। राज्य के समस्त सरकारी नीति सम्बन्धी 
निश्चय मंत्रिपरिषद द्वारा ही होंगे। वेघानिक रूप से राष्ट्रपति के हाथ में 
संघ की कार्यपालिका अवश्य है, परन्तु व्यवहार मे उसका कार्य-संचालन 
मंत्रिपरिषद के ही हारा होगा । मत्रिपरिषद भरत से काफी शक्तिशाली 
है; इस का रहस्य यहाँ सासद्‌ पद्धति का होना है । 


नये निर्वाचन होने तेक मंत्रिपरिषद्‌ का संगठन--- 
सविधान में मंत्रिपरिषद्‌ के संगठन ओर नियुक्ति के सम्बन्ध में जो स्थायी 
व्यवस्थ दी गई है, वह नये निर्वांचत तक काम में न आ सकेगी । 


दैकड भारतीय शासन 
संविधान लागू होने से पहिले के ही मत्री, मत्रिपरिषद के सदस्यों के रूप में 
कार्य करते रहेगे | २६ जनवरी १६५४० को तत्कालीन मंत्रिपरिषद ने नये 
सिरे से राष्ट्रपति के संग शपथ ग्रहण की । यही मंत्रिपरिषद नये निर्वाचन 
होने तक कार्य करती रहेगी। पश्चात्‌ बिस प्रकार मंत्रिपरिपद का 
सगठन ओर नियुक्ति होगी, वह आगे बताया जाता है। 

मंत्रि-परिषद का संगठन--राष्ट्रपति को सलाह देने और 
उसकी सहायता करने के लिए, एक परिषद्‌ होगी, जिसका प्रमुख; प्रधान 
मंत्री होगा | सविधान के अनुसार प्रधान मत्री की नियुक्ति यप्ट्रपति करेगा, 
ओर प्रधान मंत्री के पराम्श से राष्ट्रपति मंत्रिपरियद के अन्य सदस्यों की 
नियुक्ति करेगा । मंत्रिपरिपठ संसद के प्रति उत्तरदायी है, इस कारण मंत्रियों 
की नियुक्ति मे राष्ट्रपति को कोई विशेष स्वतन्त्रता न होगी। साधारण 
अवस्था में राष्ट्रपति लोकसभा मे बहुमत रखने वाले राजनैतिक दल के 
नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त करेगा। प्रधान मंत्री अपनी नियुक्ति के 
पश्चात्‌ यह विचार करेगा कि उसे अपनी मंत्रिपरिपद में किम-किन सदस्यों 
को लेना है। इस प्रश्न का निश्चय करने के लिए, प्रधानमंत्री अपने 
राजनैतिक दल की मीटिंग में विचार भी कर सकता है। बह आवश्यक 
नही है कि प्रधान मंत्री समस्त मंत्रियों को अपने राजनैतिक दल में से ही 
चुने | वह अन्य दलो के मी योग्य व्यक्तियों को मंत्रिपरिपद्‌ में ले सकता 
है । मंत्रिपरिपद के नामों का निश्चय करने के पश्चात्‌ प्रधान मंत्री 
राष्ट्रपति को मत्रियों के नाम ओर विभागों के नाम दे देगा। राष्ट्रपति 
इस परामश्श के अनुसार उन व्यक्तियों को विभिन्न विभागों के मंत्रि-पदों 
पर नियुक्त कर देगा | यदि राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार प्रधान मंत्री और 
मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करना हे तो यह सम्भव न होगा; क्योकि 
यदि वह बहुमत दल के नेता को प्रधान मंत्री न चुन कर किसी अन्य 
दल के नेता को प्रधान मंत्री चुनता है तो वह व्यक्ति, लोकसभा के विश्वास 
के थ्रभाव मे, शासन-कार्य चलाने में सर्वथा असमर्थ होगा । 
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संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है-कि वह प्रधानमंत्री को 
अपने पद से हटा दे | परन्ठु ऐसा करना उसके लिए संभव न होगा | 
यदि राष्ट्रपति उस दल के नेता 'को, जिस का संसद में बहुमत हो, हटा दे 
अथवा उसके परामश को न माने तो प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र 
दे देगा । ऐसी अवस्था मे राष्ट्रति या तो लोकसभा को भंग कराकर 
उसका नया निर्वाचन करवाए अ्रथवा दूसरे दल के नेता को प्रधान मंत्री 
नियुक्त करे | पहली स्थिति में संभव है. नवीन निर्वाचन में वही. राजनैतिक 
दल फिर लोकसभा में बहुमत प्रात्त कर ले और उस स्थिति में राष्ट्रपति 


को उसी दल के नेता को प्रधान-मंत्री चुनना होगा । दूसरी स्थिति में लोक- 


सभा को बगैर भंग किए, यदि किसी दूसरे दल के नेता को प्रधान मंत्री 
नियक्क किया गया तो ऐसा प्रधान मंत्री लोकसभा के विश्वास के अमाव 
में सरकार का कार्य न चला सकेगा । एक वेधानिक सकट उत्पन्न हो 
जायगा ओर इस स्थिति मे भी उसी प्रधान मत्री को नियुक्त करना होगा। 
निदान, मंत्रिपरिषद का लोकसमा में बहुमत रहते राष्ट्रपति प्रधान मंत्री को 
अपनी इच्छा से अपदस्थ न कर सकेगा । 

प्रधान-मंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार कार्य उस 
हिथिति में अवश्य कर सकेगा, जब लोकसभा में राजनैतिक दल कई एक हो 
ओर किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न हो | उस स्थिति में राष्ट्रपति किसी 
भी दल के नेता को बुलाकर मत्रिपरिषद्‌ का निर्माण करने को कह सकेगा। 
अल्प मत होते हुए भी निमत्रित होने के पश्चात्‌ ऐसा व्यक्ति अन्य दलों 
की सहायता से मत्रिपरिषद बनाने में सफल हो जायगा। ऐसी दशा में 
राष्ट्रपति अपनी इच्छानु ॥र किसी मंत्रिपरिषद को उसके पद्‌ से हटा भी 
सकेगा, क्योंकि दूसरी मंत्रिपरिषद के संगठन मे, संसद में अनेक दल 
होने के कारण, अधिक बाधा उपस्थित नहीं होगी। 

मत्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वे ससद के सदस्व हो। हाँ 
कोई ऐसा व्यक्ति भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जो आरम्म में संसद 
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के किसी सदन का सदस्य न हो। ऐसे व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा 
कि वह छुः महीने के अन्दर संसद के किसी सदन का सदस्य बन जावे, 
अन्यथा उसे अपने पद से हटना पढेगा | इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है 
कि देश के लोक-प्रिय नेता ही मंत्री पद प्रात करें। परूतु इस में एक 
कमी है| सविधान के अन्तर्गत संध की ऊपरली सभा यानी राज्य- 
परिप्द में बारह सदस्य मनोनीत रहेंगे ओर मनोनीत सदध्य भी 
मंत्री हो सकता है | इस प्रकार कोई व्यक्ति जो लोक-प्रिय 
हीं है और निर्वाचन में नहीं जीत सकता, उसे राज्यपरिष्रद का सदस्य 
मनोनीत करा कर मंत्रिपरिपद्‌ मे लिया जा सकेगा। परन्तु सामूहिक* 
उत्तरदावित्व इस में वाधक होगा, क्योकि एक़ मत्री की हार समस्त मंत्रि- 
परिषद की हार होगी | प्रधान-मंत्री अलोकप्रिय लोगो को मंत्रि-परिपद्‌ में 
लेने का आसानी से साहस नहीं करेगा | 
मंत्रियों की शपथ एवं उनका वेतन--प्रत्येक मंत्री को 
पद-भार ग्रहस करने से पूर्व राष्ट्रपति के समुख दो प्रकार की शपथ ग्रहण 
करनी होगी | प्रथम तो पढ-शपथ होंगी, जो इस अरकार होगी-- 
“मैं...अमुक... «ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्य निष्ठा से प्रतिश 
करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा 
और निष्ठा रखूंगा, सघ के मंत्री के रूप में अपने कतंव्यों का श्रद्धा 
पूर्वक ओर शुद्ध अन्तःकरण से पालन करूँगा, तथा भव या पत्रुपात, 
अनुराग या हेप के विना में सब प्रकार के लोगो के प्रति संविधान के 
अनुसार न्याय करूँगा [” 
इस प्रतिज्ञा के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री का कतंव्य होगा कि वह मंत्रि- 
परिषद के निर्णयों एवं कार्यों को पूर्ण रूप से गुत रखने के सम्बन्ध में 
निम्नलि,खत प्रतिज्ञा ले-- 
मै “अमुक “ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्य निष्ठा से 
प्रति करता हूँ कि जो विषय संत्र-मंत्री के रूप से सेरे विचार के लिए. 
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का 


लाया जायगा अथवा मुझे शात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, 
उस अवस्था को छोडकर जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कतंव्य के 
उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्तित हो, अन्य अवस्था में मैं 
ग्रत्यत्त अथवा परोक्ष रूप में सूचित या प्रकठ नही करूँगा ।? 

मंत्रियों के वेतन ओर भत्ते के विषय में संसद समय-समय पर निश्चय 
करेगी। जब तक वह निश्चय नहीं करती, उनको वही वेतन और 
भत्ता मिलता रहेगा जो सविधान के आरम्म होने के समय मिलता था, 
अर्थात्‌ ३२००० रु० मासिक वेतन ओर १०० रु० मासिक मत्ता | 

मंत्रिपरिषद का कार्य--तंघ के शासन-्कार्य का संचालन 

मंत्रिपरिषद करेगी । यद्यपि संविधान के अनुसार उसका काय राष्ट्रपति को 
परामर्श ओर उसके कार्य-संपादन मे सहायता देना है; परन्तु व्यावहारिक 
बात यह है कि राष्ट्रपति मंनिषपरिषद के परामर्श के अनुधार कार्य करेगा 
और संघ के शासन और कार्यपालिका संबन्धी समस्त कार्यों का संपादन 
मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के नाम पर करेगी । मत्रिपरिष्रद विधि-निर्माण के 
कार्यक्रम का निश्चय करेगी | सब महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद मे उपस्थित ' 
करना उसी का कार्य है! उसके द्वारा उपस्थित विधेयकों का पास होना 
सुगम होगा; कारण उसका ससद में बहुमत रहेगा | इसके बिपरीत, गैर- 
सरकारी विधेयको का, जो दूसरे सदस्यों द्वारा संसद में उपस्थित किए 
जायँंगे, पास होना आसान न होगा; कुछ दशाओं में तो वे संसद में 
अस्वीक्षत ही होंगे | 

संघ का आय-व्यय-अनुमानपत्र मंत्रि-परिषद ही तैयार करेगी और 
लगभग समस्त वित सम्बन्धी विधेयक मत्रि-परिषद के. द्वारा ही प्रस्तावित 
किए, जायेंगे क्योकि उन पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी और 
अन्य किसी व्यक्ति या दल को राष्ट्रपति की अनुमति मिलना असम्भव 


होगा। समस्त राष्ट्र को विदेश-नीति का निर्धारण भी मन्त्रिग्परिषद ही 
करेगी । 
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शासन-विभाग--पंत्र का शासनलक्रार्य विविध विभागों में 

विभक्त रूता है, ओर एक मंत्री के अधीन एक या अधिक विभाग 
रहते हैं| स्मरण रहे कि विभागों के मन्त्रियों की कोई संख्या स्थायी नहीं 
है | आवश्यकता और कार्य-विस्तार के अनुसार मंत्रियों की संख्या एवं 
उनके विभागों के वितरण मे अन्तर होता रहता है | मंत्री अपने विभाग 
या विभागों पर नियंत्रण रखता है | महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मंत्रिपरिपद की 
सलाह ली जाती है और उस सलाहं के अनुसार कार्य किया जाता है| 
आवश्यकतानुसार मंत्रियों की संख्या श्रोर उनके विमागों का वितरण 
बदलता रहता है | मंत्रियों को उनके मुख्य विमाग के अनुसार सम्बोधित 
किया जाता है, यथा शिक्षा मंत्री, अर्थमंत्री आदि | जंत्र किसी कार्य को 
विशेष रूप से करना होता हे तो उत्तका नया विभाग स्थापित कर, उसे 
किसी मंत्री को सोंप दिया जाता हैं; अथवा जरूरत समझी जाय तो उसके 
लिये नया ही मंत्री नियुक्ति जया जाता है| के 

आगे प्रमुख मंत्रियों ओर उनके विभागों के कार्यों के बारे में कुछ 
जानकारी दी जाती है, इससे मन्त्रिपरिषद के कार्यों पर अच्छा प्रकाश पढ़ 
जायगा । 

१--विदेश मन्त्री-विदेशःमंत्री के नियंत्रण में विदेश विभाग 
होगा | यह विभाग भारत ओर अन्य राष्ट्रो के सम्बन्ध, मारत और 
राष्ट्रमंडल के सदस्यराष्ट्रो के सम्बन्ध, तथा भारत ओर शैयुक्त-राष्धर के 
सम्बन्धो का नियत्रण करेगा | भारत की ओर से कूटनीतिज्ञ बार्ताएँ, 
सन्धियों एवं राजदूतों की नियुक्ति, दूतावासो सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण 
नियुक्तियों विदेश मंत्री ही करेगा । वर्तमान समय में श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
इतनी महत्वपूर्ण दे कि इस विभाग का कार्य संघ के प्रछुख कार्यों में है । 

२-ग्रेह-मन्त्री-णह-मंत्री देश के आन्तरिक शासन को सुचार 
रूप से चलाने के लिए, उत्तरदायी है। देश में आन्तरिक शान्ति ओर 
सुरक्षा बनाए. रखना शह-विसाग का कार्य है। संघ द्वारा शासित राज्यों 
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का शासन इसी विभाग , के द्वारा होगा । चीफ-कमिश्न॒रों, शासको 
आदि की नियुक्ति यही विभाग करेगा । संविधान लागू होने के पूर्व यहाँ 
लगमग साढ़े पॉ्च सौ देशी रियासत थीं | णह-विभाग ने इनमें से सैकड़ों 
को उनके पास के राज्यों में विज्लीन कर दिया और शेष का पुन/खंगठन 
करके लगभग सवा दर्जन इकाइयों का निर्माण कर दिया; यह भारतीय 
इतिहास की बहुत महत्वपूर! घटना हैं । 

३--शिक्षा-मन्त्री--यह मंत्री शिक्षा-विमाग का संचालन करता * 
है, ओर इस प्रकार भारतीय नागरिकों को योग्य ओर शिक्षित बनाने के 
लिए उत्तरदायी है । वर्तमान समय में देश मे केवल १८ प्रतिशत व्यक्ति 
ही साक्षर हैं, और अगले दस वर्ष में चौदह वर्ष तक के सब बालकों की 
शिक्षा का प्रबन्ध करना है, इससे इस विभाग का महत्व स्पष्ट है। 

,४-विंच-सन्त्री--संघ का वित्त विभाग इस मत्री के अधीन 

है | यह विभाग सरद द्वारा निर्धारित करो को वसूल करेगा, ओर विविध 
विभागों को उसके द्वारा निर्धारित धन-राशि देगा । वित्त मंत्री प्रति वर्ष 
संघ का आय-व्यय का लेखा बनाएगा ओर वही करेन्सी ओर रिजिव बेंक 
का नियंत्रण करेगा | 

४--रक्षा-मन्त्री--इस मंत्री का काम देश की वाहरी आक्रमणों 
से रक्षा करना ओर स्थल, जल तथा वायु सेनाओं की व्यवस्था करना है| 
पेनाओ में नियुक्ति आदि इसी विभाग के आदेश से होती है । 

६--अ्रम-सम्त्री--यह मत्री शअ्रमबिमभाग का काम संभालता 
है, श्रमियो को शोषण से बचाने तथा उनका जीवन स्तर ऊँचा करने 
का प्रयल्त करता है, ओर आवश्यक कानून बनवाता है। 

७--संदेश-मन्त्री--यह मत्री यंघ की डाक, तार ठेलीकोन आदि 
की व्यवस्था करता है | 

८-- स्वास्थ्य -सन्त्री-वयह मत्री जनता के स्वास्थ्य-सुधार और रोग 
निवारण का कार्य करता है। 
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६--विधिश्मन्त्री--ह मंत्री संघ के लिए. विधियों या कानूनों को 
निर्माण और संशोधन करता है। किसी विषेवक पर संसठ में विचार 
होने से पूर्व यह विभाग देखेगा कि संविधान तथा विधि (कानून) की दृष्टि 
से उसमे कोई बात अगंगत (वेमेल) तो नहीं है | 

१० -ज््योग-सन्त्री--संघ्र॒ का उद्योग-विमभाग उद्योग मंत्री के 
अधीन होता है। देश में नवीन उद्योगों की स्थापना, स्थापित उद्योगों की 
कठिनाइयों को दूर करना ओर देश की सम्रद्धि को बढ़ाने वाले उद्योगों के 
लिए. योजना बना कर उन्हें कार्यानिवित करना--इ विभाग का कार्य 
होगा | 

११--कारखाना, खान तथा विद्य त भन्त्री--देश में विद्युत 
शक्ति सम्बन्धी योजनाश्ों का विकास करना तथा कारखानों श्रोर॑ खानों 
का उत्पादन बढ़ाने के लिए. उपयुक्त व्यवस्था करना इस विमाग के मंत्री 
का कार्य होगा | 

१२--यावायात-सन्त्री--यातायात मंत्री मुख्यतः रेलों तथा 
अन्य यातायात के साधनों का प्रबन्ध करता है । 

१३--खाद्य-सन्त्री--खाद्य मंत्री का कार्य देश के खाद्य 
संकट को हल करना ओर क्रपि का विकास करके देश को खाद्य सम्बन्धी 
मामलो में स्वावलम्बी बनाना है। 

१४--पुनर्वा सन-मन्द्री--देश के विभाजन से जो शरणार्थियों 
की समस्या उसन्न हो गई है, उसे हल करने अर्थात्‌ शरणार्थियों 
को वसाने उन्हें काम में लगाने आदि का कार्य पुनर्वासन-मन्त्री के 
अधीन है| 

१४--वा शिज्य-सन्त्री--वाणिज'-उत्री का कार्य देश के आन्तरिक 
ओर वाह्य लक की नियन्त्रण करना ४ | विदेशों से क्या माल यहाँ 
आए ओर कौन बाहर भेजा जाय, इसका विचार यही विभाग करता है | 


मन्ज्रि-परिषद्‌ रै६र३ 


सेक्रे ठटी आदि पदाधिक्रारी-प्रत्येक विभाग के मंत्री द्वारा 
निर्धारित नीति का पालन करने और उस विभाग के कायलिय के: 
दैनिक कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए, प्रत्येक विभाग का एक 
सेक्र टरी होता हैं। इसका पद स्थायी होता है; मंत्रियों के पंखिर्तेन से 
उसके पद्‌ पर कोई असर नहों होता | सेक्रटरी की सहायता के लिए. 
डिप्टी तथा असिस्टेंट सेक्रेटरी ओर कुछ क्लक होते हैं। सेक्र ठरियों 
का एक विशाल कार्यालय होता है । कुछ मन्त्रियों के साथ 
संसदीय सेक्रटरी भी होता है, यह ससद्‌ का सदस्य होता है और 
इसका कार्य मन्त्रि को ससद्‌ सम्बन्धी कार्यों में सहायता देना है। 
मन्त्रिपरिषद के बदलने पर इसे मी हटना होता है । इसके वेतन और भत्ते 
के लिए प्रति वर्ष संसद की स्वीकृति ली जाती है। क्योंकि इन पदो पर 
संसद के सदस्यों की ही नियुक्ति को जाती है, इसलिए संविधान के अनुसार 
यह आवश्यक होता है कि संसद यह विधि बनाए कि सरकारी कोष से 
चेतन पाने के कारण इन्हें संसद की सदस्यता से वंचित नहीं किया 
' जायगा । 


मंत्रिपरिषद की कार्य-परणांली--साधारणतया मंत्रिपरिषद की 
सभा प्रति सप्ताह होती है | सभा में सभापति का आसन प्रधान मंत्री ग्रहण 
करता है। उसमें नीति सम्बन्धी व्यापक विषयों का विचार होता है | फिर 
प्रत्येक विभाग का मंत्री इस नीति का पालन करता है । सभा के लिए किसी 
कोरम या मत-दान की आवश्यकता नहीं होती; अकेला प्रधान मंत्री भी 
महत्वपूर्ण निश्चय करने में स्वतंत्र है । समा की सब चचा गुस रखी जाती 
है। वित्तसम्बन्धी वार्ता ओर आय-ब्यय अनुमान-पत्र तो प्रधान मत्री 
और वित्त-मंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों को भी नहीं चताया जाता | किसी 
विभाग के रोजमर्य के काम के सम्बन्ध में उसका मंत्री ही निर्णय कर लेता 
है. अथवा वह.प्रधान मंत्री का परामश ले लेता है| 
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मंत्रिपरिषद्‌ का उत्तरदायित्व--मंत्रिपरिपद लोकतभा के 
अति उत्तरदायी होती है। वह जो भी काम करे, या नीति रखे उसकी 
सफाई देने अथवा उसका ओचित्य प्रमाणित करने के लिए, प्रधान- 
मंत्री तथा उसके सहयोगियों को हर समय तैयार रहना होगा । 
उन्हें लोकसभा के सदस्यों को सदेव संतुष्ट रखना होगा। प्रजातत्र के 
आदर्श की दृष्टि से यह ठीक भी है कि मंत्रिगण कोई ऐसा काम न 
करें, जो जनता के हित के विरुद्ध हो ओर जिसे जनता के प्रतिनिधि 
पसन्द न करते हो | लोकसमा मे परिप्रद की नीति ओर कार्यो की ख्तंत्रता- 
पूवंक आलोचना की जा सकेगी | यदि किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर लोकः 
सभा का बहुप्रत मंत्रिपरिपद्‌ की ओर से रखे हुए प्रस्ताव, या कानून 
सम्बन्धी मसविदें के विरुद्ध हो जाय, तो मंत्रीपरियद्‌ को पदत्याग करता 
पड़ेगा | इस प्रकार मत्री लोग तमी तक अपने पद्‌ पर रह सकेंगे, जब्र तक 
उन्हें! लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो । यद्‌ किसी समय उन्हें ऐसा 
अनुमव हो कि लोकसभा का उन पर वश्वास नही रहा है तो उन्हें त्शगपत्र 
देना चाहिए | 

उत्तरदायित्व सामूहिक है---ऊपर मंत्रिपरिपद के उत्तरदायी 
होने की वात कही गयी है । उसका उत्तरदायित्व सामूहिक है| इसका अर्थ 
यह है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए. अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं 
होगा, वरन्‌ उसके लिए, रुम्पूर्श मंत्रिपरिपद उत्तरदायी होगी। यदि किसी 
मंत्री की कसी विपय पर लोकसभा मे हार हो जावे तो वह मंत्रिपरिषद 
की हार होगी और उस दशा मे संपूर्ण मंत्रिपरियद्‌ को अपना त्यागपत्र 
देना होगा । किसी मंत्री द्वारा उपस्थित किया हुआ प्रस्ताव समस्त मंत्रि- 
परिषद्‌ | ही प्रस्ताव समझना चाहिए, भले ही उस प्रस्ताव पर मंत्रियों,में 
आपस मे विचारविनिमय न हुआ हो। सामूहिक उत्तरदायित्व मे यह बात 
भी है कि यदि मंत्रिपरिपद ने अ्रपना कोई निश्चय कर लिया है तो समस्त 
मत्रियों को उसका समर्थन करना चाहिए। यदि कोई मत्री इस निर्णय 
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से असतुष्ट है तो उसे स्थाग-पत्र दें देना चाहिए। मंत्रिपरिषद के सदस्य 
रहते हुए वह उस अच्ताव के विरुद्ध मत प्रद्न नहीं कर सकेगा। 
इसके साथ ही साथ किसी मत्री को सरकार की नीति के विरुद्ध कोई वक्तव्य 
नहीं देना चाहिए. ओर न अपने साथियों की सलाह के वगैर उसे सरकार 
की ओर से कोई वादा करना चाहिए | 

मंत्रियों सम्बन्धी अन्य वार्ते--संविधान मे कहा गया है कि 
मंत्री तमी तक अपने पद पर रहेंगे, जब्र तक कि वे राष्ट्रपति को संतुष्ट रख 
सके | इसका अथ यह निकलता है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उसके पद 
से हठा सकता है। किन्तु यह कार्य वह प्रधान मन्नी की सलाह से ही 
करेगा | यदि किसी मंत्री का काय अथवा आचरण आपत्तिजनक साबित 
हो तो प्रधान मत्री के कहने पर राष्ट्रपति उसे हट देगा | हटाने की पद्धति 
यह होगी कि प्रधान मंत्री उसे त्याग-पत्र देने की प्रेरणा करेगा; यदि वह 
मंत्री त्यांग-पत्र दे दे तो मामला निपट जायगा; परन्तु यदि वह अपने पद 
का परित्याग न करे तो प्रधान मंत्री अपना तथा पूरी मनत्रपरिषद का 
त्याग-पत्र देकर नयी मत्रिपरिषद ऐसी बनाएगा, जिसमे उपयु क्‍त व्यक्ति 
न हो । इस मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्तित राष्ट्रपति कर देगा | 

प्रधान मंत्री---प्रधान मंत्री का पद बहुत की महत्वपूर्ण है। 
मंत्रिपरिषद मे उसका स्थान सर्वश्रेष्ठ है | जैसा कि वतलाया जा चुका हे, 
सविधान के अनुसार उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वार होगी परन्तु वास्त- 
विकता यह है कि राष्ट्रपति द्वारा बहुमत दल का नेता ही प्रधान-मंत्री नियुक्त 
किया जाता है | प्रधानमंत्री मत्रि-परिषद्‌ के सदस्यो का चुनाव करता है ओर 
उनके विभागों को स्थिर करता है। संविधान में यह नहीं बताया गया कि 
मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री का स्थान क्‍या होगा ) यह निर्विवाद है कि वह 
मंत्रिपरिषद का नेता होगा और साथ ही साथ लोकसमा के बहुमत दल 
का भी । मत्रिपरिपद्‌ की सभाओं में वह समापति कहेगा | नीति निर्धारित 
करने में उसका प्रमुख हाथ रहेगा। अधिकांश नीति सम्बन्धी मामलों में 
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ओर महत्वपूर्ण प्रश्नो पर सरकार की ओर से संसद में वक्तव्य वही देगा | 
यदि वह प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला हुआ्ना तो संसार के शक्तिशाली शासकों 
में से एक होगा | वह मंत्रियों का चुनाव ही नहीं करेगा, वरन आवश्यकता 
होने पर अपने मंत्रिपरिपद्‌ मे परिवर्तन भी कर सकेगा । वह किसी मंत्री 
को अपने पद से त्यागपत्र देने को भी कह सकता है ओर यदि कोई मंत्री 
उसके आदेश से ऐसा करना स्वीकार न करे तो वह मंत्रिपरिषद का त्याग 
पत्र राष्ट्रपति को देकर दूसरे मत्रिपरिपद्‌ का संगठन कर लेगा | संघ्र की 
आन्तरिक एवं वाह्य नीति का निर्धारण वही करेगा। संघ की वृहत्‌ 
शक्तियों एवं संकटकालीन अधिकारों का उपय्रोग राष्ट्रपति उसके ही 
परामश से करेगा | इस प्रकार युद्ध के समय उसके अधिकार बहुत ही 
अधिक होगे । 

पहले कहा गया है कि मंत्रियों के लिए लोकसभा का सदृध्य होना 
आवश्यक है। परन्तु प्रधान मंत्री चाहे तो ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री 
नियुक्त करा सकता है, जो लोकसभा का सद॒क््य न हो । यह इस तरह कि 
वह राष्ट्रपति को परामर्श देकर ऐसे व्यक्ति को पहले राज्य-परिषढ का 
सदस्य नामजद करादे (राष्ट्रपति को राज्य-परिपद्‌ के लिए, १२ सदस्य नाम- 
जद करने का अधिकार है), ओर फिर उस व्यक्ति को राष्टपति द्वारा मंत्री 
भी नियुक्त करादे । राष्ट्पति साधारण अवत्था में प्रधान मंत्री का परामश 
मान ही लेता है। इस प्रकार प्रधान मंत्री की इच्छा से ऐसा व्यक्ति भी 
मंत्री नियुक्त हो सकता है, जो लोकसभा का सदस्य न हो | 

प्रधान मंत्री मत्रिपरिपद के निर्णशयों तथा शासम सम्बन्धी समस्त 
मामलों की सूचना राष्ट्रपति को समय-समय पर देता रहेगा | इसके अति 
रिक्त ससद में पेश होने वाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में राष्ट्पति कुछ जानना 
चाहे तो प्रधान मंत्री को उसकी पूरी जानकारी राष्ट्रपति को देनी चाहिए | 
/धान-मंत्री का कत्तेब्य हे कि यदि राष्ट्पति की इच्छा किसी ऐसी बात को 
मंत्री-परिषद के सामने रखने की हो, जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय तो किया 


मन्त्रि-परिषद्‌ श्द्छ 


हो परन्तु जिस पर मत्री-परिष्द ले विचार न किया हो तो वह उसे मंत्रि- 
परिषद के सामने विचारार्थ रखे | 


प्रधान मत्री का कार्य और जिम्मेदारी साधारण नहीं है, बहुत ही चतुर, 
ज्षमताशील, प्रतिभावान और प्रभावशील व्यक्ति ही उसे पूर्ण कर सकता 
है| मंत्रियों के निर्वाचन में उसे देखना होगा कि उसके चुनाव से दल 
के समस्त व्यक्ति प्रसन्न हैं, कोई उससे असतुष्ट तो नहीं है। जितने भी 
मंत्री चुने जावे वे देश के विभिन्न राज्यों एवं वर्गों का प्रतिनिधित्व करते 
हों | कोई वर्ग या राज्य यह न सोचे कि उसका कोई भी प्रतिनिधि मंत्रि- 
परिषद्‌ का सदस्य नहीं है और उसकी जानबूक कर उपेक्षा की गई है। 
यदि प्रधान-मंत्री इन बातो का ध्यान नहीं रखेगा तो उसके दल में फूट 
पडने की आशंका है। देश के शासन-कार्य को चलाने के अतिरिक्त 
उसे अपने दल के नेता की हैसियत से भी दल का संगठन बनाए 
रखना होता है | मंत्रिपरिषद के चुनाव में उसकी इच्छा ही, स्वोपरि नहीं 
होती, उसे उपरोक्त समस्त दृष्टिकोणों को संगुख रखकर एक प्रकार 
का समभोता सा ही करना होता है। मत्रियो के चुनाव से भी महत्वपूर्ण 
कार्य मंत्रियों मे विभागो का बितरण करना है । इसके लिए उसे प्रत्येक 
मत्री की कायदल्वता, उसकी न्यायबुद्धि, शासन-शक्ति तथा उस 
विभाग सम्बन्धी उसके ज्ञान ओर रूचि को ध्यान में रखना होता हैं। मंत्रियों 
को अपने कार्यों के लिए संसद मे उत्तर देना होता है और पत्र मी उनके 
कार्यों की आलोचना करते हैं। इसलिए उचित प्रकार के व्यक्तियों को 
ही इन महत्वपूर्ण कार्यों को देना ठीक होगा। 


मंत्रिपरिषद्‌ अपदस्थ कैसे किया जा सकता है ९-- 
साधारण तथा ऐसा मंत्री-परिषद, जिसे लोकसभा का समन प्रास नहीं है, 
स्वयं ही त्याग-पत्र दे देगा | इसके अतिरिक्त संसद अविश्वास प्रगट करके 
उसे अपरस्थ कर सकती हैं । अविश्वास प्रगठ करने के ढंग ये हैं:-- 
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(अ ) जत्र आयब्यय-लेखा संसद मे उपस्थित हो तब किसी मंत्री 
के वेतन मे कमी का प्रस्ताव उपस्थित कर दिया जावे | 

(आ ) लोकततभा किसी ऐसे प्रस्ताव को पास न करे, जिसे मंत्रि- 
परिषद महत्वपूर्ण समझता हो। ( यह बात त्याग-पत्र का कारण तभ 
होग॑, जब्र मंत्रिगरिष्रद इसे विश्वास का प्रश्न बना दे | ] 

(इ ) लोकसभा किसी ऐसे प्रस्ताव को पास कर दे, जिसका मंत्रि- 
परिषद विरोध करे ओर इस प्रस्ताव को विश्वास का प्रश्न बना दे | 

(ई ) किसी मंत्री के विरुद्ध या उसके विभाग के विरुद्ध लोकसभा 
निन्‍्दात्मक प्रस्ताव पास कर दे । 

(3 ) लोकसभा मत्रिपरिषद्‌ की नीति के विरुद्ध अ्रविश्वास का 
प्रस्ताव पास करदे । 


महान्यायवादी->भारत का एक महान्यायवादी ( अटर्नी- 
जनरल ) हांगा | इस पद्‌ पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश 
नियुक्त होने की योग्यता रखनेवाले व्यक्ति को नियुक्त करेगा । महान्याय- 
वादी का काय राष्ट्रपति को ओर भारत सरकार को संविधानिक विषयों पर 
तथा विधि सम्बन्धी विषयों पर परामर्श देंने का होगा | विधि सम्बन्धी जो 
कार्य राष्ट्रपति महान्यायवादी को सौपेगा उन्हें पूरा करना उस 
का कतेव्य होगा। अपने कर्तव्यों के पालन के लिये महान्यायवादी को 
भारत राज्यक्षेत्र मे के सब न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। 
महान्यायवादी अपने पद्‌ पर उस समय तक बना रहेगा, जब तक राष्ट्रपति 
चाहें । उसका वेतन राष्ट्रपति द्वार निश्चित किया जायगा । 
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भारतीय शासन की सर्वोच्च सत्ता अब भारतीय जनता के 
हाथ में निहित होगयी है। जन-प्तिनिधियों के बहुमत के 
विरुद्ध कोई मंत्रिमंडल एक दिन के लिए नहीं टिक सकेगा । 
जनता के प्रतिनिधि-गण संघ के सर्वोच्च अधिकारों राष्ट्रपत्ति को 
भी हटा सकेंगे | 

--शंकरद्यालु श्रीवास्तव 

पिछले अध्याय में यह बतलाया गया हैं कि मन्त्रिपरिषद किस प्रकार 
शासन-काय करती है | भारत सरकार की शात्षन नीति निधारित करने का 
कार्य संसद का है। वद देश के लिए. आवश्यक विधि निर्माण करती है 
ओर इस बात की जांच करती रहती है कि मारत सरकार कहाँ तक उस 
भीति के अनुसार कार्य करतो है | वह सरकारी आय-व्यग् का नियन्त्रण भी 
करती है | 

अन्तकोलीन संगठन---संसद के संगठन के सम्बन्ध में जो स्थायी 
च्यवध्या संविधान में दी गई है, वह तो नये नि्ांचनों के पश्चात्‌ ही 
अमल में लायी जा सकेगी। नये निर्वाचन होने तक संविधान-सभा को ही 
संसद का रूप दे दिया गया है, यही उसके स्थान पर कार्य करेगी। २६ 
जनवरी १६५० तक संविधान-सभा के सदस्यों की संख्या २०८ थी। उसके 
पश्चात्‌ संविधान सभा के उन सदस्यों में से, जो प्रातीव विधान सभा तथा 
संविधान सभा दोनों के सदस्य थे, बहुतसो ने संसद से त्यागपत्र दे दिया, 
क्योंकि नये संविधान के अंतर्गत कोई व्यक्ति एक समय मे केवल एक ही 
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विधान-मंडल का सदस्य हो सकता है | इन रिक्त स्थानों की पूर्ति नये सदस्यों 
द्वारा की गई | २८ जनवरी को जत्र संसद का अधिवेशन आरंभ हुआ तो 
उसमे लगभग १०० नये सदस्य उपस्थित थे | इसके अतिरिक्त संसद में 
कुछ ऐसी नयी रियरासतो को भी प्रतिनिधित्व प्रगन किया गया, जो भारतीय 


संघ मे पीछे सम्मिल्नित हुई | 


भारतीय संसद के वर्तमान सदस्यों की संख्या ३२४ है । इन सदस्यों 
का निर्वाचन सीधा जनता द्वार नहीं किया गया था) वरन प्रांतीय विधान- 
समाओ्रों द्वारा हुआ था । इनमे विविध राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या 


इस प्रकार है-- 

राज्य सदस्य 
आसाम पर 
पश्चिमी बगाल २१ 
उढ़ीसा १४ 
मध्यप्रदेश २० 
बिहार ३६ 
उत्तरप्रदेश ७ 
पंजाब ५ 
बम्बई र्‌६ 
मद्रास ४० 
हैदराबाद १६ 
जम्मू कश्मीर छः 
मध्यमारत ७ 
मैसूर ७ 





श्ज्य 


पटियाला तथा पंजाब-राज्य सघ 


राजस्थान 
सौराष्ट्र 
त्रावनकोर कोचीन 
विश्य प्रदेश 
अजमेर 
भोपाल 
कूचबिहार 
कुर्ग 
देहली 
हिमाचल प्रदेश 
कच्छु 
मनीपुर त्रिपुरा 


सब शाज्यों के सदस्यों का योग 





सदस्य 


। 


नर 
० 
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संसद के दो सदन---भारतीय संघ का केन्द्रीय विधान मंडल 
संसद (पाल्िमेट) है | इसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे--लोकसभा और 
राज्य-परिषद्‌ | लोकसभा में समस्त देश की जनता के प्रतिनिधि होंगे ओर 
राज्य-परिषद्‌ में सघ के राज्यों के प्रतिनिधि | संविधान-सभा के कुछ सदस्यों 
का मत था कि केन्द्र में केवल लोकसमा ही रखी जावे; द्वितीय सदन 
की कोई आवश्यकता नहीं हैं, उसे न रखा जावे | परन्तु जैसा कि ऊपर 
बताया गया है द्वितीय सदन में गज्यो के प्रतिनिधि होते हैं, ओर संघ- 
शासन में राज्यों को भी यथेष्ट महत्व दिया जाना चाहिए। इस लिए 
राज्य-परिषद को रखा गया | द्वितीय सदन की अन्य उपयोगिता भी हैं, 
उसके विषय में आगे प्रकाश डाला जायगा । 


लोकसभा 


लोकसभा में अधिक से अधिक ४८०० सदस्य होगे। जम्मू-काश्मीर 
तथा अन्दमान-निकोनरार के सात सदस्यों को छोडकर शेष सदस्य जनता 
द्वारा निर्वाचित होंगे। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष 
निर्वाचन द्वारा करेगी | निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा 
अथांत्‌ प्रत्येक ऐसा नागरिक जिसकी आयु २१ वर्ष से कम नहीं है, जो 
निवास की शर्ते पूरी करता है ओर विज्ञित्तावस्था, भ्रष्टाचार, अपराध 
अथवा किसी विधि-विरुद्ध ( गैरकानूनी ) व्यवहार के कारण अयोग्य न. 
ठहराया गया हो, मतदाता हो सकेगा। निर्वाचन के लिए भारतीय सँघ - 
के राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचनन््षेत्रों में विमाजित्‌ किया जायगा; 
प्रत्येक निर्वांचननक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करनेवालों सदत्यों की संख्या इस 
भाँति निर्धारित की जायगो कि प्रति ७,५४०,००० जनसंख्या के 
लिए एक से कम सदस्य न हो ओर ५,००,५०० जन-सख्या के लिए, एक 
से अधिक सदस्य न हो। प्रतिनिधित्व का अनुपात देश मर में समान 
रखा जायगा । प्रत्येक राज्य से जितने सदस्य निर्वाचित होंगे उसकी सूची 
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नीचे कीं तालिका से ज्ञात हों जावेगी +-- 


शज्य 


आसाम 

बिहार 

बम्बई 
मध्यप्रदेश 
मद्रास 

उडीसा 

पंजाब 

उत्तर प्रदेश 
पश्चिमी बंगाल 


[जि वग के राज्य] 


हैदराबाद 
जम्मू कश्मीर 
मध्यमासत 


मैसूर 


सदस्य 
[कि वर्ग के राज्य] 


१२ 
है. 
४४ 
र्६ 
७ 
२० 
श्द 
दर 
३४ 


श्ष 

प्‌ 
११ 
१९ 


राज्य 
राजस्थान 
सौराष्टर 
बरावनकोर-कोचीन 
[ग वर्ग के राज्य] 

अजमेर 

भोगल 
विलासपुर 

कुर्ग 

देहली 

हिमाचल प्रदेश 
कच्छ 
मनीपुर 
त्रिपुरा 
विंध्यप्रदेश 
अदडमन 


पत्याला तथा पंजाब-राज्यसंध ५ तथा निकोबार 
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सत्र राज्यों के सदस्यो का थोग 





सदस्य 
२० 


न््छ ०६ ८७ ७ 0 ०० 


सकी न्‍ल्‍क आछ लत 


न 


४६६ 


बनती 


वयस्क मताधिकार--प्रताधिकार के सम्बन्ध में सबसे मह त्वपूर् 
बात यह, है कि भारत में यह पहला अवसर है जब वयत्क मताधिकार को 
केन्द्रीय लोकसभा के निर्वाचन में स्थान दिया गया है। इस महत्वपूण 
निश्वय द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को यह अनुभव करने का अवसर 
दिया गया है कि उसका भी देश के शासन में कुछ भाग है। जैसा पहले 
कहा गया है, देश की राजनैतिक प्रगति में यह एक मार्क का काम है। 
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पृथक निर्वाचन प्रणाली का अन्त---नये सविधान से पृथक या 
साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब सब निर्वाचन 
संयुक्ष निर्वाचन-प्रणाल्ी के अनुसार होंगे। परूठु अनुसूचित जातियो, 
आदिवासियों तथा एंग्लो-इन्डियनों आदि अल्प संख्यकों के लिए कल 
स्थान लोकसभा में उनकी जन संख्या के आधार पर सुरक्षित रखे गये 
हैं | यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करे कि लोकसभा में ऐग्लो-इन्डियनों को 
पर्यास प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह स्वयं दो ऐग्लो-इन्डियन सदस्य 
मनोनीत कर सकेगा । [ यह सरक्षण २६ जनवरी १६६० तक रहेगा। | 

है. 


निर्वाचन-श्षेत्र--निर्वांचन के लिए संपूर्ण देश प्रादेशिक 
निर्वाचन-क्षेत्री में विभाजित कर दिया जावेगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र 
की जनसंख्या पाच लाख से साढ़े सात लाख तक के बीच में होगी। 
इन निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा 
जायगा कि प्रतिनिधित्व का अनुपात देश भर से समान हो अर्थात्‌ 
एक निर्वाचन-क्षेत्र की जन-सख्या और प्रतिनिधियों में जो अनुणात हो, 
वही सारे भारत के अन्य निर्ाचन-क्षेत्रों मे हो। प्रत्येक जन गणना के 
पश्चात्‌ निर्वांचन-क्षेत्रो का नयी जन-संख्या के अनुसार पुनर्सद्भठन 
किया जायगा। यदि किसी जन-गणना का फल उस समय निकलेगा 
जब लोकतभा कार्य कर रही होगी तो उम्तके भग होने तक नये निर्वाचन- 
क्षेत्रों के हिसाब से निर्वाचन नहीं किया जायगा अर्थात्‌ जन-गणना के 
पश्चात्‌ लोकसभा को भद्भ नहीं किया जायगा | 
निर्दाचक-नामावती और निर्वाचक की योग्यता--प्रत्येक 
निर्वाचन'क्षेत्र के लिए. एक निर्वांचक-नामावली निर्वाचन-आयोग 
( कमीशन ) की देखरेख मे तैयार करदायी जावेगी। इस निर्वाचक- 
नामावली में उस ज्षेत्र के समस्त निर्वाचकों के नाम होंगे । एक व्यक्ति 
का नाम एक निवाचन/क्षेत्र में एक ही वार लिखा जायगा और कोई भी 
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व्यक्ति दो निर्चाचकक्षेत्रो से एक साथ उम्मीदवार नहीं हो सकेगा 
निर्वाचक-नामावल्ी मे ऐसे व्यक्तियों का नाम दर्ज किया जायगा, जो 
निर्वाचक की योग्यता सम्बन्धी निम्नलिखित शर्ता को पूरा करते हैँ :-- 

१-भारत का प्रत्येक नागरिक जो १ मार्च सन्‌ १६४० को २१ वर्ष 
या अधिक आरायु का रहा हो, ओर 

२--जो १ श्रप्रेल १६४७ से ३१ दिसम्बर १६४६ तक उस 
निर्वाचन-ज्षेत्र मं कम से कम १८० दिवस तक रह चुका हो । 

निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति निर्वाचक् नहीं हो सकेंगे :७-- 

(क) जी भारत का नागरिक न हो | 

(ख्र) जो किसी न्यायालय द्वारा पागल करार दे दिया गया हो । 

(ग) जो निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्यचार या दुराचरणु के अपराध में 
अपराधी ठहराया गया हो | 

निर्वांचनों में निष्पक्चता और इमानदारी स्थापित करने के लिए एक 
निर्वांचन-आयोग का प्रवन्व किया गया है, इसके सम्बन्ध में निर्वाचन 
शीर्पक अध्याय में लिखा जा चुका है । 

लोकप्भा की सदस्यता के लिए योग्यता-- लोकसमा 

के सदस्य निर्वाचित होनेवाले व्यक्ति के लिए. आवश्यक होगा कि-- 

(क) वह भारत का नागरिक हो | 

(ख) कम से कम २४ वर्ष की आयु का हो | 

(ग) उठमे संस की विधि द्वारा निर्धारित, सदस्य होने की अ्रत्य 
योग्यताएँ हों | 5 

लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्यता--कोई भी 

व्यक्ति लोकसमा का सदस्य निर्वाचित न हो सकेगा, यदि उसमें उपरोक्त 
योग्यताओं का अभाव हे, अथवा यदि वह्‌-- 

(१) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के ऐसे पद पर आसीन 


ससद वा पालिमट १७५, 


हो, जिससे उसे आर्थिक लाभ होता हो | [मारतीय सघ के मत्री या किसी 
राज्य के मत्री के ऊपर यह प्रतिबध लायू नही होगा !] 

(२) पागल हो और किसी न्यायालय द्वारा पागल करार दे दिया 
गया है | 

(३) ऐसा दिवालिया हो, जिसका भुगतान न हुआ हो। 

(४) संतद द्वारा निर्मित किसी विधि के अंतर्गत अगोग्य ठहरा दिया 
गया हो | 

(५) उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली 
हो, अथवा उसकी राज-मक्ति किपी अन्य ढेश के प्रति हो, या किसी अन्य 
देश से उसका लगाव हो | 

यदि सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति मे उपयुक्त 
अयोग्यताओं में से कोई अयोग्यता उत्पन्न हो जायगी तो वह सदस्य 
नहीं रहेगा । सदस्य की अ्रयोग्यता सम्बंधी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति 
निर्वाचन-श्रायोग के परामश से करेगा । 


लोकसभा का कार्यकाल---लोकसमा का काय-काल साधारण 
अवत्या मे » वर्ष होगा। इस बीच में राष्ट्रपति उसे भंग करके नया 
निर्वाचन कर सकेगा ! पर वह ऐसा तमी करेगा, जन उसे यह विश्वास 
हो जाय कि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधियों का अभाव है। पाच वर्ष 
की अवधि समाप्त होने पर लोकसभा स्वयं भग हो जायगी | साधारणतया 
लोकसभा के कार्यकाल को वढ़ाया नहीं जायगा | परन्तु संकट की घोषणा 
होने परसंसद्‌ इस आशय की विधि-निर्माण करके कार्यकाल एक वार एक 
वर्ष के लिए बढ़ा सकेगी। इस के पश्चात्‌ किसी भी दशा भें लोकसमा का 
कार्य-काल छुः माह से अधिक नही बढ़ाया जायगा | 

लोकप्भा का अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष---लोकसमा अपने 
सदस्यों में से एक अध्यक्ष ( स्पीकर ) ओर एक उपाव्यक्ष ( डिप्टी सीकर ) 
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निर्वाचित करेगी | अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष अपने पदों पर तब तक बने 
रहेंगे, जब तक कि वे लोकसभा के सदस्य रहेंगे, या वे स्वयं त्यागपत्रनहीं 
देंगे, अथवा उन्हें लोकसभा अयोग्यता अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पास 
करके ।परदच्युत नहीं कर देगी । अविश्वास या अ्रयोग्यता का प्रस्ताव 
उपस्थित करने के लिए इस आशय की सूचना १४ दिन पूर्व देनी होगी; 
लोकसभा के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास होने पर श्रध्यक्ष पदच्युत हो 
जायगा । लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष नई लोकसभा के 
प्रथम अधिवेशन तक अपने पद पर बना रहेगा । अध्यक्ष का पद रिक्त 
होंने पर उसकी अनुपस्थिति में उसका पद उपाध्यक्ष अहरण करेगा । 
उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त होने पर राष्ट्रपति लोकरुमा के किसी सदस्य 
को इस पद्‌ पर नियुक्त कर सकेगा | लोकसभा की किसी बैठक में यदि 
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित किया 
जाता है तो वह सभा में उपस्थित तो रह सकेगा परन्तु अपना पद-अहण 
न करेगा । ऐसा भ्रस्ताव उपस्थित होने पर उसे लोकसभा में बोलने ओर 
प्रथम मत देने का अधिकार होगा, परन्तु मत समान होने पर वह मत 
प्रदान न कर सकेगा | लोकसभा के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के वेतन श्रोर 
भत्त संतद विधि द्वारा निश्चित करेगी। जब तक संसद ऐसी विधि नहीं 
बनाएगी, तब तक उन्हें वही वेतन मिलेगा, जो इन पदाधिकारियों को 
यह संविधान लागू होने से पहले दिया जाता था | 


गण-पूर्ति या कोरम---लोकसभा की कार्यवाही आरम करने 
के लिए सभा में कुल सदस्यो की संख्या की दसवें भाग की उपस्थिति 
आवश्यक होगी | 
राज्य-परिषद्‌ 


संसद का दूसरा सदन राज्य-परिपद कहलायेगा | जिस भाँति लोकसभा 
मे जनता के प्रतिनिधि होंगे; उसी भांति राज्य-परिप्द में संघ के विभिन्न 
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राज्यों के प्रतिनिधि होगे | राज्य-परिषद स्थाई संस्था होगी। वह कमी भी 
भंग नही वी जायगी, किन्तु इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष के पश्चात्‌ 
अपना स्थान रिक्त करेंगे ओर उन स्थानों की पूर्ति नवीन सदस्यों से होगी । 

राज्य-परिषद से अधिक से अधिक २४० सदस्य होंगे। इनमें से 
अधिक से अधिक २२८ राज्यों की ओर से निर्वाचित होंगे ओर १२ सदत्य 
राष्ट्रपति द्वारा नामजद्‌ किए जावेंगे | ये १२ सदस्य ऐसे होंगे, जिन्हें 
साहित्य, विशान, कला ओर सामाजिक सेवा का विशेष श्ञान अथवा व्यवहारिक 
अनुभव हो | राज्यों के प्रतिनिधि-सदस्थों यानी २३८ सदस्यों का निर्वाचन 
श्रप्रत्यक्ष रीति से होगा । इस निर्वाचन की दृष्टि से भारतीय संध के राज्य 
दो श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं । (१) क और ख वर्ग के राज्य, 
जिनमे विधान-सभा होगी; और (२) ग बग के राज्य, जिनमें विधान समा 
नहीं होगी, वरन और जो द्वारा शासित होंगे। क और ख वर्ग के राज्यों के 
प्रतिनिधि उन राज्यों की विधान-समाश्रों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए. 
जायगें । निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत 
के अनुसार होगा | 'ग वर्ग के राज्यो के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस 
रीति से क्रिया जायगो, जो संसद विधि द्वार निश्चित करेगी। 

राज्य-परिषद में विभिन्न राज्यो के प्रतिनिधियों की संख्या इस भांति 
होगी -- 

(क वर्ग के राज्य) आसाम--६; विहार--२१; बम्बई--१७; 
मध्यप्रदेश--१२; मद्रास--२७; उडीसा--६; पंजाब--८ ; उत्तरप्रदेश 
--३१; पश्चिमी चंगाल--१४ | ( योग १४५ ) 

( ख वर्ग के राज्य ) हेद्सबाद--११; जम्मू-कश्मीर-+४; मध्य 
भासत*-६ ; मैसूर--& ; पटियाला ओर पंजाब-राज्य-संघ--ह ; राज- 
स्थान--६ ; सोराष्ट्र--४ ; त्रावकोर कोचीन--5 | ( योग ४६ )। 

( ग वर्ग के राज्य ) अजमेर ओर कुर्ग--१; भोपाल--१; विलासपुर 
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और हिमाचल प्रदेश--१; दिल्‍ली-:? ; कच्छ--१ ; मनिषुर ओर 
त्रिपुर-- १; विंध्य प्रदेश--४ | ( योग १० ) 

कूचबिहार के लिए भी एक प्रतिनिधि दिया गया था, परन्तु वह 
बंगाल में विलीन हो गया। संभवतः बंगाल को एक ओर प्रतिनिधि 
निर्वांचित करे का अधिकार दे दिया जावे । इस प्रकार कुल निर्वाचित 
सदस्य २०४ हुए | निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या २३८ है ; 
इससे कम रह सकते हैँ, अधिक नहीं | 

राज्य-परिपद की सदस्यता के लिए योग्यता और 

अयोग्यता---राज्य-परिपट का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति 
में निम्नलिखित योग्यताएँ होना आवश्यक हैं-- 

(१) वह भारत का नागरिक हो । 

(२ ) उसकी आयु ३० वर्ष से कम न हो | 

(३ ) उसमे वे दूमरी योग्वताएं भी हो, जो संसद विधि द्वास निश्चित 
करे | 

राज्य-परिपद्‌ की सढस्थता के लिए अ्थग्यताएं वही होंगी, जो लोक- 
सभा की सदस्यता के लिए, हैं | सद॒त्य निर्वाचित होने के पश्चात्‌ किसी 
अयोग्यता के उत्न्न होने पर बढ़ व्यक्ति सदस्य नहीं रहेगा | किसी सदस्य 
में ऐसी अगोग्यता उत्पन्न हो गई है अथवा नही, इसका निर्णय राष्ट्रपति 
निर्वाचन-कमीशन के परामर्श से करेगा। 


राज्य-परिषद्‌ का सभापति तथा उपसभापति--भाख 
का उपराष्ट्रपति राज्यपरिपद का सभापति होगा | राज्यपरिपद अपने सदत्यो 
में से किसी एक को उपसभाषति निर्वाचित कर लेगी। सभापति का कार्य- 
काल पांच वर्ष होगा, वशते कि वह स्य त्याग-पत्र न दें दे, अथवा पदच्युत 
न कर दिया जाय | उपसभापति राज्य-परिपद्‌ का सदस्य न रहने पर, स्वयं 
त्याग-पत्र देने पर, अथवा पदच्युत किये जाने पर अपने पद पर न रहेगा | 
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राज्य के सदस्यों का बहुमत अयोग्यता अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पास 
करके उपसभापति को अपदस्थ कर सकता है | ऐसा प्रस्ताव राज्यपरिपद्‌ 
में उपस्थित करने के लिए, १४ दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा | 
उपसभापति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उस पद के लिए किसी 
सदस्य को नियुक्त करेगा। राज्यपरिषद की किसी बैठक में सभापति और र 
उपसमभापति दोनों की अनुपस्थिति मे ऐसा व्यक्ति सभापति का पद 
सम्हालेगा, जिसे राज्यपरिषद्‌ इस पद के लिए नियुक्त करे | जन राज्यपरिषद्‌ 
मे समापति अथवा उपसमापति को अपदस्थ करने का प्रस्ताव उपस्थित 
हो तो जिसके विरुद्ध ऐसा! प्रस्ताव उपस्थित किया जायगा;, वह उपस्थित 
तो रह सकेगा परन्तु अपने पद पर आसीन नहीं होगा। साथ ही 
इस प्रस्ताव पर उसे मत दान का अधिकार नहीं होगा, वैसे बह परिषद्‌ 
की कायवाही में भाग ले सकेगा। समापति तथा उपसभाषति के वेतन 
व भत्ते संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी और जत्र तक संसद कुछ व्यवस्था 
नही करे,-तत्र तक सभापति और उपसमापति को वही वेतन तथा भत्ता 
मिलेगा, जो इन पदाधिकारियों को यह संविधान लागू होने से पूर्व तक 
मिलते रहें हैं । 

संसद के सदस्यों की शपथ--तंसद के प्रत्येक सदस्य को 
अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के, अयवा राष्ट्रपति द्वारा 
नियुक्त व्यक्ति के, सत्मुख संविधान के ग्रति भक्ति ओर कतेब्व-पालन के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित शपथ ग्रहण करनी होगी-- 


मै“अमुक'''जो राज्य-परिषद्‌ ( अथवा लोकसमा ) का सदस्य निर्वा- 
चित (या नाम्जद) हुआ हैँ, ईश्वर की शपथ लेता हैँ (या सत्यनिष्ठा से 
पतिज्ञा करता हूँ) कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 
श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा जिस पद को मैं अहण करले बाला हूँ, 
उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा | 
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] 


सदस्यता सम्बन्धी मर्यादा--कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों 
सदनों का एकसाथ सदस्य नहों हो सकेगा | यदि किसी व्यक्ति का दोनों 
सदनों के लिए निर्वाचन हो जाता है तो संसद त्रिधि निर्माण करके इस 
शत का निश्चय करेगी कि वह व्यक्ति किस सदन की सदस्यता ग्रहण कर 
सकेगा | कोई भी व्यक्ति राज्यों के विधान-मंडल ओर संसद के किसी सदन 
का सदस्य एकसाथ न हो सकेगा | यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान- 
मंडल ओर संसद के किसी सदन, दोनों का सदस्य निर्बांचित हो जाता है तो 
उसे राष्ट्रपति द्वार निर्धारित अवधि के अन्दर किसी एक स्थान से त्योगपत्र 
दे देना चाहिए, अन्यथा, ऐसे व्यक्ति का स्थान संसद में उत्त अवधि के 
चीत जाने पर रिक्ति हो जायगा, यदि वह उस अवधि के पूर्व राज्य के विधान- 
मंडल से त्यागपत्र न दे | 
यदि संसद के किसी सदन का सदस्य साठ दिन तक, अपने सदन की 
आज्ञा त्रिना, उसके सत्र अधिवेशनों में अनुपस्थित रहेगा तो उसका स्थान 


रिक्त घोषित कर दिया जायगा ओर उस स्थान के लिए, दूसरे व्यक्ति का 
निर्वाचन होगा | ह 


यदि संसद के किसी सदन मे कोई व्यक्ति सदस्थ न होते हुए अथवा 

यह जानते हुए. कि वह सदस्य होने के योग्य नहीं है; अ्थदा संसद की 

किसी विधि द्वारा उसका संसद में बैठना निपिद्ध कर दिया गया हैं, संसद 

में बैठता है अयवा मतदान करता है, तो उस पर जितने द्व वह इस 

प्रकार बैठता अथवा मतदान करना है, पॉच सो रुपया प्रति दिन के हिसात 
से दंड होगा ! 

संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा वेतन--संसद 

के प्रत्येक सदस्य को संसद के नियमों एवं आदेशों के अधीन रहते हुए 

संसद में भाषण करने की पूर्ण खतंत्रता रहेगी। ससद या उसकी किती 

समिति में कही हुई किसी ब्रात के लिए, सदस्य के विरुद किसी न्यायालय 
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में कोई कार्यवाही न हो सकेगी | अन्य बातों के सम्बन्ध में संसद के सदस्यों 


को वे सब विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जो संसद समय-समय पर इस सम्बन्ध 
में निश्चित करेगी | 

संसद अपने सदस्यों के वेतन तथा भत्ते समय-समय पर विधि बना 
कर निश्चत करेगी | जब तक ऐसा कोई निश्चत नहीं किया जाय तब तक 
सदत्यों को वही वेतन ओर भत्ते मिलते रहेंगे, जो यह धंविध्यन लागू होने 
के पूर्व मिलते ये । 

संसद की कार्यवाही संबंधी नियम--संसद के वर्ष से कम 

से कम दो अधिवेशन अवश्य होंगे, ओर दो अधिवेशनों के बीच छः माह 
से अधिक का अन्तर नही होगा | किसी वर्ष की अन्तिम बैठक और अगले 
बष की प्रथम बैठक में छः मास से अधिक का अन्तर नहीं होगा। इस 
नियम के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्धारित स्थान और समय पर संसद के 
अधिवेशन कराने ओर उन्हें विसर्जित करने का अधिकार है! राष्ट्रपति 
को संसद के मसंमुख भाषण देने तथा अपने सन्देश भेजने का अधिकार 
है। प्रत्येक अधिवेशन के आरम्म से राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों 
को संबोधित करेगा ओर अधिवेशन निमत्रित करने का कारण बतलायेगा । 
प्रत्येक मत्री ओर महान्यायवादी (अटानीं-जनरल) संसद मे भाषण दे सकता 
है और उसके कार्य में तत्य की हैसियत से भाग ले सकता है किन्तु 
महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है | 

संसद के प्रत्येक सदन में तथा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में 
समस्त निर्णय बहुमत से किए जावेंगे। समापति ओर अध्यक्ष साधारण 
दशा में अपना मत नहीं देंगे; वे केवल अपना निर्णायक मत देंगे, जब 
किसी विषय के पक्ष ओर विपक्ष में मत बराबर होंगे। प्रत्येक भवन का 
कार्य आरम्म करने के लिए उस सदन के दशमाश सदस्यो की उपस्थिति 
आवश्यक होगी | कोरम पूरा न होने की दशा में सभापति अथवा अध्यक्ष 
को अधिकार है कि वह वैठक को स्थगित करदे, अथवा कोरम पूरा होने 
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तक प्रतीक्षा करे | संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाद्दी के नियम सष्ट्रयति राज्य- 
परिषद के समायति तथा लोकसमा के अध्यक्ष के परामर्श से बनाएगा | 
संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का अ्रध्यज्ञ सभापति का आतन 
ग्रहण करेगा | 

संसद की कायवाही हिन्दी या अंग्रेजी में होगी | यदि कोई सदस्य इन 
दोनों भापाओ में से किसी मे भी अपने विचार प्रगद नहीं कर सकता 
तो उसे अपनी भाप्रा मे बोलने की अनुमति सभापति अ्रथवा अ्रव्यत्त दे 
सकेगा । यह व्यवस्था १५ वर्ष तक चलेगी। उसके पश्चात अंग्रेजी का 
व्यवहार बन्द हो जायगा और कायबाही हिन्दी में द्वी हुआ करेगी | 

नसद का अधिवेशन साधारणुतः दिन के ग्यारह बजे से पाच बजे 
तक होते हैं। आरम्भ के, पहिले ब्रढो में प्रश्नों के उत्तर दिए जते हैं| 
ससठ के अन्य कार्य के दो भाग होते हैँ--सरकारी ओर गैर नरकारी | 
गैर नरकारी काम के लिए, राष्ट्रपति द्वारा कुछ दिन निर्वारित कर दिए. 
जाते हैं, श्रन्य दिनों में सरकारी काम होता है। सेक्रट्री विचास्णीय 
विपयो की सूची तैयार करता है, उसो के अनुसार कार्य होता है ; सभापति 
वी आज्ञा बिना, किसी नवीन विपय पर विचार नहीं किया जाता। 

दोनो सदनों मे सदस्यों के बैठने का क्रम समायति तथा अध्यक्ष 
निश्चय करते हैं | प्रत्येक सदस्य अपने सदन के सभापति अ्रथवा अध्यक्ष 
को सम्बोधित करके ब्रोलता है, ओर उसी के द्वारा प्रश्न करता है | जहाँ 
तक कोई सद॒त्य सदनों के नियम की अवहेलना न रे, ठसे मापण देने 
की स्तंत्रता है | सबनों में शान्ति स्वना सभापति तथा अध्यक्ष का कतव्य 
है। इसके लिए आवश्यकता होने पर बंद किसी सदस्य का एक़ब्िनि 
था अधिक समय तक के लिए, सदन में आना बन्द कर सकता है, अथवा 
अश्विशन स्थगित कर सकता है | 

संसद के कार्य--संसद एक विधान-मंडल है | उसका मुख्य 

कार्य कानून बनाना है | इसके साथ ही उसे यह देखना होता है कि सरकार 
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या कार्यपालिका उन कानूनो को ठीक अमल मे लाती हैं या नहीं। 
लोकतंत्र शासन में तरकार के प्रमुख अधिकारी ऐसे व्यक्ति (मंत्री) होते हैं 
जो संसद के सदस्य होते हैं और उसके 4ति उत्तरदायी रहते हैं। तथापि 
संसद का कार्य है कि सरकार पर नियंत्रण रखे ओर उसके कामों की 
जॉच करती रहे | शासन-चक्र की धुरी धन है, सरकारी पदाधिकारियों के 
बने रहने तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए. धन की 
अनिवाय आवश्यकता है। इस लिए संसद सरकारी आय व्यय पर नियंत्रण 
रखती है, उसे वजट की विविध मदो को स्वीकार या अस्वीकार करने का 
अधिकार होता है ! अस्तु, संसद्‌ के आर्यो को निम्नलिखित भागों में ब्रांठ 
जा सकता है ;-- 
१--काबून-निर्माण सम्बन्धी कार्ये । 
२--शासन सम्बन्धी कार्य | 
३--सरकारी आय-व्यय सम्बन्धी कार्य | 
४--स विधान में सशोधन | 
(१ ) कानून-निर्माण सम्बन्धी काये-- कानून-निर्माण 
सम्बन्धी काय के प्रसंग में हमे दो बातें जाननी हैं :-- 
(क) संसद का कानून-निर्माण सम्बन्धी अधिकास्त््षेत्र । 
(ख) कानून-निर्माण सम्बन्धी कार्य-प्रणाली 
कानून निर्माण सम्बन्धी ज्षेत्र--कानून (विधि ) निर्माण 
सबंधी समस्त विषयो को तीन सूचियो भे बॉठा गया है। (१) संघ सूची-- 
इसके अंतर्गत वे विषय हैं, जिनके सब॒न्ध में संसद विधि निर्माण कर 
सकती हैं।(२) गज्य सूची--इसके अम्तर्गत वे विषय हैं, जिनके 
सम्बन्ध मे का और खि वर्ग के स्वायत्त राज्य अपने विधान मंडलों 
द्वारा विधि निर्माण करेंगे। (३ ) समवर्ती सूची--इसके अन्तगंत वे 
विषय हैं, जिनके विषय मे राज्य और संघ दोनों ही विधि निर्माण कर 
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सकेंगे परन्तु राज्यों को इन विपयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार 
तमी होगा जत्र संसद निर्माण न करे | संसद संब-सूची, एवं समवर्ती- 
सूची के अन्तर्गत दिए समस्त विपयो पर विधि निर्माण कर सकेगी | 
समवतती सूची के विपयों पर यदि राज्य द्वारा बनायी विधि का संसद 
द्वारा बनायी विधि से विरोध होता हो तो संसद वी विधि को प्रघानता 
एवं प्राथमिकता मिलेगी, ओर वही लागू भो होगी; राज्य द्वाय बनाई 
विधि उस सीमा तक अ्रवैध होगी, जहां तक उसका संसद की विधि से 
विरोध है। परन्तु यदि राज्य की विधि पर पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल 
चुकी हो, तो वही लागू हो सकेगी, किन्तु ससद को अविकार है कि किसी 
भी समय ऐसी विधि का संशोधन कर सकती है | 

अवशिष्ठ विप्नों पर भी जो किसी भी सूची में नहीं है, संसठ कानून 
बना सकेगी। 7 वर्ग के राज्यों अर्थात्‌ संत्र द्वारा शासित राज्यों की 
समस्त विधियों का निर्माण संसद करेगी, भले हो वे किसो भी सूची 
में हों। स्वायत्तयाज्यों के सम्बन्ध में मी संसद को किसी विपय की विधि 
निर्माण करने का अ्रधिकार है; परन्तु इस अधिकार का उपयोग उसी समय 
हो सकता है, जब्र राज्य-परिपद अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों 
के कम-से-कम दो तिहाई सदस्यों से ऐसा प्रस्ताव पास करे फ़ि राष्ट्रीय 
हित की के लिए. ऐसा करना आवश्यक है। राज्य-परिपद के प्रस्ताव पास 
करने पर संसद को जो अधिकार राज्य-सूची के विप्रयों पर कानून बनाने 
का मिलेगा, वह एक वार में एक साल तक के लिए, ही होगा । 
प्रस्ताव पास करके कानून की अवधि एक-एक साल के लिए बढ़ायी जा 
सकती है । प्रस्ताव में दी हुईं अवधि समाप्त होने के बाद छः माह तक 
यह काबूत श्रमल मे आसकेगा | 

यदि दो या अधिक राज्यो के विधान-मंडलों को यह जान पडे कि गज्य- 
सूची के किसी विषय पर ससद द्वारा कानून बनाया जाना अच्छा होगा और 
उन राज्यों के विधान मंडलों के सत्र सदन इस विषय का प्रस्ताव पास कर 
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दें तो संसद के लिए. उस विषय के सम्बन्ध में कानून बनाना विधि-संगत 
हो जायगा | ऐसा कानून उक्त यज्यों पर तो लागू होगा ही, उनके अक्ति- 
रिक्त वह कानून उन अन्य राज्यों पर भी लागू होगा, जिनके विधान-मंडल 
प्रस्ताव पास करके उस कानून को स्वीकार करजें | 

संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुई किसी संधि या 
करार अथवा किसी अस्तराष्ट्रीय सम्मेलन आदि में किये गये किसी निश्चय 
के पालन के लिए भारत के क्विसी सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के 
लिए कानून बनाने का अधिकार है | 

संकट काल से मंसद स्वायत्त राज्यों के संम्बन्ध में राज्य-सूची में दिए. 
विषयों पर मी विधि निर्माण कर सकेगी। ये कानून सकट-काल समाप्त 
होंने के छुः माह बाद तक ही अमल में आएगे। 

, इस प्रकार संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि संसद ऐसे प्रत्येक 
विषय के कानून बनाती है, जिसका सम्बन्ध मारतीय संघ से हो, दो 
या अ्रधिक स्वायत्त राज्यों से हो, या सब्र द्वारा शासित राज्यों से अथवा 
अवशिष्ट विषयों से हो ! 

संघ-सूची 

संघ-सूची के विषयों में से कुछ मुख्य ये हैं :-- ( १ ) सब प्रकार की 
सेनाएँ, हवाई जहाज, (२) सयुक्त राष्ट्रसंगठन ओर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों 
से सम्बन्ध, ( ३ ) विदेशों तथा विदेशियों से सम्बन्ध, ( ४ ) नागरिकता, 
(५) बडे बन्द्रगाह (६ ) डाक, तार; टेलीफोन और बेतार-के दार 
(७) झायात-नियांत कर, और संघीय आब के अन्य साधन (८) 
सिक्का, नोट आदि, (६ ) सब का लोक-ऋण, (१० ) सेविंग बैक, 
( ११ ) संघीय व्यय और हिसाव-परीक्ष, ( १२) दीवानी और फौजदारी 
कानून तथा उनकी प्रकिया, (१३ ) व्यापार बेंक और बीमे का काम 
( १४ ) तिंजारती कम्पनियों और समितियों, (१५) अफीम आदि 
पदार्थों की पैदावार, खपत और निर्यात का नियंत्रण, ( १६ ) कापीराइट 
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[ किताब आदि छापने का पूर्ण अधिकार ] ( १७ ) भारत में आना 
अथवा यहाँ से विदेश जाना, ( १८) केन्द्रीय पुलिस का संगठन, ( १६ ) 
हथियार और युद्धसाप््मी का नियंत्रण, (१० ) मनुष्य-गणना ओर 
ऑँकडे ( स्टेटिसटिक्स ), ( २१ ) अखिल भारतवर्पीय नोकरियाँ, ( २२ ) 
राज्यो की सीमा; ( २३ ) क्ृषि-श्राय को छोडकर अन्य आय पर कर, 
( २४ ) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, श्रल्लीगढ मुसलिम विश्वविद्यालय 
और दिल्‍ली विश्वविद्यालय, ( २५ ) उच्चतर शिक्षा या गवेषणा की 
संख्याश्रों मे एकसूत्रता लाना। (२६) उच्चतम न्यायालय, (२७) राष्ट्र 
पति और गवनरों का वेतनादि ओर (२७) निर्वाचन-कमीशन आदि | 
समवर्ती सूची 

समज्ती सूची के कुछ मुख्य मुख्य विषय ये हैं :-- (१)फोजदारी 
कानून (दंडविधि) और कार्य पद्धति (२) कैदियों या अ्रमियुक्तों का एक 
राज्य से दूसरे यज्य को हठाया जाना (३) विवाह ओर सम्बन्ध-विच्छेद 
(तलाक); शिशु ओर नाबालिग, उत्तराधिकार, (४) दृध्ष्ावेजों की रजिस्टरी, 
(४) ठेके, जिनमे सामेदारी, एजन्सी और माल ढोने के ठेके शामिल हैं, 
(३) ट्रृष्ट ओर ट्रष्टी, (७) न्यायालय की मानहानि, (८) आवारागर्दी, 
(६ ) पागलपन ओर दिमागी कमी तथा इन विकारों वाले व्यक्तियों 
को रखने या इलाज करने के स्थान, (१०) पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तकें और 
छापेखाने, (११) जानवरों पर बेरहमी की रोकथाम, (१२) कारखाने (१३) 
मजदूरों की भलाई, काम की शर्ते, प्राविडेन्ट फंड, बुढ़ापे की पेन्शन 
ओर ग्रसूतिसुविधाएँ, (१४) छूत की बीमारियों को रोकना, (१५) कानूती। 
डाक्टरी और दूसरे पेशे, (१९) मूल्य-नियंत्रण, ओर (१७) खाने के 
पादार्थों में मिलावट; आदि । 

कानूव-निर्माण ; साधारण विधेयक सम्बन्धी कार्य प्रणाली-- 
काबूत बनने के लिए, जो मसौदा संसद में उपस्थित किया जाता है, उसे 
विधेयक या 'बिल' कहा जाता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं--धन 
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सम्बन्धी विवेयक्र ओर साधारण विधेयक । दोनों प्रकार के विधेयकों की पास 
करने के लिए, अर्थात्‌ कानून का रूप देने के लिए अलग-अलग कार्य 
प्रणाली हैं । रु 

घन सम्बन्धी छोड कर अन्य अर्थात्‌ साधारण विधेयक संघद के किसी 
भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकेगा। दोनों सदनों से पास होने पर ही वह 
विधि वन सकेगा | यदि कोई विधेयक एक सदन में पास हो जाता है ओर 
बयूसरे सदन में णस नहीं हो पात्ता, या वह उसमे ऐसा संशोधन कर देता 
है जो पहले मदन को स्वीकार न हो या वह उसे छुः मास तक पास न 
करे तो ऐसी स्थिति म राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कर 
सकेगा | यदि स युक्त अधिवेशन मे यह विधेयक उपस्थित सदस्यो के बहुमत 
से पास हो जाता है तो यह ठोनो सदनो द्वारा पास समझा जावेगा। संयुक्त 
अधिवेशन में सशोधनों के सम्बन्ध मे कुछ प्रतिबबन्ध है | यदि एक 
विधेयक (बिल) एक सदन में पास होकर दूसरे सदन में पहुँचता है और 
दूसरा सदन इसमे कुछ संशोधन कर देता है, जो पहले सदन को स्वीकार 
नहीं है, तो संयुक्त अधिवेशन में केबल इन सशोधनों पर और ऐसे 
प्रासंगिक संशोंधनों पर ही विचार हो सकेगा, जिनके सम्बन्ध में दोनो सदनों 
का एक मत न हो सका | परन्तु यदि विधेयक दूसरे रुदन में पास नहीं 
किया नाता और मूल रूप में ही प्रथम सदन को लोटा दिया जाता है तो 
इस विधेयक मे संयुक्त अधिवेशन से कोई सशोधन उपध्यित नहीं किया जा 
सकेगा | हों, यदि विधेयक के एक सदन से दूसरे सदन मे भेजने की देर के 
कारण कुछ सशोंघन आवश्यक हो जायंगे तो उन पर अवश्य विचार किया 
जा सकेगा | 


विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये 
भेजा जायगा | राष्ट्रपति चाहे तो उस पर अपनी स्वीकृति दे दे अथवा उसे 
संसद को पुनर्विचाराथ लोग दे | स्वीकृति न देने नी दशा मे राष्ट्रपति 
यथासम्भव शीघ्र ही विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ संसद को लोय 
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देगा। संसद उस पर पुनः विचार करेगी ओर विधेयक दुवारा राष्ट्रपति के 
समुख स्वीकृति के लिए, प्रस्तुत किया जायगा; इस वार राष्ट्रपति 
को हस्ताक्षर द्वारा उसे अपने स्वीकृति देनी ही होगी। राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के पश्चात्‌ विधेयक कानून बन जायगा | संविधान में इस बात 
का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि यदि गण्ट्रपति विधेयक पर प्रथम 
बार ही, जब विधेयक उसके संमुश् रखा जावे, हस्ताक्षर करने से मना कर- 
दे तो कया होगा ? समयानुसार इस सम्बन्ध में प्रथा या खिज स्थापित 
हो जावेंगे। 

धन सम्बन्धी विधेयकों की कार्य प्रणाली--बन सबत्रन्धी विधेयकों 
की कार्य-प्रणाली इससे मिन्न है। ये लोक-समा में ही प्रन्ताबित किये जा 
सकेंगे | राज्यपरिषद में उन्हें प्रस्तावित न क्रिया जा सकेगा ! लोकसमा में 
पास होने पर ऐसा विधेयक राज्यपरिपद्‌ में उसकी ठिफारिश के लिए भेज 
दिया जायगा | राज्यपरिपद्‌ को १४ ढिन के अन्दर ही अपनी सिफारिश 
के साथ इसे लोकसभा को वापिस भेजना होगा | यदि यह विधेयक १४ 
दिन के अन्दर राज्यपरिषद द्वारा वापिस नहीं किया जाता तो विधेयक 
दोनों सदनों द्वारा पास समझा जायगा। बदि शज्यपरियद १*« दिन के 
अन्दर ही विधेयक को अपनी सिफारिशों सहिन वापित भेज देती है तो 
लोकतभा को उन सिफारिशों को मानने या न मानने का पूर्ण अ्रधिकार 
है। इसके पश्चात विधेयक ठोनो सदनों द्वार स्वीकृत सप्रका जायगा | 
संयुक्त अधिवेशन वाली व्यवस्था धन सम्बन्धी विधेयकों पर लागू नहीं 
होगी | धन संवन्धी विधेयक्रों पर राष्ट्रपति पहली ही वार मे स्वीकृति प्रदान 
कर देया, ओर विधेयक कानून वन जावेगा । 

(२ ) शासन संबन्धी कायू--संसद का दूसग महत्वपूर्ण 
कार्य देश की नीति निर्धारित करना एवं मन्त्रिपरिपद्‌ पर नियंत्रण रखना 
है। यह कार्य वह प्रस्ताव पास करके; प्रश्न पूछ कर तथा अन्य उपायो 
द्वारा पूण करती है ! 


संसद या पालिमेंट श्द्द्‌ 


+रताव--प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं--( १ ) साधारण नीति 
सम्बन्धी प्रस्ताव | इस प्रकार के प्रस्ताव पास करके संसद सरकार से किसी 
कार्य के लिए सिफारिश करती है । सरकार को ऐसे प्रस्तावों को मानना 
ही होता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रस्ताव जनता का मत व्यक्त करते हैं । 
(२) काम-रोको प्रस्ताव। सावंजनिक महत्व के ग्रश्न या विशेष दुघंटना 
आदि के सम्बन्ध में बहस करने के लिए कारवाई स्थगित करने का 
प्रस्ताव किया जाता है। यदि अध्यक्ष इस प्रस्ताव को लेना स्वीकार करते 
तो उसी दिन चार बजे अन्य कार्यवाही बन्द करके इस पर विचार 
किया जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि प्रस्ताव पर बाई 
विवाद होते हुए, ही सदन की बैठक का समय समात्त हो जाता है, और 
अस्ताव पर मत लिए जाने का अवसर नहीं आता | इस प्रकार निर्ण॑य 
न होने की दशा में प्रस्ताव को “चर्चा में ही गया? ( टकूड आउट ) 
कहते हैं । ( ३ ) अविश्वास या निन्‍्दा का प्रस्ताव | यह प्रस्ताव सरकारी 
नीति से असन्योष प्रगट करने, अथवा मन्त्रिपरिपद्‌ को अ्पदस्थ करने के 
लिये उपस्थित किया जाता है। यदि लोकसभा के कुछ सदस्यों का 
मत यह हो कि सरकार का कार्य जनता के हित मे नहीं हो रहा है तो कोई 
भी सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है| अध्यक्ष किसी 
सदस्य को इस प्रकार के प्रस्ताव करने की अनुमति उसी दशा में देता 
है, जब सदस्यों की एक निरधांरित संख्या खडी होकर, अनुमति देने के 
पक्ष में होना सूचित करे। ऐसे प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वार निश्चित किए 
हुए दिन विचार हो सकेगा । इसके पास होने पर मन्त्रिपरिषद्‌ को त्याग-पत्र 
देना होता है। इस भय से सरकार अ्रपना कार्य ठीक तरह से करती 
रखती है । 


प्रश्व--मन्निपरिषद्‌ की स्वेच्छांचारिता ओर अधिकारों के दुरुपयोग 
पर अकुश रखने का एक मार्ग प्रश्न पूछुना भी है। सदस्य सार्वजनिक 
महत्व के प्रश्न पूछुकर शासन सम्बन्धी लानकारी प्राप्त करते है। इसके 


१६० भारतीय शासन 


अतिरिक्त वे सरकार का ध्यान शासन की कमजोरियों या जनता की शिका- 
यतों की ओर आकर्षित करते हैं। जिस विपय पर कोई प्रश्न पूछा जाता है, 
उससे सम्बन्ध रखनेवाला विभाग अपने कार्यों में अधिक सावधान हो 
जाता है। जत्र कोई सदस्य किपती सरकारी कर्मचारी के अनुचित काय के 
सम्बन्ध में प्रश्न करता है तो उस कर्मचारी को अपनी सफाई देनी होती 
है, अथवा नौकरी से हाथ धोना पडता है। 

जब एक प्रश्न का उत्तर मिल चुके तो ऐसा पूरक प्रश्न पूछा जा 
सकता है, जिससे मूल प्रश्न के विष के सम्बन्ध में अधिक प्रकाश पडे | 
सभापति को अधिकार है कि कुछ दशाओं में वह किसी प्रश्न, उसके 
अंश या पूरक प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति न दे। किसी सरकारी 
विभाग के सदस्य से वही प्रश्न किए. जा सकते हैं, जिनसे सरकारी तोर 
पर उसका सम्बन्ध हो | 

संसद का सरकार पर नियंत्रण--ऊपर बताया गया है कि 

सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए संसद में विविध प्रकार के प्रस्ताव किए 
जाते हैं, ओर प्रश्न पूछे जाते हैं । इसके अतिरिक्त (१) संसद कुछ समि 
तियाँ बना देती है, जिनका काम यह देखना होता है कि सरकारी विभागों 
में, संसद द्वारा निर्धारित नीति से काम होता है या नही। ऐसी प्रत्येक 
समिति में प्रायः एक मंत्री तथा संसद के कुछ सदस्य रहते हैं| (२) संसद 
सरकार द्वारा उपस्थित विवैय्कों को पास करने से पूर्व उन पर बाद-विवाद 
करती है | (२) बजट के अवसर पर संसद प्रत्येक विभाग की मदो पर 
विचार करते समय उस विभाग के कार्य और स्थिति की आलोचना करतीं 
है। सरकार को यह प्रयत्न करना होता है कि किसी मांग को अस्वीकार 
होने या उस पर कयेती का प्रस्ताव आने का प्रसंग उपस्थित न हो । (४) 
संसद में विरोधी दल सरकार की आलोचना करने और उसके दोष दिखाने 
का काम करता रहता है| 


विरोधी दल का लक्ष्य यह होता है कि सरकारी त्रुटियो को प्रभावशाली 
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ढंग से प्रकाश में लाता रहे, जिससे जनता में उसके विरुद्ध भावना बढ़े, 
यहां तक किसी समय विरोधी दल को अपनी सरकार बनाने का अवसर 
मिल जाय | यह व्पष्ट ही है कि विरोधी दल का अच्छी तरह धंगठन होना 
बहुत आवश्यक है । उसके सामने राष्ट्र की उन्नति के लिए, निश्चत काय- 
क्रम ओर योजनाएँ होनी चाहिए | साम्प्रदायिक या अन्य क्षुद्र आधार पर 
उसका काम करना ठीक नहीं होता । मारत में ( केद्ध मे, तथा राज्यों में ) 
अभी विरोधी दलो का ठीक निर्माण नहीं हुआ है | कुछ आदमी सरकारी 
' नीति या कार्यों की आलोचना कर लेते हैं, पर उनका ऐसा सगठन नही 
होता कि सरकारी दल को उनके मतों से हर जाने की चिन्ता हो ऐसी 
ध्थिति में सरकार पर यथेष्ट अंकुश नही रहने ओर उसे अपने स्थायित्व का 
भरोसा रहने से उसके एक सीमा तक स्वच्छुंद|होने की भावना रहती है । 
लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोधी दल का निर्माण अनिवाय होता है| 
इगलेंड आदि कितने ही देशों मे विरोधी दल के नेता को सरकार दारा 
वेतन दिया जाता है। मारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं की गयी | 
देश में समाजवादी दल क्रमशः बढ़ रहा है, इसी में विरोधी दल के-निर्माण 
की सम्मावना है। अस्त, वततमान दशा में सरकार पर नियत्रण यथेष्ट 
नहीं है| 

सरकारी आय-व्यय सम्बन्धी 'कार्य--संसद का तीसरा 
महत्वपूर्ण कार्य संघ-सरकार की आय-व्यय निश्चय ओर नियंत्रित करना है। 
संसद यह निश्चय करेगी कि संध की आय किन-किन साधनों से होगी, 
उसके लिए. कौन-कौन से कर लगाए, जावेंगे, ओर प्रात्त आय को किन- 
किन मददों में खच किया जायगा | 

राष्ट्रपति प्रत्येक आर्थिक वर्ष के आरम्म में एक वजट या वित्त-विवरण 

संसद की दोनों समाओं के सामने उपस्थित करायेगा। इसमे ब्यय- 
अनुमान के संबंध मे दो तरह की रकमें अलग-अलग दिखाई जायगीः--- 
(१) जिन्हें संचित निधि अ्रर्थात्‌ सरकारी आय से देना अनिवाय है, 
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जिन पर संसद का मत नहीं लिया जायगा, ओर (२) जिन्हें देने का 
प्रस्ताव है; जिनपर संसद का मत लिया जायगा | पहली श्रेणी मे राष्ट्रपति 
का वेतन, भत्ता, तथा उसके आफिस का अन्य खच्च, राज्य-परिपद्‌ के 
सभापति, उपसभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष, उगध्यक्ष का वेतन ओर 
भत्ता, ऋण के रूस में देय घन; उच्चतम न्यायालय के जजों का ओर 
नियंत्रक महालेखा-परीक्षक का वेतन, भत्ता, पेन्शन; उचन्यायालय के 
जजों की पेन्‍्शन आदि खर्चे शामिल होंगे । ये सब खर्चे संसद की किसी 
सभा के मत के लिए, नदी रखे जायंगे, किन्तु उत्तकी किसी भी सभा में 
इनकी अनुप्तानित रकमों पर बहस की जायगी | 
इन्हें छोडकर शेष अनुमानित खर्च लोकसभा-में धन की मांग के रूप 
में रखे जायंगे। सभा को अ्रधिकार होगा कि उन्हें स्वीकार करे या किसी 
मांग को स्वीकार करने से इन्कार कर दे | किसी मद की रकम वह घय 
भी सकती है । धन के लिए कोई मॉग राष्ट्रपति को सिफारिश के बिना 
नहीं की जायगी | 
लोकसभा द्वाय मॉगे स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌, लोकसमा में ही 
दोनों प्रकार के व्यय के लिए सरकार की संचित निधि में से धन प्रात 
करने के लिए. विनियोग-विधेयक उपस्थित किया जायगा | इस विधेयक 
के स्वीकृत हो जाने पर ही संचित निधि में से धन निकाल कर खर्च 
किया जा सकेगा | 


राष्ट्रति को अधिकार है कि यदि वह इस स्वीकृत धन-राशि को 
पर्यातत न समझे श्रोर उसके विचार से भविष्य मे अधिक धन की आ्रवश्य- 
कता हो तो वह अतिरिक्त व्यय के लिए अतिरिक्त या पूरक मांग भी करे। 
इन मांगों की कार्यवाही भी साधारण मांगों की भांति होगी। लोकसभा 
को अधिकार है कि वह भविष्य सम्बन्धी माग या असाधारण मांग भी 
स्वीकार कर दें। इन मांगों की स्वीकृति के लिए मी साधारण मांगों की 
प्रक्रिया ही व्यवहार में आएगी। 
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वित्त सम्बन्धी विधेयक राज्यपरिषद में प्रथम वार प्रस्तावित न किए. 
जा सकेंगे,ओर न ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के वगैर प्रस्तावित 
' किए जा सकेंगे । यह नियम किसी संशोधन के प्रस्तावित करने अथवा 
किसी करके हटाने में लागू न होगा ) 
वाषिक वित्त-विवस्ण यानी वजट पर राय देने का अधिकार केवल 
लोकसभा के सदस्यों को होगा, राज्यपरिषद के सदस्यों को नहीं। किसी 
/ मद में ख्च बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव अथवा नये खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव 
: किसी मंत्री द्वारा ही, राष्ट्रपति की अनुमति से, लोकसभा में पेश किया जा 
सकेगा; लोकतभा के किसी सदस्य द्वारा नहीं | 
बजट पास हो जाने के पश्चात्‌ राज्य की आय के लिए लगाए जाने 
वाले करों का प्रस्ताव वित्त-विधियक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया 
जायगा | इन पर भी लोकसभा के सदस्यों को राय देने का अधिकार 
होगा, याज्यपरिषद के सदस्यों को नहीं | 
नया सविधान बनने से पूर्व अथमंत्री रे८ फरवरी को अपना वजट 
विधान-मंडल के संमुख रख देता था ओर ३१ मा तक यह वाद-विवाद 
के पश्चात्‌ पास हो जाता था | अब संविधान में ऐसी कोई निश्चित तिथि 
- इस काय के लिए नही रखी है| संसद को यह अधिकार दिया गया है कि 
वह बजट पास होने तक संघ-सरकार का खर्च चलाने के लिए एक निश्चित 
रकम स्वीकार करे । इसके पश्चात्‌ संसद के सदस्य अपनी सुविधानुसार 
बजट पर विचार करके उसे पास कर सकते हैँ | उनके लिए! यह आवश्यक 
नहीं कि वह किती निश्चित तिथि तक उसे पास कर दें | संसद को पूरक 
बजट भी पास करने का अधिकार है, यह उस दशा में किया जायगा, जब 
, सरकार पर कोई असामयिक ख् आ पडे, या सरकार को किसी विशेष 
“कारणवश घन की कमी पड जाय | वजट पास होने के पश्चात्‌ नियंत्रक 
महालेखा-परीक्षक ( कंगरोलर आडीयर-जनरल ) का काम यह देखना 
होगा कि खर्च बजट में स्वीकृत योजना के अनुसारहोता है या नहीं । 
भा० शा० १३ 
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नियंत्रक-सहालेखा-परीक्षक--नियंत्रक महालेखा-परीक्षुक की नियुक्ति 
राष्ट्रपति करेगा । वह अपने पद से केवल उसी रीति ओर उन्हीं कारणों 
से हटाया जा सकेगा, जिस रीति ओर बिन कारणों से उच्चतम न्यायाधीश 
हयया जा सकता है। उसका वेतन तथा सेवा की शर्तें संसद निश्चय 
करेगी और इस निश्चय से पूव उसे ४०००) मासिक वेतन दिया जायगा | 
उसके कार्यकाल में, उसके वेतन तथा भत्ते आदि में कोई कमी न की जा 
सकेगी | संध ओर राज्यों के हिसाब को ऐसे रूप में रखा जायगा, 
जैसा कि भारत का नियंत्रकमहालेखा-परीक्षक, राष्ट्रपति के अनुमोदन' से, 
निश्चित करेगा | 


(४) संविधान में संशोधन---संविधान में संशोधन सम्बन्धी 
विधेयक ससद के किसी भी सदन भे प्रस्तावित किया जा सकेगा । यदि यह 
विधेयक दोनों सदनों के सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित सदस्यों में दो- 
तिहाई से अधिक सदस्यों द्वारा पास हो जाता है ओर राष्ट्रपति की स्वीक्रति 
मिल जाती है तो विधेयक के अनुसार सबिधान में परिवर्तन हो जायगा | 
स्वायत्त राज्यों के अधिकारों के ज्षेत्र से सम्बन्धित विषयों में संविधान में 
परिवतंन करने के पूर्व, उन राज्यों के विधान-मडलों की स्वीकृति आवश्यक 
होगी। इस सम्बन्ध में विशेष अन्यत्र लिखा गया है ! 

भारतीय संसद की विशेषताएँ 

संसद की प्रभुता--भारतीय संघ की संतद पूर्ण प्रमुता-समपन्न है | 
बाह्य रूप से इसकी प्रभ्ुता ( सावरेन्टी ) असीमित है, अर्थात्‌ किसी 
बाहर की शक्ति का इस पर कोई दबाव या प्रभाव नही है, परन्तु आन्तरिक 
रूप से इसकी प्रभुता राज्यों के अधिकार द्वारा सीमित है जैसा कि संघा” 
त्मक पद्धति बाले अन्य देशो में है। प्रत्येक संघात्मक संविधान में केन्द्र 
ओर राज्यों के अधिकार बंटे रहते हैं। न्यायपालिका इस बात का नियंत्रण 
करती है कि केन्द्र ओर राज्य एक दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप न करें| 
भारतीय संविधान में भी यही सिद्धान्त अपनाया गया है | | 


संसद या पालिमेट श्ह्ड 


राज्य-परिषद के अधिकार--राज्यपरिषर को लोकसभा के 
मुकाबले में बहुत कम अधिकार प्रदान किए गए हैं। साधारण विधि 
बनाने में राज्यपरिद अधिक-से-अधिक छः माह तक विषेयक की स्वीकृति 
रोक सकती है। इसके पश्चात्‌ विधेयक संयुक्त अधिवेशन में भेजा 
जायगा, जहाँ लोकसभा के सदस्यों की संख्या दूनी होगी और विधेयक 
आसानी से स्वीकृत हो जायगा | इस प्रकार किसी भी विधेयक को विधि 
का रूप देना लोकसमा के हाथ में है । 


वित्त और धन सम्बन्धी मामलों में राज्यपरिषद के अधिकार अत्यन्त 
सीमित हैं | अनुदान की मांग करने का तो राज्यपरिषद्‌ को कोई अधिकार 
है ही नहीं, ओर धन सम्बन्धी विधेयक उसमें प्रथम बार प्रस्तावित नहीं 
किये जा सकते | घन सम्बन्धी विधेयकों पर उसकी सिफारिशों को मानना 
न मानना लोकसभा की इच्छा पर है, इस प्रकार राज्य-परिषद्‌ राज्य के व्यय 
पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकती। आधिक बिलों की स्वीकृति में वह 
केघबल १४ दिन की देर कर सकती है। 


राज्यपरिषद को कम अधिकार प्रदान करना इस दृष्टि से न्याय सद्धत 
भी है कि सिद्धान्ततः लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और 
राज्यपरिषद राज्यों का | यह उचित ही है कि राष्ट्र के प्रतिनिधियों का 
अधिकार सर्वोच रहे ओर वित्त एवं धन सम्बन्धी विषय उनके नियंत्रण 
में रहें । 
राष्ट्रपति का निषेधाधिकार--संसार के प्रमुख संविधानों में कारय- 
पालिका के प्रधान को यह अधिकार रहता है कि वह विधान-मंडल द्वारा 
, स्वीकृत विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान न करे | यह वैधानक प्रधान का 
निषेधाधिकार कहा जाता है| भारत में भी राष्ट्रपति को यह निषेधाधिकार 
संविधान द्वारा प्रदार किया गया है, परन्तु यहाँ निषेघाधिकार एक प्रकार 
से किसी विधेयक को स्थगित करने का ही अधिकार है, क्योंकि राष्ट्रपति 
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की स्वीकृति न मिलने पर संसद्‌ उसे साधारण बहुमत से फिर स्वीकार कर 
सकती है श्रोर इस बार राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे | 


साधारण दृष्टि से देसने पर यह उचित प्रतीत नहीं होता कि संपूर्ण 
राष्ट्र के प्रतिनिधियों द्वार स्वीकृत विधेयक को राष्ट्रपति श्रस्वीकार करदे, 
परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर राष्ट्रपति को यह अधिकार देना 
न्याय-संगत है। एक तो राष्ट्रपति भी देश की जनता हारा निर्वाचित 
है; दूसरे, किसी समय ससद अपने निर्णय में गलती कर स+ती है और 
राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार द्वारा संसद को फिर विचार करने का मौका 
देता है, इस से संसद अपनी भूल का सुधार कर सकती है | इससे 
संसद के अधिकारों भे कमी नहीं आती, क्योंकि उसे राष्ट्रपति की सिफ़ा- _ 
रिश को मानने या न मानने का अधिकार है; वह चाहे तो विधेयक को 
दूसरी बार पास करके राष्ट्रति की सिफारिश का प्रभाव रद्द कर 
सकती है | 


संसद और न्यायपालिका--न्यापलिका को भ्रधिकार है कि वह 
संतद्‌ द्वात निर्मित किसी विधि को सविधान के अनरूप न होने के 
कारण अवैधानिक करार दे ओर उसके प्रभाव को सर्वथा समाप्त करदे | 
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की दृष्ठि से न्‍्वायपालिका का यह अधिकार 
चहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार के द्वारा न्यायपालिका कार्यपालिका 
की स्ेच्छाचारिण पर नियंत्रण रख सकेगी, अन्यथा कार्यपालिका ्ंसद में 
अपना बहुमत होने के बल पर चाहे जो विधि बनाकर नागरिकों की 
स्वतन्त्रता का अपहरण कर सकती है। 


संसद और कारयपालिका--संसद और कार्यपालिका का सम्बन्ध 
इतना घनिष्ट है कि एक के वगैर दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती | 
राष्ट्रपति एक ओर कार्यपालिका का प्रधान है दूसथे और ससद का अंग भी । 
भन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य हैं, तो संसद के नेता भी | 


; हि श्षटद् 
संसद या पार्लिमेंट 


मन्त्रिपरिषद्‌ कानूनी तोर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है कु 
उसका वास्तविक उत्तर्ायित्व संसद के ही प्रति है। ससद के विश्वास 
के अभाव में मन्त्रिपरिषद एक क्लण नहीं रह सकती | संकटकालीन स्थिति 
में छुः सप्ताह के उपरान्त अध्यादेशों की स्वीकृति भी संसद से लेना 
आवश्यक है। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का कभी दुरुपयोग न करे, इसके 
लिए उस पर महामियोग लगा कर उसे अपदस्थ करने का अधिकार भी 
संसद को ही है। हू 

संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण अवश्य रखेगी किन्तु उसका यह 
अर्थ नहीं है कि उस के सम्मुख मन्त्रिपरिषद का कोई महत्व ही नहीं 
है। व्यवह्यरिक राजनीति मे तो संसद के बहुमत दल के नेता ही मल्ति- 
परिष८ के सदस्य होते है; वे संसद की रुचि ओर मत के निर्माता भी होते 
हैं। अपने पद के प्रभाव ओर शक्ति के कारण वे संसद के सदस्यों 
को ही नहीं, देश की जनता को भी प्रभावित करने में समथ होते हैं |. 
जब कभी मन्जिपरिषद्‌ ऐसा अनुमव करे कि उसे संसद का समर्थन 
प्राप्त नहीं है किन्तु जनता का समर्थन प्राप्त है तो वह राष्ट्रपति को लोक- 
सभा भद् करने का परामर्श दे सकती है; ओर राष्ट्रपति लोकसभा. 
को भद्ग करके नये निर्वाचन करा सकता है। यद्यपि ससद को वित्त ओर- 
धन सम्बन्धी विषयों का नियंत्रण करने का अधिकार है, व्यवहार में इन, 

विषयों का भी नियत्रण मन्त्रिपष्षिद करती है ! 

आज कल राज्य का कार्यक्षेत्र इतना विशाल हो गया है कि संसद 
के साधारण सदस्यों को बहुत सी बातों के लिए मन्त्रियों पर ही निर्मर 
रहना पडता है। जब तक मन्त्रिपरिषद्‌ का संसद में बहुमत 'रहता है, 
बह अवाध रूप से ( नये निवांचन तक ) शासन करती रहती है। 


४ 
णछ३ 


- सोलहवाँ अध्याय 


उच्चतम न्यायालय 


इस न्यायालय की शक्ति और श्रधिकार-त्षेत्र राष्ट्र-्मंडल 
के किसी भी देश के सर्वोच्च न्यायात्ञय तथा अमरीका के उच्चतम 
न्यायालय से अधिक विस्तृत हैं 
श्री सीतल्वाड़ (एटा्नी जनरज्ल) 
उच्चतम न्यायालय की स्थापनों--उच्चतम न्यायालय संघा- 
स्मक सरकार का आवश्यक अंग है। इसका प्रमुख कार्य संविधान की 
अधिकार-पूर्ण व्याख्या करना एवं राज्यों और केन्द्रों के अधिकारों सम्बन्धी 
भगड़ों का निपयरा करना है । पहले बताया जा चुका है कि भारतीय 
संविधान में यज्यों और केन्द्र के अधिकारों एवं काय-क्षेत्र की अलग- 
अलग सूची है, ओर प्रत्येक को अपने क्षेत्र में कार्य करने की खतंत्रता 
है। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची के विषयों में दोनों का अधिकार 
है। कोई एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण या हरण न करे, इस 
व्यवस्था के. लिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है | यह सब 
प्रकार के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है | इसके अतिरिक्त 
यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षुक, राष्ट्रपति का परामशंदाता और 
संविधान का संरक्षक है| 
पहले की स्थिति--यहोँ यह जान लेना उपयोगी होंगा 
कि इस न्यायालय की स्थापना से पूर्व क्या स्थिति थी। सन्‌ १६३५ को 
संविधान के अनुसार यहां संघीय न्यायालय की स्थापना का निश्चय किया 
गया था | उससे पहले सारे भारत का कोई एक न्यायालय नहीं था, प्रान्तों 
में अलग-अलग उच्च न्यायाश्षय थे। उनके निर्शयों की अपील इंगलेंड 
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की प्रिबी कोंसिल (की जूडिशल कमेटी) मे होती थी। सन्‌ १६३५ के 
संविधान से यहां १६३७ में जो संधीय न्यायालय बना, उसके अधिकार 
यथेष्ट विस्तृत न ये | वह न्यायालय यहां के किसी केद्रीय या प्रान्तीय कानून 
को, यदि वह संविधान की धाराओं के विरुद्ध होता, गैर-कानूनी नहीं ठहरा 
सकता था, क्योंकि ब्रिटिश पार्लिमेंट कोई मी ऐसा काननु बना सकती थी, 
जो १६३४ के संविधान को ही बदल दे | फिर, भारत का गवनंर-जनरल 
किन बातों में अपने विवेकानुसार कार्य करे, इसका निर्णय संघीय न्याया- 
नहीं, बरन्‌ स्वयं गवरनर-जनरल ही कर सकता था। इसके अतिरिक्त 
संघीय न्यायालय भारत का अन्तिम न्यायालय नहीं था; इसके 
निर्ंयों की अपील प्रिवी कौंसिल में होती थी, और प्रिवी कॉंसिल का यह 
अधिकार कानूनी ही नहीं, वास्तविक था ! 


उच्चतम न्यायालय का संगठन--श्रत्न नये संविध/न के अनु- 
सार सारे भारत के लिये एक उच्चतम न्यायालय (शुप्रीम कोट) होगा | 
इसमें एक मुख्य न्यायाधिपति (चीफ जस्टिस) और सात न्यायाधीश 
(जज) होंगे | संसद विधि द्वार उपरोक्त संख्या मे बृद्धि कर सकती है। 
न्यायाधिपति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा; इस कार्य 
मे राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के मुख्य न्यायालयों के ऐसे 
न्यायाधीशों का जिन्हें वह उचित समकेगा, परामर्श लेगा। मुख्य 
न्यायाधिपति को छोडकर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य 
न्यायाधिपति का परामश अवश्य लेगा | 
यह न्यायालय देहली में होगा; या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में 
होगा, जो चीफ-जस्टिस राष्ट्रपति की रजामन्दी से निश्चित करे। 


न्यायाधीशों की योग्यता--उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 
होने के लिए, निम्नलिखित योग्यताएँ होना आवश्यक होगा-- 
, $--बह भारत का नागरिक हो | 
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२--चह कम से कम पांच वर्ष किसी उच्चन्यायालय ( हाईकोर्ट ) का 
न्यायाधीश रह चुका हो, वा 

३--उसने कम से कमर १० वर्ष तक उच्चन्यायालय में वकालत 
की हो, या 

(४) वह राष्ट्रपति के विचार से प्रसिद्ध विभिवेत्ता (कानून-ज्ञाता) हो 

(४) वह ६४ वर्ष से कम आयु का हो । 


वेतन और भत्ता-प्रधान न्यायाधिपति ( चीफ जर्टिस ) को 
४,००० २० और अन्य न्यायाधीशों को ४,००० र० मासिक वेतन तथा 
निर्धारित भत्ता मिलेगा | उनके वेतन और भत्ते में संसद ( पालिमेंट ) 
कानून बना कर समय-समय पर पणितेन कर सकेगी, परन्तु किसी 
न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके वेतन या अधिकार आदि में 
कोई कमी नहीं की जायगी | 


कार्यकारी मुख्य न्‍्यायाधिपति--ज्य मुख्य न्यायाधिपति 
का पद रिक्त होगा, या जऋ वह अनुपस्थिति आदि के कारण कार्य न 
कर सकेगा, तव उसका कार्य न्यायालय का वह न्यायाधीश करेगा, जिसे 
राष्ट्रपति इसके लिए नियुक्त करे । 


विशेष प्रयोजन के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति-- 


याद किसी समय उच्चतम न्याथालय के कार्य के लिए. न्यायाधीशों की 
अपेक्षित (गण-पूरक ) संझ्य न हो तो मुख्य न्यायाधिपति किसी 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय की बैठकों के 
न्यायाधीश का वह काम करने के लिए नियुक्त कर सकता है। ऐसा 

करने से पूर्व मुख्य न्यायाधिपति इसके लिए. राष्ट्रपति की सहमति प्रात 
करेगा और उक्त उच्चन्यायालय के मख्य न्यायाधीश से मंत्रणा करेगा। 
जिस न्यायाधीश की इस प्रकार नियुक्ति होगी, उसे अपने इस कार्य के 
लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अ्रधिकार आदि होंगे | 
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मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय ओर सघ-न्यायालय के निद्ृति- 
प्राप्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय का काम करने के लिए, उनकी 
स्वीकृति से, नियुक्त कर सकेगा | 
न्यायाधीशों की शपथ---ज्ञो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का 
'न्यायाधीश नियुक्त किया जायगा, वह अपना पद अरहण करने से पूर्व 
राष्ट्रपति के सामने, या राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किए हुए दूसरे आदमी 
के सामने, इस प्रकार की प्रतिशा करेगा, ओर इस पर हस्ताक्षर करेया-- 
“मैं ( नाम )--ईैश्वर की शपय लेता हूँ. ( या गम्भीरता पूर्वक प्रतिशा 
' करता हूँ ) कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची 
भक्ति रखूंगा और अपनी प्री योग्यता, जानकारी ओर विवेक, से ठीक- 
ठीक और वफादारी के साथ बिना प्रीति या दृष के अपने पद के कर्तव्यों 
को परा करूँगा और संविधान ओर कानूनों का मान बनाए रखूगा ।”? 


| न्यायाधीशों का कार्य-काल--प्रत्केक स्यावाधीश ६४ वर 
की उम्र तक अपने पद पर रहेगा; पर वह चाहे तो इससे पे 
राष्ट्रपति के पास लिखित त्यागपत्र भेजकर अपना पद छोड सकता है | 
उसे उसके पद से तभी हठाया जा सकता है, जत्र कि पार्लिमेंट की 
दोनों समाएँ एक ही अधिवेशन में उसके हटाए जाने का ऐसा निवेदन- 
पत्र रखें कि उसमें दुराचार या अ्रसमर्थता का दोष प्रमाणित हो चुका 
है, ओर उस निवेदन-पत्र का, उपस्थित ओर मत देने वाले कम से कम 
दो-तिहाई सदस्य समर्थन करें, और इसके बाद राष्ट्रपति उसे हटाए जाने 
की आशा दें | ु 
जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, वह भारत 
के किसी न्यायालय मे वकालत या अन्य कार्य नहीं कर सकेगा | 


| ह न्यायालय के अधिकार-त्ष त्र--इस न्यायालय के दो 
प्रकार के अधिकासत्त्ेत्र हैं :--प्रारम्मिक, अपील सम्बन्धी | 
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१--नीचे लिखे ऐसे मामलो का विचार करना उच्चतम न्यायालय 
का प्रारम्मिक ( आरिजिनल ) अरधिकार-च्षेत्र दोगा, ओर दसके सिवा किसी 
दूसरे न्यायालय का न होगाः--(क) जो भारत सखकार और एफ था 
अधिक राज्यों में हो; या (छ) जिसमे एक ओर भाग्त-सरकार झार एक 
या अ्रधिक राज्य हों, श्रीर दूसरी ओर एक या अधिक यज्य ; या (ग) 
जो दो या श्रधिक यज्यों में हो वह श्रधिकार उस दशा में आर उसी 
सीमा तक होगा, जब्र उस मामले मे कोई ऐसा प्रश्न उठता दो, जिस पर 
किसी कानूनी अधिकार का श्रस्तित्व या विस्तार निर्मर हो | 

२--उच्चतम न्यावालय को गज्यों के टाइफोर्य (उद्चन्वावा- 
लगी ) की तीन प्रकार की अपीलें सुनने का अधिकार है--(क ) 
संवैधानिक, (ख) दीवानी, ओर (ग) फांजदारी | 

(क) नंवैधानिक मामले में उच्च न्याबालय के फैसलों थी अपील 
तभी हो सकेगी, जब उच्च न्यायालय दस बात का प्रमाणपत्र दे दे कि 
इस मामले में संविधान की व्याख्या मे सम्बन्धित कोई सारभूत कानूनी 
प्रश्न विचारणीय है । जहों उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाणपत्र न दिया 
हो, वहाँ वदि उच्चतम न्यायालय का नमाथान हे जाय तो बह भी उक्त 
प्रमाणपत्र दे समता है। 

(ख) किसी दीवानी मामले मे उच्च न्यायालय के नि्गाय के विरुद्ध 
उच्चतम न्यायालय में अपील तभी की जा सकेगी, जब कि ठ्च न्यायालय 
यह प्रमाणपत्र दे दे कि उस मामले की धन-गशी या मूल्य बीस हजार 
रुपये से कम नहीं है, या वह मामला उद्यतम न्यायालय के सामने श्रपील 
करने योग्य है | 

(ग) फरीजगरी मामलों मे उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विसद्ध 
अपील ऐसी दशा मे द्वोंगी, जत्र नीच दी अदालत ने किसी अपराधी की 
रिद्ाई की आजा दी हो, श्रौर उच्च न्यायालय ने उस आजा को रद्द करके 
मृत्युदण्ड का आदेश दिया हो, वा जब उच्च न्यायालय ने अपने अधीन 
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न्यायालय से किसी मामले को परीक्षण के लिए अपने पास मंगा 
लिया हो, ओर उसमें अपराधी को मृत्युद्ृए्ड की आशा दी हो, अथवा 
उच्च न्यायालय वह प्रमाणपत्र देदे कि मामला उच्चतम न्यायालय के 
सामने अपील करने लायक है । 


उच्चतम न्यायालय स्वयं अपनी ओर से भी, फोजी न्यायालयों को 
छोडकर, किसी भी न्यायालय के निशय के विरुद्ध अपील करने की विशेष 
अनुमति दे सकता है| संघ सूची के विषयों में से किसी के बारे में 
उच्चतम न्यायालय को ऐसे अधिकार प्राप्त होगे, जेंसे संसद विधि द्वारा 
प्रदान करे | 


इन अधिकारों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों की 
रचा के लिए आवश्यक निर्देश, आदेश या लेख प्रयोग करने का अधिकार . 
_है। इसके अतिरिक्त अन्य मामलों 'में भी संसद उच्चतम न्यायालय को 
उपयुक्त लेख निकालने का अ्रधिकार प्रदान कर सकती है | 
उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि मारत के भीतर सब न्यायालयों 
पर लागू होगी । अपने अधिकार के प्रयोग में उच्चतम न्यायालय ऐसे 
आदेश दे सकेगा, जिससे उसके सामने पेश किए हुए मालले पर पूर्ण 
प्रकाश पडे, ओर उसे अपना न्याय-कार्य सम्पादन करने में सुविधा हो। 
इस सम्बन्ध में वह किसी व्यक्ति को हाजिर कराने का या किन्हीं दस्ता- 
बेजों को प्रगट करने आदि का आदेश दे सकेगा । 


अधिकार-भैत्र की वृद्धि---उच्चतम न्यायालय को भारतीय 
संघ सम्बन्धी विषयों के ऐसे अधिकार भी होंगे, जो संसद उसे कादून 
बनाकर प्रदान करे। अगर भारत सरकार ओर कोई राज्य आपस में 
समभौता करके किसी विषय के सम्बन्ध में कुछ ओर अधिकार देदे 
और संसद्‌ उसके सम्बन्ध में आवश्यक कानून बनादे तो .उच्चतम न्याया- 
लय को वह अधिकार भी प्रास होगा । संसद कानून -दारा सर्वोच्च न्यायालय 
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को ऐसे परक अधिकार दे सकती है, जो इस विधान के किसी नियम से 
अधंगत न हों और बिनको प्राप्त करके उच्चतम न्यायालय अपना कार्य 
ओर अच्छी तरह कर सके | 


राष्ट्रपति को परामश देने का कार्य---उच्चतम न्यायालय 
का कर्तव्य होगा क्लि जब राष्ट्रपति विधि अथवा तथ्य सम्बन्धी प्रश्न पर 
उससे सलाह मॉाँगे तो बह उस पर अपनी राय दे। संविधाम में यह 
स्पष्ट नहीं किया है कि राष्ट्रपति को बह सलाह माननी पडेगी अथवा नहीं । 
उसकी शब्दावली से यही अर्थ निकलता है कि उसे माननाया न 
मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होगा । 


उचतस न्यायालय के नियम आदि---उच्चतम न्यायालय 
को अपने कार्यप्रणाली ओर प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों को बनाने का 
स्वयं अधिकार है, परन्तु उन नियमों के लिए शब्ट्रपति की स्वीकृति 
आवश्यक है | 


संविधान के किसी भाग की व्याख्या करने के लिए. अथवा राष्ट्रपति 
द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामश्श मांगे जाने पर कम से कम पॉँच 
न्यायाधीश उपरोक्त प्रश्नों पर निर्णय देने के लिए वैठेंगे । यह न्यायालय 
न्यायाधीशों के बहुमत से निर्णय देगा ओर निर्णय खुले न्यायालय में 
दिया जायगा | यदि किसी न्यायाधीश का मत बहुमत से मिन्न हैतो 
उसे अलग से अ्रपना मत व्यक्त करने का अधिकार है| 


उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारियों ओर सेवकों की नियुक्तियाँ करने 
तथा उनकी सेवा की शर्तों के नियम बनाने का कार्य भारत का मुख्य 
न्यायाधिपति अथवा उसके द्वारा निर्देशित उस न्यायालय का अन्य न्यावा- 
घीश या पदाधिकारी करेगा। परन्तु राष्ट्रपति यह नियम बना सकेगा कि 
कोई व्यक्ति जो पहिले न्यायांलय में लगा हुआ नहीं है, त्यायालय के 
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किसी पद पर, सद्ड-लोकसेवा-आयोग के परामश बिना, नियुक्त न किया 
जायगा | 

न्यायालय सम्बन्धी सचे और आमदनी--उच्चतम 
न्यायालय के अधिकारियों ओर नोकरों को दी जाने वाली वेतन, भत्ता 
था पेन्शन को मुख्य न्यायाधिपति, राष्ट्रपति से परामश्श करके निश्चित 
करेगा | यह सब खर्च तथा न्यायालय का प्रचन्ध-व्यय संघ सरकार की 
आय से, अनिवाय रूप से, दिया जायगा | ( इस पर संसद की स्वीकृति 
नही ली जायगी ) | न्यायालय को फीस तथा अन्य मदों से जो आय 
होगी, वह भारतीय संघ की आय में सम्मिलित होगी । 

विशेष वेक्तत्य--भारत के उच्चतम न्यायालय को संसार के 
समस्त उच्चतम न्यायालयों से अधिक अधिकार प्रदान किये गए हैं। 
संविधान की व्याख्या के अ्रतिरिक्त, यहादीवानी तथा फोजदारी मामलों 
मे मी अन्तिम अपील का न्यायालय है। इसकी यह विशेषता अच्छी 
तरह तब मालूम होती है, जब हम यह ध्यान में रखे कि अमरीका का 
सर्वोच्च न्यायालय केवल अमरीकी विधान का संरक्षक है; जहाँ तक दीवानी 
ओऔर फोजदारी मामलो का सम्बन्ध है, वहाँ के राज्यों के हाईकोर्यों का 
निर्णय ही अन्तिम समभा जाता है। अमरीका में जिस प्रकार द्वेध-त्याय 
प्रणाली है, वैसी भारत में नहीं है| यहाँ देश भर का सब प्रकार के 
मामलों में एक ही उच्चतम ओर अन्तिम न्यायालय है। 

पहले कहा जा चुका है कि उच्चतम न्यायालय की स्थायना से पूर्व 

भारत के लिए, अपील की अन्तिम अदालत प्रिवी कोंसिल थी, अन्र वह 
बात नही रही । उसके साथ हमारे सम्बन्ध समाप्त हो गये हैं, किन्तु उसके 
पिछुलों फैसलो की नजीरे इस न्यायालय के भावी निर्णयो पर अवश्य ही 
प्रभाव डालेंगी, क्योंकि हमारी विधि-प्रणाली या कानूत-पद्धति का मुल 
इगलेंड की विधि-प्रणाली है | 


सतरहवाँ भाग 
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“देश की एकता को सुरक्षित रखे बिता उसकी स्वाधीनता 
सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए पाँच सौ ऊपर, “भीतरी 
पाकिस्तानों' की विभीषिका को ससाप्त करना अनिवाये था। 
भारतीय रियासतों का एकीकरण एक अपूर्वे अहिन्सक 
क्रान्ति है|” 


भारत के राजनैतिक भाग; खतंत्रता से पू्व---भारत के 
स्वतंत्र होने से पहले, शासन की दृष्टि से इस देश के मुख्य दो तरह के 
भाग थे--प्रान्त और राज्य | प्रान्तों के दो भेद ये--गवनरों के प्रान्त 
ओर चीफ-कमिश्नरों के प्रान्त | इनमें से चीफ-कमिए्नरों के प्रान्तों का 
शासन केन्द्रीय सरकार के आदेशो द्वारा होता था, ओर इनके लिए 
कानून भी केन्द्रीय विधान-मंडल ही बनाता था। गबनरों के प्रान्त बहुत 
कुछ खवायत्त थे, ओर उनके लिए कानून वहाँ के ही विधान-मंडल बनाते 
थे | इस प्रकार सब ॒प्रान्तों में शासन एक ही तरह का नहीं था। देशी 
राज्यों का शासन अलग ही ढंग का था। यद्यपि उनमे कोई-कोई अच्छा 
प्रगतिशील भी था, साधारण तौर पर उनमें लोकसत्ता या प्रजातंत्र की 
भावना बहुत कम थी। निदान, स्वाधीन होने से पूर्व भारत के विविध 
भागों में जुदा-जुदा प्रकार की शासनपद्धति प्रचलित थी। फिर, सैकडों 
देशी राज्य जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय की दृष्टि से इतने छोटे ये कि 
उनका अलग-अलग शासन हो ही नहीं सकता था ओर वे देश के शक्ति- 
संगठन में मयंकर रूप से बाघक थीं । 
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रियासतों का पुनस्संगठन---भारसत के स्वाधीन होने पर 
इसके विविध भागों के शासन में एकरूपता लाने का प्रयल किया गया । 
पहले जो गवनेरों ओर चीफ-कमिश्नरों के प्रान्त थे, उन्हें तो उसी रुप में 
राज्यों मे परिणत कर दिया गया | देशी राज्यों के सम्बन्ध में भारी परिवतन 
हुआ | सैकडों छोटी-छोटी रियासतें तो निकयवर्ती प्रान्तों में विल्ीन हो 
गई, कुछ के संघ बने, ओर तीन रियासत स्वतंत्र इकाई के रूप में रहीं। 
जो रियासते प्रान्तों मे विलीन नहीं हुईं, वे या तो स्वायचशासी राज्य वर्नी 
या केन्द्र द्वार शाप्रित होने लगीं । इस परिवतन की गुरुता नीचे दिए 
अंकों से स्पष्ट हो जायगी +-- 
३१६ रियासत [ ज्षेत्ररल १,०८,७३६ वगमील, और जनसंख्या 
१,६१,५८,००० | प्रान्तों में विल्लीन हो गयीं | 
६१ स्थासते' [ क्षेत्रटल ९,७०४ वर्गमील, और जनसंख्या 
६६,२५,००० | केन्द्र द्वार शासित क्षेत्रों में सम्मिलित की गयीं | 
' २७५ रियासते [ ज्ञेत्रफल २,१४,४५० वर्गमील, ओर जनसंख्या 
२;४७,००,००० | रज्य-संधों मे मिलायी गयीं | 
इस प्रकार ४५२ रियासते सम्मिलित हो गयीं। तीन रियासते-- 
हेदराबाद, मैयूर ओर जम्मू-कश्मीर अलग-अलग हकाई रहीं। उत्तर 
पूर्व की खासी पहाडी रियासतों को मिलाकर आसाम का एक अलग 
स्वायत्त जिला बना दिया गया | इस योजना के फल-स्वरूप साढ़े पांच सो 
से अधिक रियासते केवल १४ संगठनों में वध गयीं | 
राज्यों का निजी ख्च--राजाओं की व्यक्तिगत सम्पत्ति निश्चित कर 
दी गयी | खजाने उत्तराधिकारी सरकारों को दे दिए गए। गजाओं को 
केवल निजी ख् के लिए निर्धारित धन मिलने की गारंटी दी गई | उसकी 
रकम इस दर पर ठहरायी गई :-- राज्य की ओसत वार्षिक आय के प्रथम 
लाख पर १५ प्रतिशत, २ से ५ लाख तक १० प्रतिशत, तथा उसके ऊपर 
७| प्रतिशत | व्यक्तिगत खर्च के लिए, प्रायः अधिक-से-अधिक १० लाख 
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रु० तक दिया गया है। केवल कुछ बढ़े राज्यों में धन इस से अधिक 
निर्धारित किया गया है; वह केवल वर्तमान शासक को दिया जायगा। 
आगामी पीढ़ी में कोई शासक १० लाख रु० से अधिक व्यक्तिगत खर्च 
के लिए नहीं पाएगा | इस व्यक्तिगत खर्च में शासक, उसके परिवार के 
निवास स्थान सम्बन्धी और विवाह तथा अन्य संस्कारों के खर्च भी 
सभ्मिलित हैं। 

राजाओं को निजी खर्च के लिए. जो धन मिल रहा है, इसकी कुल 
रकम ४, ९१) ७३, ३.३५ र० वार्षिक होगी । क्योंकि भविष्य में किसी गजा 
के उत्तराधिकारी को दस लाख ० से अधिक नहीं मिलेगा, अन्त में यह 
राशी रै८६,६८, ५३५ र० रह जायगी । स्मरण रहे कि, १५ अगस्त 
१६४७ से पहले गजाओं का निजी खर्च लगभग २५, करोड रु० हो जाता 
या, जिसमें उनके परिवारों का तथा विवाह शादी आदि का खर्चे 
शामिल नहीं था ' इस प्रकार रियासतों के प्रादेशिक तथा आर्थिक एकी- 
करण से राजाओं के निजी खर्च की रकम पहले का छुठा भाग रह 
गयी । इसके अ्रतिरिक्त उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृद हो गई | उदाहरण 
के लिए, सौराष्ट्र संघ कों १४ करोड़ ० बचत के मिले, और गवालियर - 
नरेश ने कुछ ऐसी राशी संघ को सौंप दी, जिसके व्याज से राजाश्रों के 
निजी व्यय का खासा भाग निकल सकता है | 


रियासती विभाग ने यह काम जल्दी ओर होश्यारी से निप दिया, 
इसके लिए वह प्रशंसा का अधिकारी है । परन्तु इस का दूसरा भी पहलू 
है। रियासती कार्यकर्ताओं को इस विपय में श्रपना मत सूचित करने का 
अवसर नहीं दिया गया, इससे उन्हें असंतोष होना स्वाभाविक है | 
अवश्य ही यह कुछ अजीब बात है कि राजाओं को निजी खच के 
लिए, लाखों रुपए, प्रति वर्ष मिलें और उनके पास कई-कई महल; हाथी) 
मोटर आदि शान-शोकत ओर बिल्ञासिता का सामान रहे, जब कि अनेक 
साधारण नागरिकों को दिन भर भेहनत करके भी रोजाना जरूरत पूरी करने 
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की भी नोबत न आए. | आशा है, ज्यो-ज्यो समय व्यतीत - होगा; यजाओ 
को अपनी अजीब ओर अन्याययुक्त स्थिति का अनुभव होगा, ओर वे 
किसी बाहरी दबाव के बिना ही त्याग, समता ओर प्रजातंत्रात्मकता का 
परिचय देंगे । 
रियासतों की फौजजें--यजनैतिक और अर्थिक एकीकरण के अतिरिक्त 
दूसरा विचारणीय प्रश्न सेनाओं के एकीकरण का था | उसका हल इस 
» प्रकार निकाला गया कि रियासतों के राजप्रमुख रियासती सेनाओं के प्रमुख 
रहेंगे, परन्तु सेनाएँ भारत-संघ की सेनाओं का भाग होंगी | आन्तरिक 
व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार उनकी शक्ति ओर संख्या 
निर्धारित करेगी । प्रत्येक रियासत अथवा संध में राजप्रमुख की सलाह से 
भारत सरकार अपना सैनिक आधिकारी ( जनरल आफिसर कमांडिग ) 
नियुक्त करेगी | रियासती सेनाओं का स्तर भारतीय सेनाओं के समान होगा, 
जिनके पदाधिकारियों का तबादला भी एक दूसरे से होता रहेगा । सैनिकों 
की भर्ती भारतीय फोजों के अनुसार ही होगी । 


वर्तमान राज्यों के भेद--.भारतीय संघ राज्यों का संघ है । जैसा 
कि पहिले बताया जा चुका है, संविधान द्वारा विभिन्नताओं में एकरूपता 
उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है। स्वाघीन होने से पूर्व भारत अनेक 
भागों मे बँगा हुआ था। कुछ भाग काफी प्रगतिशील थे, तो कुछ बहुत ही 
पिछुडे हुए | स्वाधीन होने पर यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि देश का 
शासन एक ही आधार पर हो, परन्तु उपयुक्त सब भागों को तुरन्त ही 
समान अधिकार ओर एक ही व्यवस्था प्रदान करना ठौक नहीं था। 
इसलिए, भारत के वर्तमान राज्य अभी तीन भागों में विभक्त किए, गए 
हैं :--क) ख, और ग | इनके अतिरिक्त सध के राज्यत्तेत्र में अन्दमान- 
निकोबार प्रदेश मी है। , 

१-क' बरगे के राज्य--ये राज्य वे हैं, जो नया संविधान बनने 
से पहले गवनरों के प्रान्त थे। इनके प्रधान शासकों को राज्यपाल 

भा० शा०--१४ 


हे 
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( गवर्नर ) कहा जायगा | ये राज्य स्वायत्त ( श्रपता शासन स्वयं करने- 
वाले ) हैं| इनकी कायपालिका शक्ति वास्तव मे मन्तिपरिपद में निहित 
होगी; जो विधान-मंडल के प्रति उत्तरदायी होगी | ये राज्य निम्नलिखित 
है :-- 

[१ |] आसाम, [२] पश्चिमी वद्भाल, [ रे ] विहार, [४] 
बम्पई, [ ५ ] मढ़ास, [ ६ | उद्ीसा, [ ७ ] पंजाब, [ ८ ] मध्य प्रदेश 
ओर [ ६ ] उत्तर प्रदेश | इनमे से अन्तिम तीन को पहले क्रमशः पूर्वी 
पंजाव, मध्यप्रान्त ओर बरार, तथा संयुक्तप्रान्त कहा जाता था | 


-खँ वे के राज्य -इन राज्यों में देशी रियासतें या उनके 
संघ सम्मिलित हैं। इनके प्रधान शासकों को राजप्रमुख कहा जाता है, 
ओर उनकी सहायता के लिए, मन्त्रिपरिप्दें हैं, जेसे कि कः वर्ग के 
राज्यों में है। इनमे अ्रेजों के शासन-फाल मे प्रजञातत्रीयथ आधार 
पर विधान-सभाएं तथा अन्य संस्थाएं नहीं थीं: जनता को लोकतंत्रात्मक 
शासन का अनुभव नहीं हुआ । यहाँ शासन-प्रबन्ध मे राजा की इच्छा 
दी कानून थी | यही कारण है कि इनमे से कई एक मे जो मन्त्रिपरिपर्दे 
बनायी गयीं, वे व्यवश्यित रूप से काम नहीं कर पायी | वद्यपि ये राज्य 
आगामी निर्वाचन ( सन्‌ १८५१ ) के गद स्वावत्त होगे, संविधान में यह 
व्यवस्था की गयी है कि दस वर्ष तक, वा उस अवधि तक जो संसद निर्धा- 
रित करे, इन राज्यो की सरकारों का केन्द्रीव सरकार द्वारा नियंत्रण होगा । 

ये राज्य निम्नलिखित हैं :--[ १ ] हेब्राबाद [२] जम्मू ओर 
कश्मीर | ३] मैसूर [ ४ ] मब्य भारत [ ५ ] पटियाला तथा “पजाव- 
राज्य-संब् [ ६ ] राजस्थान [७ ] सौराष्ट्र [ ८] त्रावनकोर-कोचीन | 
आगे इन राज्यों के बारे में कुछ आवश्यक बातें बताबी जाती हैँ । 

हैद्रावाद--आत्राठी (एक करोड बरासट लाख ) के लिहाज 
से यह भारत की सत्र से वद्दी रियासत थी | यह सब से अध्कि धनवान 
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भी थी; यहाँ की वार्षिक आय सतरह करोड रुपए. थी । इसकी आबादी 
के तीन हिस्से थे--आव्ख, महाराष्ट्र ओर कनाडी। शासक निजामों : 
कहलाता था | यहाँ साम्प्रदायिकता बहुत रही | रजाकारों ने यहाँ भयंकर 
आतंक स्थापित कर रखा था | उनकी गलत सलाह ओर प्रमाव के कारण 
निजाम ने कुछ समय भारतीय खंघ्र के प्रति विरोधी भाव रखा । वें एक 
ख़तंत्र राज्य का खप्त देखने लगे। आखिर, सितम्बर १६४८ में, 
: भारत-सरफार ने मजबूर होकर यहां पुलिस-कार्यवाही की। रजाकारों की 
सत्ता दृल्ते ही निजाम ने भारतीय सघ की अधीनता स्वीकार करली | 
विद्रोही तत्वों को समासत करने ओर शान्ति-स्थापना के लिए कुछु समय 
यहाँ फौजी व्यवस्था की गयी | पीछे दिसम्बर १६४६ मे यहाँ का शासन 
सिविल अधिकारियों को सोप दिया गया । अब यहां अन्य राज्यों की तरह 
पालिमटरी लोकतंत्र की स्थापना होने वाली है, आम चुनावों के बाद तो 
हो ही जायगी | 


कश्मीर--कश्मीर कौ भौगोलिक स्थिति बढ़े महत्व की है। इसकी 
सीमा चीन, अफगानित्तान ओर रूस आदि कई दूसरे राष्ट्रों के अलावा 
भारतीय सघ ओर पाकित्तान दोनों से मिली हुई है | पहले कहा जा चुका 
है कि यह राज्य मारतीय संघ में सम्मिलित है, पर पाकिस्तान इस पर 
दावा कर रहा है, उसने इसका कुछ हिस्सा व्वा भी रखा है। काफी 
समय वोत जाने पर भी संयुक्तराष्ट्र ने इस विषय को नही सुलभाया। 
अब वालिंग मताधिकार के आधार पर निर्वाचित इस राज्य की विधान-सभा 
इसका विचार करेगी | चोन में कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना हो जाने से 
कश्मीर का प्रश्न विश्वव्यापी होगया है| यद्यपि कश्मीर की आबादी 
( अडतीस लाख ) मे ८० फी सदी मुसलमान हैं, भारत की स्व-धर्म- 
सममाव की नीति, भारत-कश्मीर का घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध, और कश्मीर- 
नेताओं के दो-राष्ट्र सिद्धान्त के घोर विरोधी होने के कारण कश्मीरी 
जनता का बंहुमत भारत के ही पक्ष मे निश्चित प्रतीत होता है। 
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4नये कश्मीर का स्वप्त पूरा करने के लिए; उन्नत ओर क्रान्तिकारी भूमि- 
सुधारों की योजना को अ्रमल में लाया जा रहा है | 

मैसूर--यहाँ श्रशत; उत्तरदायी शासनपद्धति चहुत समय से,चली 
आयी है | यहाँ प्रतिनिधि समा ( रेप्रे"टेटिव अ्रसेम्बली ) सन्‌ १८८६ में 
स्थापित हुई थी। यहाँ के विधान-मंडल में दो सदन हँ--प्रतिनिधि सभा 
और विधान-परिषद्‌ | अब यह भारतीय संध की इकाई है | अगस्त १६४७ 
से इसके दीवान का पद हमेशा के लिए उठा दिया गया और सत्ता प्रधान 
मंत्री को सोप दी गयी। मैसूर अपने श्रोश्रोगीकरण के लिए. भारत 
भर मे प्रसिद्ध है | यहां सोने की जग-प्रसिद्ध खानें भी हैं | 

मध्यभारव--मध्यमारत अपनी भौगोलिक महत्ता ओर प्राकृतिक 
सोन्दर्य के लिए, प्रसिद्ध है ओर सांस्कृतिक प्रबृत्तियों के लिए. इसका 
भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रहा है। मध्यभारत-सघ का उद्घाटन 
श८ मई १६४८ को गवालियर में हुआ | राजस्थान की तरह यहों की मुख्य 
समस्या जागीरदारी प्रथा है | सत्ता-प्राप्ति के बाद यहाँ के कांग्रेसजनों में 
पदा की प्राप्ति के लिए शोचनीय मतभेद हो गए । भ्रश्नचार के आरोपों से 
मंत्रिमंडल बहुत बदनाम हुआ । जांच हुई ओर तत्कालीन प्रधान मंत्री को 
त्यागपत्र देना पडा । संघ की स्थायी राजधानी गवालियर हो या इन्दौर-- 
इस विषय को लेकर कारयकर्ताओं मे काफी खीचातानी हुई, और अ्र 
( दिसम्बर १६४० ) तक समस्या सुलझी नहीं है । उदार ओर व्यापक 
इृष्टिकोए की आवश्यकता है । 

पटियाला तथा पंजाब-राज्य-संघ--इसे पेपय! भी कहते 
है। इसका उद्धाठन १४ जुलाई १६४८ को हुआ । इसमे पटियाला 
कपूरथला, कींद, फरीक्कोट तथा कल्नत्तिया रियासत सम्भिलित है | इस संघ 
के राजप्रमुख महाराजा पटियात्रा हैं । 

राजस्थान--इस संघ का निर्माण क्रमशः कई मंजिलों में हुआ है | 
पहले अलवर, घोलपुर, करौली और भरतपुर ने मिल कर १८ मार्च 
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१६४८ को मत्त्व-संघ बनाया । इन्ही दिनों २१ मा १६४८ को कोटा, 
बून्दी, किशनगढ़, ड्गरपुर; प्रतापगढ़ ओर शाहपुरा ने मिल कर राजस्थान 
के संयुक्त राज्य का निर्माण किया । १८ अग्रेल १६४८ को उदयपुर के 
सम्मिलित हो जाने पर राजस्थान के संयुक्त राज्य का पुनर्गठन किया गया । 
इसके बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ओर जैसलमेर पूर्व स्थापित राज- 
स्थान के संयुक्त राज्य में ओर सम्मिलित हो गए, ओर ३० मार्च १६४६ 
को सर्वासती सचिवालय के अध्यक्ष ओर भारत के उपग्रधानमंत्री सरदार 
पटेल ने इस नवीन पुनस्संगठित राजस्थान के सयुक्त राज्य का उद्धाटन- 
समारोह सम्पन्न किया | १४६ मई १६४६ को मत्स्य-संध ( अलवर, घोलपुर 
करौली और भरतपुर ) भी संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हो गया | 

धौलपुर और मसतपुर के कुछ कार्यकर्ता चाहते थे कि ये दो रिया- 
सर्तें राजस्थान में न मिल कर उत्तरग्रवेश में मिले | “पर उनकी इच्छा 
पूरी नही हुई। सिरोही का मुख्य भाग इस संघ में नही मिलाया गया; 
इससे लोगों को असत्तोष रहा । अजमेर को राजत्थान का हृदय माना 
जाता है, उसका इस राज्य में मिलना अभी शेंष है | 


अस्त, राजस्थान मारत का आकार में सब से घडा राज्य है। परन्तु 
इसकी समस्याएँ भी कम नहीं--जागीरी अराजकता, जनता की निर्धनता 
ओर अशिक्षा, साधनों का अविकास ओर पश्चिम मे सैकडो मील तक 
पाकिस्तान से मिला होना | संघ वन जाने पर य्ह अपने कितने ही पुराने 
कायकर्ताओं की सेवा ओर सहयोग से वंचित रह्य | आशा है, श्रव सब 
मिल कर इसकी उन्नति मे लग जांयँंगे। इस संघ के राजप्रमुख हें, 
जयपुर के महाराज । 


: सौराष्ट्र--इस संघ का उद्घाटन १४ फरवरी सन्‌ १६४८ को हुआ | 
इसमे काठियावाड की २२१ रियासतें शामिल हैं, इनमें से अधिकांश 
बहुत ही छोटी-छोटी थीं। नवानगर के जामसाहब इसके राजप्रमुख 
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हैँ। इस संत्र ने जागीरदारी-उन्मूलन, रेलो के विस्तार, ओर अकाल- 
नवारण सम्बन्धी अच्छा कार्य किया है | 

त्रावशकोर-कोचीन--इस संघ को किरल संब्र' भी कहा जाता 
है | इसका उद्घाटन १ जुलाई १६४६ को हुआ्रा | शासन-सुधार में इस सघ 
थी दोनो रियासते, भारत की अन्य रियासतो की अपेक्षा बहुत प्रगतिशील 
रही हैं | शिक्षा ओर साक्षरता की दृष्टि से भी इनका मानदंड भारत के 
सब्र स्थानों से ऊँचा रहा है | पिछली गणना के समय आ्रावणकोर मे ४४ 
प्रतिशत जनता ( पुरुष ६८ प्रतिशत, ओर ख्रियों ४२ प्रतिशत ) साक्षर 
थीं । इससे दूसरे ही दर्ज पर कोचीन है, वहां साक्षरो की सख्या ३६ प्रति- 
शत थी | ओद्योगिक क्षेत्र म भी ये दोनों रियासतें काफी अग्रसर है | यहां 
की सामाजिक व्यवस्था को यह विशेषता है कि वह पितृ-प्र धान नदी, मातृ 
ग्रधान है। किसी आदमी को सम्पत्ति का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नहीं होता, 
यह अधिकार बहिन के लडके को होता है | राजा, मालावार के नियम के 
अनुसार, राजघराने की लडकी या ब्रहिन के बडे पुत्र को गद्दी दे 
सकता है | 


त्रावणकोर के महाराजा इस संघ के राजप्रमुख है। संघ-निर्माण के 
समय उन्होने यह आपत्ति की थी कि उनकी वंश-परम्पय के अनुसार वे ' 
वफादारी की शपथ केवल अपने कुल-देवता भगवान पद्मनाभ के ग्रति 
ही ले सकते हैं | भारत-सरकार ने इसका समाशन इस प्रकार किया कि 
वे भारत के तथा त्रावशकोरकोचीम के--दोनो के--प्रति वफादार रहने 
की शपथ ग्रहण करे और यह घोषित करें कि वह दोनों के हित में कार्य 
करेंगे | संघ की राजधानी त्रिवेन्द्रम है। 

३--ग! वर्ग के राज्य--इनमें पहले के चीफ कमिश्नरो 
के प्रान्त तथा कुछ रियासतें या रियासती संघ है | ये सत्र इस समय चीफ- 
कमिश्नरों के राज्य हैं ओर इनका शासन केल्लीय सरकार द्वारा होगा | 
इनमे निम्नलिखित राज्य हैं (१) अजमेर (२) भोपाल (३) विलासपुर 


ऊ 
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(४) कुर्ग (५) दिल्‍ली (६) हिमाचल प्रदेश (७) मणिपुर (८) त्रिपुरा (६) 
विंध्य प्रदेश ओर (१०) कच्छ | 

लोकतत्र पद्धति में देश के किसी भाग का केन्द्र ढ्वारा शासित होना 
ठीक नहीं समझता जाता । मारत सरकार को थोडेन्बहुुत समय में गा वर्ग 
के अधिकाश राज्यों को या तो पास के बड़े राज्यों में मिलाना होगा, या 
जिसे सम्भव होगा स्वायत्त राज्य बनाना होगा | इस विब्रय में खुलासा 
आगे बाइसवे अध्याय में लिखा जायगा | भाषा आदि के आधार पर नये 
राज्य बनने की दशा मे भी वर्तमान राज्यो की संख्या ओर राज्यन्त्षेत्र में 
परिवर्तन होना सम्मब है। इस प्रकार वतमान राज्यो का जो वर्गॉकरण 
ऊपर दिया गया है, उसमे हेरफेर होना स्वाभाविक है। 


' अन्दमान-निकेबार--भारतोय संघ मे उपयुक्त तीन प्रकार के 
राज्यों के अतिरिक्त एक प्रदेश और है। वह है, अन्दमान-निकोवार | 
यद्यपि यह प्रदेश भारतीय संघ में सम्मिलित है, पर यह कोई ख्वतंत्र 
इकाई नहीं है | इसका शासन राष्ट्रपति करेगा; इस विषय में विशेष आगे 
बाइसवे अध्याय मे देखिए । 


नवीन राज्यों का निर्माण; व्यवहारिक कठिनाइयाँ-- 
भारतीय राज्यों के निर्माण का आधार वेज्ञानिक नहीं है। देश 
में भाषा, संस्कृति या रहननसहन आदि के विचार से राज्यों 
के विभाजन तथा नये राज्यों के निर्माण की मांग बढ़ती जा रही 
है | खासकर मद्रास, बम्बई ओर मध्यप्रदेश का विभाजन भाषा 
के आधार पर करने की मॉग बहुत समय से है। दक्षिण भारत में चार 
भाषाओं के बोलनेवाले अलग-अलग काफी संख्या से हैं, ओर हरेक भाषा 
बोलनेवाले विस्तृत भू भागों पर फैले हुए; हैं | इस दृष्टि से मद्रास राज्य 
के चार भाग किए जायें--आन्म्र, तामिलनाड, केरल और कर्नाटक । बम्बई 
राज्य की मुख्य भाषाएँ मराठी ओर गुजराती हैं, ओर इन दोनो के बोलने- 
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वालों के दो अलग-अलग राज्य-महायाष्ट्र और गुजणत--जनाए जायें। 
ये कुछ अशं में इस समय हैं भी | मध्यप्रदेश को महाकौशल और 
बिदर्भ प्रान्तों में विमक्न करने की माँग है | जत्र तक कि देश-हित की उपेक्षा 
न की जाय, ऐसी माँग की ५र्ति होना उचित ही है । हों) किसी राज्य के 
निवासियों का प्रथवकरण सद्भावना-पूवक ही होना चाहिए, संकीण प्रांतीयता 
या साम्प्रदायिकता के भावों से नहीं | पुनः एक ख्वतंत्र राज्य की सरकार 
को गवर्नर, मत्री, हाईकोर्ट, विधान सभा, विश्वविद्यालत्र आदि सभी 
बातो की व्यवस्था करनी होती है । ये सत्र कार्य व्ययससाध्य है, जब कि 
आवश्यकता है कि सरकारी आय अधिकतर राष्ट्रोत्थानकारी कार्यो' में लगायी 
जाय, जिससे जनता की आर्थिक और नेतिक दशा में सुधार हो | 


भाषायी शज्य बनाने में एक कठिनाई यह भी है कि हेदराबराठ, मैसूए 
त्रावणुकोर, आदि राज्यो के कुछ भाग काटने पडेंगे; यहा तक कुछ राज्यों 
को पूर्ण रूप से अथवा बहुत कुछ समाप्त कर देना होगा | यह बात वहां 
के निवासी कहां तक पसन्द करेंगे, यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा. 
सकता । भारत सरकार सहता इन राज्यों को काव्छांद के लिए 
बाध्य नहीं कर सकती | 


भाषायी राज्यों की सीमाओ का निर्यंय करना भी कठिन होगा, 
क्योंकि सीमान्त जिलों में प्रायः एक से अधिक भापाएँ ब्रोली 
जाती हैं, ओर प्रत्येक मापा वाला राज्य इन बिलों को लेना चा 
है। बम्बई ओर मद्रास जैसे बहुभापायी नगरो की समस्या अलग ही है | 
पहले बताया जा चुका है कि संविधान-निर्माण के समय प्रान्त-निर्माण के 
प्रश्न पर विचार करने के लिए. जो कमीशन नियुक्त हुआ था, उसका 
कथन था कि इस समय भारतीय राष्ट्र की एकता को शक्तिशाली बनाए 
रखने की आवश्यकता प्रमुख है; प्रान्तों को पुनरचना होने से देश की 
एकता को आधात पहुँचेगा | 
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नये राज्य बनाने की व्यवस्था--संविधान मे संसद को इस 
विषय में निम्नलिखित प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है :-- 
१--वह एक नये राज्य का निर्माण, किसी राज्य के दो भाग करके 
अथवा दो राज्यों को एक करके या किन्ही राज्यों के भागों को मिलाकर 
कर सकेगी | 


२- किसी राज्य का क्षेत्र ज्दा सकेगी । 

३--किसी राज्य का क्षेत्र धथ सकेगी | 

४--किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी | 
४--किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकेगी । 


परत उप्युक विषयों पर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की 
सिफारिश के बिना, संसद मे प्रस्तावित न किया जा सकेगा | यदि ऐसा 
विधेयक क या ख वर्ग के राज्यो के संवन्ध में होगा तो राष्ट्रपति इस बात 
की व्यवस्था करेंगा कि उन राज्यों के विधान-मंडल के सदस्यों की 
राय मालूम करले, जिन पर उस विधेयक का प्रभाव पढ़ेगा | उपयुक्त 
प्रकार के परिितन संविधान में संशोधन नहीं समझे! जायेंगे ओर ऐसे 
विधेयक संसद के सदस्यों के साधारण बहुमत से पास होने पर अधिनियम 


हो जायेंगे | 


कर 
राज्यों | की शासनपड़ोते--भारतीय संघ के राज्यो की शासन- 
पद्धति का ब्योरेवार विचार अगले अध्यायो में किया जायगा। संक्षेप मे 
उसका रूप नक्शे म अगले प्रृष्ठ मे दिखाया जाता है :-- 
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श्श्द 
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अठारहवाँ अध्याय 


स्वायत्त राज्यों को कार्यपालिकाएँ 

यदि समाजबादी दल सत्ताहढ़ हुआ तो सब से पहले वह 
शाजमप्रमुखों के पद को समाप्त करेगा। इन्हें बहुत अधिक अधि- 
कार हैं, ओर निजी ख्च के लिए धन भी बहुत अधिक दिया 
गया है। हे 

--जयप्रकाश नारायण 

पिछुले अध्याय मे यह बताथा जा चुका है कि भारतीय सघ के गज्य 
क, ख, और ग वर्गों में विभक्त हैं। इनमे से 'का वर्ग के राज्य तो 
स्वायत्त हैं ही; 'ल' वर्ग के राज्य मी आगामी निर्वाचन (सन्‌ १६५०) के 
बाद स्वायत्त हो जॉय्गे | इन दोनों वर्गों की शासनपद्धति का वर्णन करने 
के लिए, इस अध्याय मे इनकी कार्यपालिका का विषय लेते हैं। 

यहाँ यह स्मरण करा देना उचित होगा कि इनमें से क' वर्ग के 
राज्य निम्नलिखित हे--(१) आसाम, (२) पश्चिमी बरगाल) (३) तिहार, 
(४) बन्बई, (४५) मद्रास, (5) उडीसा, (७) पजाब, (5) विध्य प्रदेश 
और (६) उत्तर प्रदेश | 


ख' वर्ग के राज्य ये हैं;।--(?) हैदराबाद, (२) जम्मू ओर कश्मीर 
(३) मेसूर (४) मध्य भारत, (५) पटियाला तथा पूर्वी पजाबराज्य-संघ, 
(६) राजस्थान, (७) सोराष्ट्र, (८) त्रावशकोर-कोचीन संघ | 
4552 र्ग रो ०. ल्‌ 
के वर्ग के राज्यों की कार्यपालिका; राज्यपाल-- 
को वर्ग के राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल है। 
उसको स्थिति अपने राज्य मे लगसग वही है; जो राष्ट्रपति की 
संघ में। वह राज्य का वैधानिक प्रधान हैं, उसके नाम पर राज्य 
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के सारे कार्य किए णायंगे, परन्तु राज्य की कायपालिका शक्ति संघ की भांति 
वास्तव में राज्य की मंत्रिपरिपद्‌ के हाथ में होगी । यंकथ्कालीन स्थिति में 
राज्यपाल को अपने राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की मॉँति विशेष 
अधिकार प्रदान नहीं किए; गए, हैं | एक ओर तो वह अपनी मंत्रिपरिषद्‌ 
के परामश के अनुसार कारय करने के लिए बाध्य होगा, दूसरी ओर वह 
राज्य के शासन के धंबंध मे राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी है। इस 
भाँति उसकी जिम्मेदारी द्विमुखी है | 

। शज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल--राज्यपाल की 
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हुआ करेगी, ओर जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक 
वह अपने पद पर बना रह सकता है | साधारणतया उसका कार्य-काल 
पांच वर्ष का होगा | इस अवधि के पूर्व भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र 
देकर अपने पद-भार से मुक्त हो सकता है। अवधि समाप्त होने पर भी 
वह उस समय तक अपने पद पर काम करता रहेगा, जब्र तक कि उसके 
स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति नही हो जाती । राज्यपाल का पद 
आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर राष्ट्रपति उसकी व्यवस्था करेगा | 

पहले संविधान-निर्माताओ का विचार राज्यपाल का निर्वाचन कराने 
का था । परन्तु बाद में इस विचार से कि राज्यपाल तो राज्य की कार्य 
पालिका का वैधानिक प्रधान मात्र होगा, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका 
शक्ति प्रधानमंत्री तथा मत्रिपरिषद्‌ के हाथ में होगी, उन्हें इस पढ के लिए, 
नामजद व्यक्ति ही उपयुक्त प्रतीत हुआ । यदि इस पद के लिए निर्वाचन 
किया जाता तो राज्यपाल व प्रधान मंत्री में सघ् होने की सम्मावना थी | 
उस स्थिति मे निर्वाचन मे राज्य का ही नागरिक ही इत पद के लिए उम्मी- 
दवार खडा हो सकता; इससे वह राजनैतिक दलवन्दी में पड. जाता वर्तमान 
अवस्था मे राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति दूसरे राज्य मे होती है तो वह 
राज्य की दलगत राजनीति से स्वतः ही ऊपर रहता है। इसके अतिरिक्त 
सांसदपद्धति में निर्वाचित राज्यपाल विशेष महत्व मी नही रखता । 
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राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यता--राज्यपाल 
दद पर नियक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक 
होगा कि (१ ) वह मारत का नागरिठ हो, ( २) पेंतीस वर्ष से कम 
आयु का न हो | राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण 
करेगा । राज्यपाल न तो संसद के किसी सदन का और न 
राज्यों के विधान-मंडल का सद्स्य होगा | यदि ससद के किसी सदन, अथवा 
किंठी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल 
नियुक्त हो जाए. तो यह समझा जायगा कि उसने उस सदन में अपना 
स्थान राज्यपाल का पद अहण की तारीख से रिक्त कर दिया है | 
राज्यपाल की शुपथ--प्रत्येक राज्यपाल पद ग्रहण करने से 
थूर्व निम्नलिखित शपथ, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्वायाधिपति के 
पंम्ुख, अहण करेगा और उस पर अ-्ने हस्ता्षर करेगा-- 
“मै...अमुक .. इंश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिश 
करता हूँ कि में श्रद्धापूवंक... [ राज्य का नाम | के राज्यपाल का काय 
पालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परि- 
सक्षण, पंरक्षण और प्रतिरततण करूँगा और मै" ( राज्य का नाम ) 
की जनता की सेवा ओर कल्याण मे निरत रहेँगा ।” 


वेतन और भत्ते राज्यपाल का वेतन $५०० रु० मासिक 
संविधान से निर्धारित है।ससद इस से परिवर्तन कर सकती है। इसके 
अतिरिक्त उसे ऐसे विविध भत्ते आदि भी मिलेंगे, जो संसद निश्चित 
करे | जब तक संसद निश्चित न करे; राज्यपाल को वे/सव मत्त आदि 
मिलते *हेगे, जो नया संविधान लागू होने के पूर्व प्रान्ता के गवर्नरों को 
मिला करते थे । राज्यपाल के वेतन ओर भत्ते आदि में उसके कार्यकाल 
में कोई कम्ती नहीं की जा सकेगी । 
आगे उत्तरप्रदेश के राज्यपाल को मिलनेवाले भचे दिए जाते हैं, 
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इससे सभी राज्यपालो को दिए जानेवाले भत्तों का अनुमान हो सकता है-- 


दावत आदि व्यय के लिए  वापिक ) १६,००० रु० 
सैनिक सेक्रेटरी ओर उसका कार्यालय ५. ६०१००० रु० 


मनोरजन ् पू,००० र० 

सरकारी भबन की सजावट और मरम्मत ५, १५,००० रु० 

भोटर आदि रखने के लिए कक ४०,००० रु० 
६» 

दौरे का खच ». १)१६५००० रू० 

पुरानी सजावट की जगह नयी ( पांच साल में ) ६३,००० रु० 

सामान ( नियुक्ति के समय ) १,६०० रू० 


शज्यपाल के अधिकार--राज्यो की कार्ययालिका शक्ति राज्ययाल 
के हाथ में होगी। उसे उन सत्र विषयो के अधिकार होंगे, जिनके संबन्ध 
में राज्य का विधान-मंडल विधि निर्माण कर सकता है, 'रन्ठु 
श्रासाम के राज्यपाल को छोडकर प्रत्येक राज्यपाल सच्चे विपयों में 
मंत्रिपरिषद के परामश से'ही कार्य करेगा | आसाम के राज्यपाल को कुछ 
सीमा-प्रदेशों के सम्बन्ध में अपने विवेक से काम करने का अधिकार 
है; इन प्रदेशों का शासग वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि-रूप में करेगा ओर 
इस कार्य का उत्तरदायित्य आसाम के विधान-मंडल और मंत्रिपरिपिद का 
न होकर राष्ट्रपति का होगा | 


साधारण दशा मे राज्यपाल की स्थिति वैधानिक प्रधान की ही रहेगी 
और वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेंगा। 
यदि उस ने मत्रिपरिषद्‌ के परामर्श की अ्रवहेलना की तो मंत्रिपरिषद 
त्याग पत्र देदेगा | मंनिपरिपद्‌ के पदरिक्त होने की दशा मे राज्यपाल दूसरे 
मंत्रिपरिषर का निमोण करना चाहेगा ओर ऐसा करने में वह सफल न हो 
सकेगा; क्योकि विधान सभा का बहुमत तो पहले मंत्रिपरिपद्‌ को प्राप्त था। 
परन्तु इसका यह अथ नहीं'है कि राज्यपाल कभी किसी विषय मे अपने 
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विवेक से निर्णंण नहीं करेंगा | असाधारण परिस्थितियों मे वह ऐसा 
करने को स्व॒तन्त्र होगा | उदाहरणार्थ यदि मुख्य मंत्री कभी राज्यपाल को 
विधान-समा भंग करने का परामर्श दे ओर राज्यपाल यह अनुभव करे 
कि विधान-समभा को मंग करना मंत्रिपरिषद के तो हित में है परन्तु जनता 
के हित में नहीं है तो वह ऐसा परामर्श मानने से इन्कार कर सकता है | 
राज्यपाल के अधिकार ४ प्रकार के हैं-- 
१--कार्यपालिका सम्बन्धी अथांत्‌ शासन सम्बन्धी अ्विकार । 
२--विधायनी शक्ति अर्थात्‌ कानूत-निर्माण सम्बन्धी अधिकार | 
३--वित्त अर्थात्‌ अथ सम्बन्धी अधिकार | 
४--न्याय सम्बन्धी अध्कार | 


(१) कार्यपालिकों सम्बन्धी अधिकार--जैसा कि ऊपर 
ब्तलाया गया है कि राज्य की कायपालिका शक्ति राज्यपाल मे निहित होगी 
और वह उसका प्रणोग स्वव या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वार 
करेगा । राज्य के का4पालिक्ा सम्बन्धी समस्ष्काय राज्यपाल के नाम पर 
होंगे | राज्य की शक्ति का विस्तार उन समस्त विषयों तक होगा जो राज्य- 
सूची में दिए, हैं | समवर्ती सूची में दिए; गए विपयों म राज्य की कार्य- 
पालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति कें अधीन रहेगी | राज्यपाल 
राज्य का शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए. नियम निर्माण करेगा 
ओर मंत्रियों मे कार्य का विभाजन करेगा । 

यज्य के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा या उसके 
परामश से की जावेगी। राज्य के मुख्य मंत्री की, तथा उसकी सलाह 
से अन्य मंत्रियों की नियक्ति राज्यपाल करेगा । राज्य के महाधिवक्ता 
(एडवोकेट जनरल) की नियुक्तित भी वही करेगा | 

(२) विधायनी शक्ति सम्बन्धी अधिकार--राज्यपाल को 


० 


राज्य के विधानमंडल के अधिवेशन को आमंत्रित करने. ने, उसे स्थायित 
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करने तथा विधान-मडल को भंग करने का अधिकार है। वह विधान: 
मंडल में भाषण दे सकता है ओर श्रपना सदेश दे सकता है | 

राज्य के विधानमंडल द्वारा स्वीकृत विधेयक्र राज्यपाल की स्वीकृति के 
बिना विधि श्रथात्‌ कानूनन वन सकेंगे। उसे अधिकार है कि वह 
विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करे या रोक ले या उसे राष्ट्रपति के 
विचारार्थ रख ले। धन सम्बन्धी विधेवकों को छोडकर वह किसी 
भी विधेयक को विधान-मडल के सदन या सदनों को पुनविचार के लिए, 
वापस भेज सकता है, परन्तु यदि विधान-मडल उमप्त विधेयक को संशोधन 
सहित अथवा बिना संशोधन के फिर पास कर दे तो राज्यपाल को 
उस पर अपनी स्वीकृति देनी होगी । बरदि कोई विधेयक ऐसा है, जिसका 
प्रभाव उच्चन्यायालय के अधिकारों पर हानिकर रूप से पडता है तो राज्य- 
पाल का कर्च॑व्य है कि वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के सम्मुख विचारा्थ 
रखने के लिए रोक ले | राष्ट्रपति को अ्रधिकार है कि वह उस विधेयक 
पर अपनी स्वीकृति प्रदान करे या उसे रद्द कर दे या अपनी सिफारिश 
के साथ राज्य के विधान-मंडल के पास पुनः विचारार्थ वापिस भेज दे | 
यदि ऐसा विधेयक राष्ट्रपति ढवारा विधान-मंडल के पास पुनः विचारार्थ 
भेज दिया जाता है तो विधान-मडल छुः मास के अन्दर उस पर पुनः 
विचार करेगा ओर यदिं वह सशो*न सहित या बिना संशोधन के उसे 
फिर स्वीकार कर ले तो वह फिर राष्ट्रपति के पास उसके विचारार्थ भेजा 
जायगा | संविधान मे यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस स्थिति में 
रष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना पडेगा या नहीं। वेसे यह अर्थ निकाला 
जा सकता है कि यदि ऐसे विधेयक मे राष्ट्रपति की सिफारिश के अदुसार 
संशोधन हो गया तो वह उसे स्वीकार कर लेगा | अन्यथा रद्द कर देगा । 
किसी प्रकार के घन विधेवक ओर वित्तीय विधेयक विधान-मंडल में राज्य 
प्राल्न की सिफारिश के बिना प्रश्तावित न किए जा सकेगे । 

राज्यपाल को, ऐसे किसी मी समय, जब विधान-मंडल का अ्रधिवेशन 
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'न हो रहा हो, अध्यादेश ( आड्डिनेन्स ) जारी करने का अधिकार है। 
इस अध्यादेश का प्रमाव वैसा ही होगा, जैसा विधान-मंडल दारा स्वीकृत 
अधिनियम (एक्ट) का । इस प्रकार के समस्त अध्यादेश विधान-मंडल के 
सामने रखे जायेंगे ओर उसके अधिवेशन की आरंभ होने की तिथि से छुः 
सत्ाह तक जारी रहेंगे, पीछे रद्द हो जायंगे। यदि विधान-मंडल 
छुम सप्ताह चीतने के पूर्व ही इस प्रकार के अध्यादेश को रद्द करने के 
संबन्ध में प्रस्ताव पास कर दे तो ये उससे पूव भी रद्द हो जायंगे | अध्या- 

' देश उन्ही विषयों के संबन्ध मे जारी किये जा सकेंगें, जिनके संबंध में 

विधान-मंडल को विधि-निर्माण करने का अधिकार है; परन्तु कुछ विषयों 
संबंधी अध्यादेशां को जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनु- 

मति लेनी होगी । 

(३) पिच सम्बन्धी अधिकार--प्रत्येक वित्तीय या 
आर्थिक वर्ष के आरंभ में राज्यपाल को उस वर्ष का वार्षिक वित्त-विवरण 
विषार्न मंडल के सम्मुख उपस्थित करना होगा। इसमें उस वर्ष की 
अनुमानित आव-ब्यय का व्योर होगा | विधान मंडल से किसी मी मद 
के लिए. धन की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जा सकंती 
है । राज्यपाल को अधिकार है कि वह विधान-मण्डल के सामने पूरक 
मांग, बढ़े हुए खर्चे के लिए, उपस्थित करे। पूरक मांग या अन्य 
खर्चों के सम्बन्ध मे पूरा विवरण वह विधान-समभा के सम्मुख उपस्थित 
करेगा । है 

[40 

( ४ ) न्याय सम्बन्धी अधिकार--राज्यपाल को उन उमस्त 
विषयों से सम्बन्धित अपराधों के लिए, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति 
के अन्तर्गत है, दिए गए दण्ड को कप करने, रद्द करने, स्थगित करने 
और बदल देने का अधिकार है। इस प्रकार यह ध्यष्ट है कि राज्यपाल 
का यह अधिकार केवल उसी दशा में होगा जब अपराधी ने राज्य के 
विधान-मशंडल द्वारा बनाए किसी कादत को तोडा हो | सच्च द्वारा बनाए 

भा० शा[०«- रैए 
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हुए कानूम को तोडने वाले अपराधी को अथवा मृत्युद््‌रड-प्रात अपराधी 
को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकेगा, राज्यपाल नहीं । 

मंत्रिपरिषद--राज्यपाल राज्य का वैधानिक और नाममात्र का 
प्रधान है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मन्त्रियरिषद्‌ के हाथ 
में होगी | राज्य की मन्त्रियरिषद्‌ को संघ की मन्त्रिपरिषर का छोटा रूप 
ही समझना चाहिए। नियुक्ति, सद्अठन आदि के सम्बन्ध में वही व्यवध्था 
है। स्ठू के विषयों सम्तरन्धो जैते अधिकार सद्ड की मन्त्रिपरिषद को 
प्राप्त हैं, लगभग वेसे ही अ्रधिकार यज्य॑ के सम्बन्ध में; राज्य की 
मन्त्रिपरिषद को हैं | 

सन्त्रिपरिषद का सह्ृठन--मंत्री-परिषद के निर्माण की रीति 
यह है कि जब राज्य मे नये विधान-मंडल का संगठन हो जाता है, तो 
राज्यपाल उत दल के नेता को मंत्रियर्िद बनाने के लिए कहता है, 
जिसका विधानसभा में बहुमत हो। अगर विधान-समा में किप्ती एक 
दल का स्पष्ट बहुमत न हो तो मन्त्रियरिषद का निर्माण करने के लिए 
राज्यपाल उस दल के नेता को कहता है, जो दूसरे दलो के सहयोग से 
( बहुमत प्राप्त करके ) मत्रिपरिषद्‌ बना सके ।# जन्न वह नेता मंत्रिपरिषद . 
बनाना स्वीकार कर लेता है तो उससे मंत्रियों के नाम देने के लिए, फेहा 
जाता है। मंत्री उन्ही व्यक्तियों मे से हो सकते हैं, जो विधाने-मंडल के 
सदस्य हो, या जिनके छुः माह के मीतर सदस्य बनने की आशा हो। 
मन्त्रियों की संख्या निश्चित की हुई नही है । प्रत्येक राज्य में, काय-विस्तार 
और शासन-व्यवस्था की दृष्टि से, उसमें आवश्यकतानुसार कमी-वेशी की 
जाती है। साधारणतया मंत्री छः से बारह तक होते हैं। मन्त्रिपरिषद्‌ के 
नेता या प्रधान को मुख्य मन्‍्जी ( चीफ मिनिस्टर ) कहा जाता है | 


#& ऐसी मन्त्रिपरिषद को सम्मिलित मंत्रिपरिषद ( को-अलिशन- | 
नस्टरी ) कहते हैं । 


जिद 
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यद्यपि संविधान के अनुसार यह व्यवध्था है कि मुख्य मन्त्री की 
नियुक्ति राज्यपाल करेगा ओर अन्य मन्नियों को वह मुख्य मंत्री के परा- 
मर्श से नियुक्त करेगा, ऊपर के कथन से यह स्पष्ट है कि व्यवहार में 
राज्यपाल मन्त्रियों को अपनी इच्छानुसार नियुक्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि 
मन्त्रिपरिषद बनाने के लिए. उसे ऐसे ही व्यक्ति को निर्मत्रित करना होगा; 
जिसका विधान-सभा में बहुमत हो। इसी प्रकार यद्यपि संविधान के 
, अनुसार मंत्री लोग राज्यपाल की इच्छा पयन्त ही अपने पदों पर रहेंगे, 
व्यवह्यरिक बात यह है कि राज्यपाल किसी मंत्रिपरष्रिद को (जब तक कि 
उसे विधानसभा के बहुमत का समथन प्राप्त है) उसके पदसे न 
हट सकेगा; कारण कि दूसरी मन्त्रिपरिपद, विधान-सभा की विश्वास 
प्रात्त न होने की दशा में, अपने पद्‌ पर न रह सकेगी ! 


मंत्रियों का पद और वेतन--सुख्य मंत्री के परामर्श से, राज्य- 
पाल मात्रयों के काम का बेंथ्वारा करता है । मंत्री अपने प्रमुख कार्य के 
नाम से पुकारे जाते हैं यथा शिक्षा-मंत्री, अथ-मत्री श्रादि | 

अपना पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक मंत्री को राज्यपाल के सामने 
अपने पद की, ओर गोपनीयता की शपथ लेनी होगी । यदि ऐसा मंत्री, जो 
नियुक्ति के समय विधान-मंडल का सदस्य न हो, छः माह के भीतर उसका 
सदस्य न हो जाय तो उसे अपना पद रिकित करना होगा | 

उड़ीसा, बिहार, और मध्यप्रदेश राज्यो मे आठिम जातियों, अनुसूचित 
जातियों और पिछड़े हुए वर्गों' के हितों के संस्क्ण के लिए एक-एक मंत्री 
- होगा । मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते राज्य के विधान-मडल द्वारा निश्चित 
किए. जायंगे ओर जब तक राज्य के विधान-मंडल द्वारा कुछ निश्चय नहीं 
_ किया जाता, तब तक मंत्रियों को वही वेतत और भत्ते मिलते रहेंगे, जो 
सविधान लागू होने से पूर्व मिलते रहे हैं । 

संत्रिपरिषद्‌ का काम्ृ-यद्यपि संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद 


हि 
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का कार्य राज्यपाल को उसके कार्य में सहायता ढेना है, व्यवहार में वह 

कर ९ ० निर्माण 3 
राज्य के प्रशासन-काय का संपादन करेगी | वह विधि-निर्माण का कार्यक्रम 
निश्चित करेंगी। विधान-मंडल मे महत्वपूर्ण विधेयकों को उपस्थित 
करना उसी का काम है| राज्य का आवव्यय-अनुमानपत्र मंत्रिपरिपद ही 
तैयार करेगी ओर वित्त सम्बन्धी लगभग सभी विधेयक उसके दाग 
उपस्थित किए जाय॑गे | 


सेक्रेटरी आदि पदाधिकारी--प्रत्येक विभाग का टैनिक कार्य 
सुचारु रूप से चलाने के लिए एक विभागीय सेक्रेटरी तथा उसके कुछ 
सहायक पदाधिकारी होते' हैं| इनका पद स्थायी होता है। मंत्रियों के 
संसदीय ( पारललिमेयरी ) सेक्र ठरी भी रहते हैं | ये उन्हें विशेषतया विधान- 
मंडल सम्बन्धी कार्य में सह्यायता देते हैं। इन पदों पर विधान-त्भा के 
सदस्यो की नियुक्ति होती हैं ओर इनके वेतन ओर भत्ते के लिए प्रतिवर्ष 
विधान-सभा की स्वीकृति ली जाती है! सरकार से वेतन पाने के कारण 
इन्हें विधान-सभा की सदस्थता से वंचित नही किया जाता | 
मंत्रिपरिषद की कार्यपद्धति--.मत्रिपरिप की सभा प्रावः प्रति 
सप्ताह होती है। सभा में सभापति का आसन मुख्य मंत्री ग्रहण करता है। 
उसमे व्यापक नीति निर्धारित की जाती है | सभा में कोरम या मतदान की 
आवश्यकता नहीं होती, अकेला मुख्य मंत्री भी किसी विपय का निश्चय 
कर सकता है | सभा की सर चर्चा गुप्त रखी जाती है। किसी विभाग के 
रोजमर्रा के काम के सम्बन्ध में उसका मंत्री ही निर्णय कर लेता है, अ्रथवा 
वह मुख्य मंत्री का परामश ले लेता है । 
सामूहिक उत्तरदायित्व--मत्रिपरिपद्‌ राज्य की विधान-समा के 
प्रति जिम्मेदार होती है | उसकी यह जिम्मेदारी सामूहिक होती है श्रर्थात्‌ 
सब मंत्री एक दूसरे के काम की जिम्मेदारी में हिस्सेदार होते हैं। विधान- 
सभा में किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव होने पर सारी 
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मंत्रिपारंषद्‌ को इस्तीफा देना पडता है | इसी प्रकार यदि मुख्य मंत्री किसी 
मंत्री को मंत्रिपरिषद से प्रथक्‌ करना चाहे ओर वह मंत्री इस्तीफा न दे 
तो मुख्य मंत्री अपना तथा पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र दे कर नयी 
मंत्रिपरिषद ऐसा बनाता है; जिसमें उपयुक्त मंत्री न हो | 

मुख्य मंत्री इस बात का ध्यान रखता है कि सब विभागों में ऐसी 
नीति वर्ती जाय, जियसे शासन में एकता बनी रहे | किसी विभाग का 
मभत्री इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसकी नीति 
हानिकर है । जो मंत्री मंत्रिपरिषद की नीति से सहमत नहीं होता, वह 
इस्तीफा देकर अलग हो जाता है| 


महाधिवक्ता ( एडवोकेट जनरल )--राज्यपाल को विधि 
सम्बन्धी मामलों में परामश देने के लिए राज्य में एक महाघिवक्ता 
होगा । उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा और उसकी योग्यता वही होगी, 
जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होनी चाहिए | वह उस समय तक 
अपने पद पर रहेगा जब तक राज्यपाल चाहे | महाधिवक्‍ता का वेतन 
आदि यज्यगल द्वारा निश्चित किया जायगा | 
'स' वर्ग के राज्यों को कायपालिकाएँ 
ख् वर्ग के राज्यों का पद कि वर्ग के राज्यों के लगभग समान 
है। इनकी कायग़लिकाएँ मी बहुत-कुछ क' भाग के राज्यों की कार्य- 
पालिकाओं जैसी होगी | हों, इनमे से प्रत्येक राज्यपाल के स्थान पर 
राजप्रमुख होगा । हेदराचाद का राजप्रमुख वहोँ का निजाम होगा। कश्मीर 
और मैसूर के राजप्रमुख वहाँ के महाराजा होंगे। अन्य राज्यों के राजप्रमुख 
वे व्यक्ति होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति राजप्रमुख की मान्यता प्रदान करे। 
राजप्रमुख के भत्ते आदि राज्य की संचित निधि से दिये जायंगे, इन पर 
विधान-सभाओं का मत नहीं लिया जायगा | 


०. 


संविधान में शजप्रमुख के वेतन की व्यवस्था नहीं है। केवल 


ड़ 


२३० भारतीय शासन 


यह कहा गया है कि उसे; जब कि राज्य की सरकार के मुख्य स्थान में 
उसका अपना निवास-शह न हो, बिना किणया दिए सरकारी भवन के 
उपयोग का हक्क होगा, तथा उसे ऐसे भत्तो और विशेषाधिकारों का हक 
होगा, जैसे कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। स्मरण रहे कि सभी राजप्रमुख 
इस समय राजाओं में से हे, ओर आगे भी अधिकांश राजप्रमुख 
साधारणतया राजाओं में से ही होने की सम्मावना है। राजाओं को 
निजी खर्च की रकमें कितनी अ्रधिक मिलती है। यह पहले बताया 
जाचुका है | 

इन राज्यों का, शासन के विषय मे; केद्ध से वैसा सन्बन्ध नहीं है; 
जैता क' भाग के राज्यों का है। ये राज्य संविधान लागू होने से दस 
वर्ष पर्यन्त तक संघ सरकार के नियंत्रण में रहेंगे ओर उनकी सरकारो 
का कर्तव्य होगा कि वे राष्ट्रपति के समय-समय पर दिए.- गए आदेशों 
को मानें ।# [ संसद को अधिकार है कि इस दस वर्ष की अवधि को किसी 
णाज्य के सम्बंध में घणादे या बढ़ादे; इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति भी 
अपने आदेश द्वारा किसी राज्य को केन्द्र के नियंत्रण द्वारा मुक्त कर 
सकता है| ] ४ 





$& इस अवधि में इन राज्यो की सरकोरें केन्द्रीय सरकार के प्रति 
उत्तरदायी होगी, जो जरूरत होने पर किसी राज्य के मंत्रिमंडल को भंग 
करके दूसरे मंत्रियों को नियुक्त कर सकती है और उचित समझे तो सारी 
व्यवस्था अपने हाथ में ले सकती है | जब जून १६४६ में राजस्थान" 
प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी ने मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास 
किया तो उसका कोई वैधानिक महत्व नहीं रद्दा, क्योंकि मत्रिग्मंडल को 
बनाना अथवा भंग करना रियासती विभाग के हाथ की वात थी। इसी 
प्रकार केन्द्रीय सरकार ने जनवरी १६५० को विन्ध्यप्रदेश का मंत्रिमंडल 
भग॒ करके इस राज्या को चीफ-कमिश्नर द्वारा शासित कराने की 
व्यवस्था कर दी | 
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वित्त और धन सम्बन्धी विषयों में इन राज्यों के ओर केन्द्र के 
बीच जो समभौते हुए, हैं; वें दस वर्ष तक ही लागू होंगे ; इसके पश्चात्‌ 
समाप्त हो जायगे | 

._ बुछ् राज्यों के संबंध में विशेष व्यवस्था-'छ' भाग के 

राज्यों मे से कश्मीर, ज्रावमकोस्कोचीन ओर मध्यमारत की विशेष 
परिस्थितियों का विचार करके उनके सम्बन्ध मे संविधान दांय कुछ 
विशेष व्यवस्था की गई है । 

कश्मीर--कश्मीर ओर जम्मू राज्य के शासन मे सच्द सरकार का 
नियंत्रण केवल उन विषयों पर रहेगा, जिनके विषय में प्रवेश-पत्र द्वारा 
उस समय तय हुआ था, जब कि इस राज्य ने मारतीय सद्छ में सम्मिलित 
होना स्वीकार किया था। इसका अथ यह है कि सघ सरकार केश्मीर के 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों, रक्षा तथा यातायात के साधनों को छोड़कर अन्य किसी 
विषय में राज्य के शासन में हस्तत्ञेप या नियंत्रण न करेगी। यदि कश्मीर 
राज्य की अपनी विधान-सभा भारत सरकार को कुछ ओर विषयों पर 
नियंत्रण प्रदान करना चाहे तो उनके लिए राष्ट्रपति उचित व्यवस्था कर 
देगा | 

त्रावनकोर-कोचीन---त्रावनकोर-कोचीन राज्य की सरकार को ५१ 
लाख रुपया देवस्वम निधि! के नाम से दिया जायगा। इस रकम से उस 
मन्दिर का प्रबन्ध किया जायगा, जिसके देवता के नाम पर वहाँ का राजा 
शासन करता है। 

सध्यभारत--मध्यमारत राज्य की मन्त्रिपरिषद्‌ मे एक ऐसे मन्‍न्री 
की नियुक्ति की जायगी, जिसका कार्य अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के 
हित की रक्षा करना एवं उनकी उन्नति करना होगा | 


--]०र[-- 


उन्नीसवाँ अध्याय 


सस्‍्वायत्त राज्यों के विधान-मंडल 


केन्द्र आर्थिक या राजनेतिक संकट के समय ही प्रान्तों से 
अधिकार छीने सकता है। वह कोई भी ऐसा कारये न करेगा, 
जिससे शासन के सम्यक्‌ संचालन में बाधा पड़े। यह भी याद 
रखने की बात है कि केन्द्रीय घारासभा में कोन लोग हैं। आखिर, 
प्रान्तों से चुने गए प्रतिनिधि ही तो केन्द्र की घारासभा में' होंगे। 
क्या उन्हें अपने प्रान्तों के हितों का ध्यान नहीं होगा ? और, 
केन्द्र में ऐसी पवृत्ति ही क्यों आएगो, जिससे प्रान्तों के उचित 
अधिकारों को कुठाराघात हो ! 
““डा० अनुग्रहनारायण सिंह 
जैता पहले बताया जा चुका है, स्वायत्त राज्यों मे का और खि वर्ग 
के राज्य सम्पिलित हैं | पहले 'क' वर्ग को लें | 


के पग के शज्यों के विधान-मंडल 


विधान-मंडलों के सदन और अधिवेशन ---क' वर्ग के 
राज्यों के विधान-मंडलो में राज्यगाल ( गवर्नर ) के अतिरिक्त एक था दो 
सदन होंगे । पंजाब, पश्चिमी बंगाल, विहार, मद्रास अम्बई तथा उत्तरः 
प्रदेश के राज्यों के विधान मंडलों मे दो-दो सदन होगे, ओर उदीसा॥, 
आसाम तथा मश्यप्रदेश के विधान-मंडलों मे एक-एक सदन होगा | 

जिन राज्यों में दोदो सदन होंगे, उनमे प्रथम सदन विधान-समा ओर 
दूसरा सदन विधान-परिषद कहल्लाएगा । जिन राज्यों में केवल एक 
सदन होगा, उनमे उसे विधान-सभा कहा जायगा | 
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विधान-मंडल के सदन या सदनो के वर्ष में क्म-से-कम दो अधिवेशन 
होंगे तथा उनके एक सत्र की अन्तिम बेठक तथा आगामी सत्र की प्रथम 
बैठक के लिए नियुक्त तारीख के बीच मे छः मास से अधिक का अन्तर न 
होगा; श्र्थांत्‌ एक सत्र समास होने के बाद छुः माह के भीतर दूसरा सन्नः 
आरम्म हो जायगा । अधिवेशनों को राज्यपाल निमंत्रित करेगा ओर 
वही उन्हें स्थगित करने और विधान-मंडल को भंग करने का भी 
कार्य करेगा । ु 

विधान-सभा ओर उसका संगठन--विधान-समा के सदस्यों 
का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन 
क्षेत्रों से होगा। मतदान सवंथा गुप्त रखा जावेगा। प्रत्येक 
मतदाता के लिए. आवश्यक होगा कि वह भारत का नागरिक हो; २१ 
वर्ष से कम आयु का न हो; निवास की शर्तें पूरी करता हो, विक्षित न 
हो; किसी अपराध, भ्रष्टाचार अथवा गैर-कादून्ती काये के कारण अयोग्य 
न ठहरा दिया गया हो। 

निर्वाचन क्षेत्र ग्रादेशिक होंगे और प्रतिनिधित्त का आधार इस 
प्रकार होगा कि प्रति ७५,००० जनसंख्या के लिए एक प्रतिनिधि से 
अधिक नहीं होगा । यह प्रतित्रन्ध आसाम के स्वायत्त जिलो तथा शिलांग 
के नगरत्त्ेत्र (म्युनिसपेलटी) तथा कय्क के लिए लागू नहीं होगा | किसी 
भी राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की संख्या ५-० से अधिक ओर 
६० से कम नहीं होगी | जहाँ तक सभव होगा, संपूर्ण राज्य के अन्दर 
प्रतिनिधित्व का अनुपात समान होगा | 

राज्यों की विधान-सभाओ में अल्पमतों के लिए स्थान सुरक्षित रखे 
गए हैं। प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों के लिए. 
तथा आखाम राज्य के आदिम जाति-केत्रों को आदिम जातियों को छोड- 
कर अन्य आदिम नातियो के लिए स्थान सुरक्षित रहेंगे । आसाम की 
विधान-सभा मे वहां के स्वायत्त जिलों के लिए, भी स्थान सुरक्षित रहेंगे । 
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आदिम जातियों और अनुसूचित जातियो के लिए. विधान-सभा में 
उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित रखे जायगे। थआसाम की 
विधान-समा में साय जिलों के प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या के 
आधारपर नियत की जावेगी | इस राज्य के स्थायत्त जिलों के निर्वाचन- 
मंडलों से कोई भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं निर्वाचित किया जायगा, जो 
आदिम जाति का न हो परन्तु यह प्रतित्रन्ध शिलांग के म्युनिस्पल क्षेत्र 
ओर छाबनी के क्षेत्र के सम्बन्ध में लागू न होगा। एंग्लो-इन्डियनों के 
प्रतिनिधित्व के लिए. विशेष व्यवस्था की गई है | यदि किसी राज्य के 
राज्यपाल का मत यह हो कि उस राज्य की विधान-समभा में एंग्लो- 
इन्डियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस समुदाय के 
जितने सदस्थ उचित समभेगा मनोनीत कर देगा; यह विशेष व्यवस्था 
सर्विधान लागू होने के १० वर्ष तक श्रर्थात्‌ २६ जनवरी १६६० तक 
तागू रहेगी । उसके पश्चात्‌ समाप्त हो जावेगी । 

सदस्य संरुथा--राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों की संख्या 
इस भांति होगी :--आसाम १०८, विहार ३३०, बम्बई ३१५, मध्यप्रदेश 
२३२, मद्रास ३१७५, उडीसा १४०, पंजाब १२६, उत्तरप्रदेश ४३०; 
पश्चिमी बंगाल २४८ 

विधांन-सभा के सदस्यों की योग्यता--विधान-सभा का- 
सदस्य निर्बाचित होने के लिए आवश्यक है कि उम्मेंद्वार भारत का नांग- 
रिक हो, २४ वर्ष से कम आयु का न हो, और उसमें विधान-मंडल द्वारा 
निश्चित अन्य थोग्यताएँ हो | हि 

कोई व्यक्ति विधान-सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिये अयोग्य 

समझा जायगा, यदि वह (१) मारत-सरकार के या किसी भारतीय राज्य 
कीं सरकार के ऐसे पद पर आसीन हो, जिससे उसे आर्थिक लाम होता है | , 
मिंत्रियो के ऊपर यह प्रांतवंध लागू नहीं होगा |] (२) पागल हो या किसी 
न्यायालय द्वारा पागल करार दे दिया गया हो | (३) ऐसा दिवालिया हो 
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जिसका भुगतान न हुआ हो । (४) विधान-मैंडल द्वारा निर्मित किसी विधि 
के अतर्गत अयोग्य ठहराया गया हो। (५) भारतीय नागरिक नहोंया 
उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करली हो | 

सदस्यों की अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित होने पर उसका निर्णय 
निर्वाचन-कमीशन के परामश से, राज्यपाल करेगा | 

सदस्यों के पद्‌ की रिक्तता--एक ही समय में कोई व्यक्त 
किसी राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों का सद॒स्थ न हो सकेगा ! यदि 
कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए. निवांचित हो जाय तो उसे किसी एक 
सदन की सदत्यता छोडनी होगी। इसी प्रकार एक ही कमय में 
कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य न 
हो सकेगा | बदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के विधान मण्डलों 
' का सदस्य निर्वांचित हो गया तो उसे राष्ट्रपति द्वास निश्चित अवधि के 
अन्दर ही एक को छोड कर अन्य सब राज्यो के विधान मणएडलो से त्याग- 
पत्र दे देना होगा अन्यथा उनका स्थान समस्त विधान-मण॒डलों मे रिक्त 
हो जायगा अर्थात्‌ वह किसी भी विधान-मण्डल का सदस्य न रहेगा। 
निरवांचित होने के पश्चात्‌ यदि क्विसी सदस्य में कोई अगोग्यता उत्पन्न हो 
नाय तो उसका पद रिक्त हो जायगा | यदि कोई सदस्य अपने सदन 
की अनुमति के वगैर, उसके अधिवेशनों में ६० दिन तक लगातार अनु- 
पस्थित रहेगा तो उसका स्थान रिक्ति धोषित कर दिया जावेगा | 
त्यागप्न्न देने से तो स॑दन मे उसका स्थान रिक्त हो ही जायगा | सदस्यों 
के पदरिक्तता सम्बन्धी समस्त नियम विधान-मंडल के दोनो सदनों पर 
लागू होंगे | 

विधान-सभा के पदाधिकारी और कार्य-काल--विधात- 

सभा अपने सदस्यों में से किन्हों दो सदस्यों को अध्यक्ष ( स्पीकर ) ओर 
उपाध्यक्ष ( 'डिप्टी-स्पीकर! ) चुनेगी। अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के कार्य 
और अधिकार विधान-समा के सम्बन्ध मे वही होगे, जो संसद की लोक- 
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सभा के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के उस सभा के सम्बन्ध में है। विधान- 
सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपदस्थ करने की प्रक्रिया भी लोक- 
सभा के अध्यक्ष और उपाय्यक्ष को अपदस्थ करने की प्रकिया के अनुसार 
ही है| जब ये विधानसभा के सदस्थ न रहें तो इन्हें अपना पढ़ छोड़ 
देना पडेगा | ये गवर्नर को लिखित सूचना देकर अपना पद छोड सकेंगे, 
ओर विधान-सभा के उपस्थित सदस्थो के बहुमत से पास किए हुए 
प्रत्ताव द्वाय भी अपने पद से हटाए जा सकेंगे; हाँ, ऐसे प्रस्ताव की 
सूचना चौदह दिन पहले दी जानी चाहिए । ल्वीकर और डिप्टी स्वीकर 
को विधान-मंडल द्वारा निर्धारित वेतन दिया जावगा | 


विधान-सभा का कार्य-काल पाच वर्ष होगा, परन्तु राज्यपाल 
को अधिकार हे कि वह इससे पूर्व विधान-सभा को भंग कर दे | अपने 
नियत समय से पूर्व यदि विधान-सभा भद्ज नहीं की जाती तो वह अपने 
प्रथम अधिवेशन के दिन से पॉच वर्ष तक रहेगीओर उसके बाद स्वयं 
भड् हो जायगी | संसद ( पार्लिमेट ) को अधिकार है कि संक्रटकालीन 
श्रोपणा की अवधि में विवि द्वार इसकी अ्रवधि एक बार एक वर्ष के 
लिए बढ़ा दे। घोपणा समाप्त होने के उपयन्‍्त यह अतिरिक्त अवधि 
किसी भी दशा मे छः माह से अधिक नहीं होगी । 


विधान-परिपद-+राज्यों के विधान-मंडल का द्वितीय सदन 
विधान-परिपदर कदलाएगा | संविधान के अन्तर्गत किसी राज्य में विधान 
परिप्रद को स्थापित करने या समास्त कर देने की व्यवस्था की गई है। 
यदि किसी राज्य की विधान-सभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा 
अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मत से ऐसा प्रस्ताव पास कर 
दे कि उस राज्य में विधान-परिप्द्‌ न रहे या जिस राज्य में वह नहीं है; 
वहों वह स्थापित हो जाय तो संसद की स्त्रीकृति से ऐसा किया जा सकेगा | 
€ यह कार्य संज्धान झा संशोधन नहों समका जाथगा | ) विधान-परिपद 
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एक स्थाई सदन होंगी। यह कमी भी भड़ नही की जायगी किन्ठ, उसके 
एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष के पश्चात्‌ स्थान रिक्त करेंगे और उन 
स्थानों की पूर्ति नवीन सदस्यों द्वारा होगी। ये नवीन सदस्य छः वर्ष के 
लिए होगे । आरंभ में इसका संगठन इस प्रकार होगा कि एक-तिहाई 
सदस्य छः वर्ष के लिए. होंगे, एक-तिहाई चार वर्ष के लिए, ओर शेष 
एक-तिहाई दो वर्ष के लिए | बाद में तो सदस्य छः वर्ष के लिए ही होगे 
आर एक क्रम बैठ जावेगा.। विधान-परिषद के सब्स्यों की संख्या उस 
राज्य की विधान सभा के सदस्यों की संख्या की चोथाई से अधिक नहीं 
होगी, किन्तु किसी भी दशा में सदस्यों की संख्या ४० से कप्त नहीं 
होंगी | 

विधान-परिषद का संगठन--जब तक संसद विधि द्वारा कोई 
दूसरी व्यवस्था नहीं करती, विधान-परिष्रद का निर्माण निम्नलिखित 
रीति से होगा ३०- 

(क) यथा-शक्य एक-तिहाई सदस्यों का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक-मंडल 
द्वारा होगा, जिसमें राज्य की नगरपालिकाओं ( म्यूनिसपेलिटियों ) और 
जिला-मंडलियों ( डिस्ट्रिक्ट बोडों ) के सदस्य तथा अन्य ऐसे स्थानीय 
अधिकारी, जैसे कि संसद विधि द्वारा निश्चित करे, होंगे। 

(ख) यथा-शक्य कल सदस्य संख्या के बारहवें भाग का निर्वाचन 
एक ऐसा निवाचक-मंडल करेगा, जिसमें भारत के किसी विश्वविद्यालय 
के कम से कम तीन वष के स्नातक हो, अथवा जो कम से कम तीन वर्ष 
से ऐसी योग्यता धारण करते हो, जो संसद द्वारा स्नातक के बराचर 
मान्य हों। 

(ग) यथा-शक्त कुल सदस्यों की संख्या के बारहवे भांग का निर्वाचन 
एक़ ऐसा निर्वाचक मंडल करेगा, जिसमे वे अध्यापक होंगे जो राज्य के 
अंतर्गत किसी माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षा-संस्था में तीन 
बर्ष से पढ़ा रहे हों । 
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(घ) यथा-शक्त कुल सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों का निर्वाचन 
विधान-सभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों म॑ से करेंगे जो विधान-सभा के 
सदस्य नहीं हैं | 

(ड) शेप सदस्य [अर्थात्‌ सदस्यों की संख्या का छुठा भाग] राज्य- 
पाल द्वारा नामजद नाम निर्देशित] किए जायंगे | राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों 
को नामजठ करेगा जिन्हें साहित्य, विशान, कला और सामाजिक सेवा का 
विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो | 

ऊपर बताएं गए, समस्त निर्वाचक मडलों मे निर्वाचन अ्रनुपाती 
प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत पद्धति के अनुसार होगा । 
प्रथम तीन श्रेणियो यानी स्थानीय अधिकारी, स्नातको ओर अध्यापकों के 
निर्वाचक-मंडलो के प्रादेशिक निवाचन-्क्षेत्रों कों संसद विधि द्वारा 
निश्चित करेगी |_ 

सदस्य संख्या--दो सदन वाले राज्यो म विधान-परिपदों के 
सदस्यों की सख्या इस भाँति होगी ४-- 


राज्य का नाम सदस्य संख्या 
१--विहार ७२ 
२--बम्बई ' ७२ 
३० मद्रास ७२ 
४--पंजाब ४० 
५--उत्तरप्रदेश ७२ 
६--पश्चिमी बंगाल ५१ 


विधान-परिपद के सदस्यों की योग्यता आदि--विधान- 
परिषद्‌ का सदस्य निर्वाचित होने के लिए. आवश्यक होगा कि कोई भी 
व्यव्रित [१] भारत का नागरिक हो, [२] ३० वर्ष से कम आयु का न हो, 
[३] उसमे वे दूसरी योग्यताएँ भी हों, जो विधान-मंडल विधि द्वारा 
निश्चित करे | 
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विधान-परिषद्‌ की सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ वही हें|गी, जो 
विधान सभा की सदस्यता के लिए; हैं। अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नों का 
निर्णय राज्यपाल निर्वाचन-आयोग के परामश से करेगा। सदस्यों के 
पदरिकतता सम्बन्धी नियम विधान-सभा के पद्रिक्तता- सम्बन्धी नियमों 
के अनुसार ही हैं। 


विधान-परिषद के सदस्यथ अपने सदस्यों में से एक सभापति 
(चेयरमैन) एक और उपसभापति (डिप्टी चेयरमेन) निर्वाचित करेंगे । उनके 
कार्य और अधिकार विधान-परिषद्‌ के सम्बन्ध में वही होगे, जो विधान-सभा 
के सम्बन्ध में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हैं। उन्हें अपदस्थ करने की 
प्रक्रिया भी वही होगी, जो विधान-सभा के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष की है। 


विधान-मंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार, वेतन तथा 
शपफथ--विधान-मडल के प्रत्येक सदस्य को विधान-मंडल के नियमों एवं 
आदेशों के अधीन रहते हुए. विधान-मंडल में भाषण करने की पूर्ण 
स्वतंत्रता होगी। विधान-मंडल या उसकी किसी समिति मे कहीं हुई किसी 
बात या मत-दान के लिये किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई 
कायवाही न हों सकेगी। विधान-मंडल के सदस्णें को इतना वेतन; 
भत्ता तथा वे सत्र विशेषाधिकार आदि मिलेंगे, जिन्हें विधान-मडल विधि 
बना कर निश्चय करे | 
निर्वाचित होने के पश्चात्‌ प्रत्येक सदस्य को अपना पद अहण 
करने से. पूर्व राज्यपाल के, अथवा राज्यपाल हार नियुक्त व्यक्ति के, 
सम्मुख संविधान के प्रति भक्ति और अपने कतंव्य-पालन के सम्बम्ध मे 
यह शपथ लेनी होती है--- 
मै... (अमुक ) .... जो विधान-सभा (या विधान-परिषद ) का 
सदस्य निर्वाचित ( या नाम-निर्देशित ) हुआ हूँ; ईश्वर की शपथ लेता 
हूँ (या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ ) कि मैं विधि द्वारा स्थापित 
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१५ 
भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा भौर निष्ठा रखूंगा; तथा जिस पद को 
मै प्रह करनेवाला हैं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूवक पालन करूँगा | 


विधोन-मंडल की कार्यपद्धति--विधान-मंडल के प्रत्येक 
सदन में प्रत्येक बात का निर्शय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों 
के बहुमत से होगा। किसी मी सदन की कार्यवाही विधि के अनुसार 
तभी समझी जावेगी, जब कि कम-से-कम् दस, या कुल सदस्य-संख्या के 
दरशभांश सदस्य ( इनमें जो संख्या अधिक हो, उतने ) सदस्य उपस्थित 
हों। समापति साधारण दशा में मतः्प्रदान नहीं करेगा, परन्तु उसे 
निर्णायक मत देने का अधिकार है | 

विधान-मंडल की कार्यवाही के अन्य नियम शज्यपाल सभापति तथा 
अध्यक्ष के परामश से बनाएगा। दोनों सदनो के संयुक्त अधिवेशनो में 
विधान-सभा का अ्रध्यक्ष समापतित्व करेगा | 

किती राज्य के विधान मंडल मे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्णय पर या उनके कतंव्य-पालन 
सम्बन्धी कार्यो पर कोई वाइ-विवाद नहीं किया जायगा। विधान-मंडल 
की कार्य-प्रणालो की वैधानिकता के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में 
कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा | 

विधान-मडल की कार्यवाही राज्य की भाषा, या हिन्दी या अ्रंगरेजी 
में होगी । यदि कोई सदस्य इन मापाओं में से कोई भाषा न जानता हो 
तो उसे अपनी भाषा में बोलने की अनुमति सदन का समापति या 
अध्यक्ष प्रदान कर देगा । यह व्यवस्था संविधान लागू होने से १५ वर्ष 
तक चलेगी | उसके पश्चात्‌ अंग्रेजी का व्यवह्र बन्द हो जायगा | 

विधान-मंडलों के कानूनों का क्षोत्र राज्य-सची--विधान- 
मंडल अपने राज्यों के लिए वही सब कार्य करेंगे, जो ससद संघ-स/कार के 
लिए करती है । विधान-मडलों को राज्य सूची तथा समवर्ती यूची के समस्त 
विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है | परन्तु सप्रवर्ती सूची के विषयों 
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में प्रथम अधिकार संसद को है । यदि वह इन विषयो की विधि न बनावें 
तो विधान मंडल बना सकते हैं; संतद उसमें आवश्यकनानुसार परिवर्तन 
या परिवरद्धन कर सकती है, यहाँ तक कि उसे रद्द भी कर सकती है। यदि 
राज्य के विधान-मुंडल की बनाई हुई विधि ने ओर ससद की बनाई हुईं उस 
विषय की विधि में विरोध हो तो सक्षद की बनाई हुईं विधि ठीक समझी 
जायगी | समवर्ती सूची के मुख्य-सुख्य विषय संसद के प्रसंग में बताए 
त्र्जा चुके हैं। * 
राज्य-सूची के मुख्य-मुख्य विषय सक्षेष में ये हैं ;-- 
( १ ) सार्वजनिक व्यवस्था [ सैनिक बल के प्रयोग को छोड कर |। 
(२ ) न्याय प्रशासन [ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय छोड़ 
कर ]; उच्चतम न्यायालय को छोडकर अन्य न्यायालयों की फीस; राजल 
[ माल ]; न्यायालयों की कार्यपद्धति | ( ३ ) पुलिस [ आरत्क ] | 
( ४ ) जेल | ( ५ ) राज्य का लोक ऋण | ( ६ ) राज्य-लोक-सेवाएँ 
और लोक सेवा आयोग [ सावंजनिक नोकरी कमीशन ] ( ७ ) राज्य- 
निवृत्तिवेतन [ पेन्शन ]। ( ८ ) भूमि पर अधिकार, और भूमि सुधार | 
( ६ ) सग्कारी तोर से भूमि प्रात्त करना | ( १० ) पुस्तकालय तथा 
अजायबंधर |( ११ ) राज्यों के विधान मडलो के चुनाव | ( १२ ) 
: शज्यों के भत्रियों तथा विधान-सभाओ्ं ओर परिषदा के सभापति, 
उपसभापति और सदस्यों का वेतन और भत्ता। ( १३ ) स्थानीय 
खराज्य संध्थाएँ। ( १४ ) सार्वजनिक स्वास्थ्य ओर सफाई, अस्पताल, 
जन्म-मृत्यु का लेखा। ( १४ ) तीथयात्रा | ( १६ ) कब्रिस्तान 
( १७ ) शिक्षा। ( १८ ) सडकें, पुल, धाट, ओर आवागमन 
के अन्य साधन (बडी रेलों को छोडकर ) ! (१६ ) जलप्रबन्ध, 
- आबपाशी, नहर, बॉध, तालाव और जल से उत्रन्न होने वाली 
. शक्ति ( २० ) कृषि, कृषि-शिक्षा ओर अचजुसन्धान, पशु-चिकित्ता तथा 
कांजी हाउस | ( २१ ) भूमि, मालगुजारी और किसानों के पारस्परिक 
भा० श[०--१६ 
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सम्बन्ध। (२२ ) जंगल, (२३ ) खान; तेल के कुओ का नियंत्रण, 
ओर खनिज उन्नति | (२४ ) मछुलियो का व्यवसाय | ( २४ ) जंगली 
पशुओं की रक्षा । ( २६ ) गैस के कारखाने | ( ९७ ) राज्य के अन्दर, 
का व्यापार वाणिज्य मेले-तमाशे, साहुकरी और साहुकर | ( २८) 
सराय। ( २६ ) उद्योग-धन्धों की उन्नति, माल की उत्पत्ति, पूर्ति और 
वितरण । ( ३० ) खाद्य पदार्थों आदि में मिलावठ; तोल ओर माप । 
(३१ ) शराब और अन्य मादक वस्तुओ सम्बन्धी क्रब-विक्रय ओर व्यापार .. 
(ञ्रफीम की पैदावार छोडकर )। (३२ ) गरीबों का कष्ट-निवारण; 
बेकारी । ( ३३ ) कारपोरेशनो का सगठन; संचालन और समाप्ति; अन्य 
व्यापारिक, साहित्यिक, वेशानिक, धार्मिक आदि संस्थाएँ; सहकारी सम्ति- 
तियाँ। ( ३४ ) दान, और दान देनेवाली संस्थाएँ।( ३५ ) नाटक; 
थियेटर ओर सिनेमा | ( ३६ ) जुआ ओर सद्दा | ( ३७ ) राज्य सम्बन्धी 
विषयों के कानुनों के विरुद्ध होनेवाले अपराध | ( ३८ ) राज्य के काम के 
लिए. श्रॉकडे तैयार करना | ( ३६ ) भूमि का लगान; ओर मालगुजारी 
सम्बन्धी पैसायश | ( ४० ) आबकारी, शराब, गांजा, अफीम आदि पर 
कर | (४१ ) कृषि सम्बन्धी आय पर कर। (४२ ) भूमि, इमारतों पर 
कर | ( ४३ ) कृषि-भूमि के उत्तराधिकार सम्बन्धी कर | ( ४४ ) खनिज 
अधिकारों पर कर | (४५ ) व्यक्तिकर; मनोरंजन, (४६ ) व्यापार और 
पेशे-धन्चे पर कर। (४७ ) पशुओं और किश्तियों पर कर | (४८) 
समाचारपत्रों को छोड कर माल की बिक्री ओर खरीद पर कर; समाचार 
पत्रों में प्रकाशित होनेवाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विशापनों 
पर कर। (४६) चुगी। (५० ) विलासिता की वस्तुओं पर कद 
इस मे दावत, ज्ञुए सई पर का कर सम्मिलित है। (५१ ) स्टाम्प | 
(५२ ) राज्य के भीतर जल-मार्गों मे जानेवाले माल ओर यात्रियों 
पर कर। (५३ ) मार्ग-कर ('ठोल! ) (५४ ) किसी राज्य-विषय 
धी फीस | 
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विधि-निर्माण; साधारण विधेयक--विधान-मडलें मे विधि- 
निर्माण की काय-प्रणाली प्रायः वेसी ही है, जैसी संसद मे | इनसे मी उप- 
स्थित होने वाले विधेयक दो प्रकार के होंगे--घन या वित्त सम्बन्धी तथा 
साधारण | धन सम्बन्धी विधेयकों को छोडकर अन्य (साधारण) विषेयक 
राज्य के विधान-मंडल के किंसी भी सदन में प्रस्तावित किए, जा सकेंगे | 
कोई भी विधेयक दोनो सदनों में पास होने पर ओर राज्यपाल की अनुमति 
* मिलने पर ही विधि बन सकेगा | यदि कोई विधेयक विधान-सभा में पास 
हो जाता है और विधान-परिषद्‌ में पास नहीं हो पाता, या उसमे विधान- 
परिषद्‌ ऐसा संशोधन कर देती है जो विधान-सभा को स्वीकार नहीं है, या 
विधान-परिषद उसे तीन माह के अन्द्र न लौठावे तो विधान-सभा उस 
विधेयक को दुबारा उसी अधिवेशन में या अगले अ्रधिवेशन मे पास करके 
परिषद के पास भेजेगी ओर यदि उसने इस बार भी एक माह के अन्दर 
उसे स्वीकार नहीं किया तो यह विधेयक दोनो सदनों दारा पास हुआ 
समझा जायगा | इस भाँति यह स्पष्ट है कि विधान-परिषद, विधान-सभा 
से नीचे दर्ज की है | 
धन सम्बन्धी विधेयक--ऊपर साधारण विधेयकों की बात 
कही गयी है। अब धन सम्बन्धी विधेयकों के विषय में लिखा जाता है । 
ये विधेयक विधान-समा में ही प्रस्तावित किए; जा सकते हैं, विधान-परिषद्‌ 
में नहीं। विधान-सभा मे पास होने पर ऐसा विधेयक विधान-परिषद मे 
उसकी सिफारिश के लिए, भेज दया जायगा | विधान परिषद को १४ दिन 
के अन्दर ही अपनी सिफारिश के साथ इसे विधान-सभा में सेजना होगा । 
यदि वह ऐसा न करे तो विधेयक दोनों सदनों वार पास समझा जायगा । 
यदि विधान-परिषद्‌ १४ दिन के अन्दर ही विधेयक को अपनी सिफारिशों 
, सहित वापिस भेज देती है तो विधान-सभा को उन सिफारिशों को मानने 
या न मानने का पूर्ण अधिकार है। इसके पश्चात्‌ विषेयक्र दोनों सदनो 
द्वारा स्वीकृत समझा जायगा | 
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छासकर निम्नलिखित विपयो का विधेवक वन सम्बन्धी विवेवक 
सममझा जायगा-- 

१--किसी कर को लगाना, उसे उठा देना, उसमें छूटठ देना तथा 
उसमें परिवर्तन करना । 

२--राज्य की सरकार द्वार धन उधार लेना, अथवा कोई 
गारंटी देना | 

३--राज्य की निधि की रक्ा; व्रद्धि' वा व्यय की योजना | 

कोई विषेवक धन सम्बन्धी है वा नहीं; इसका निर्णय विधान-सभा 
का अध्यक्ष करेगा, ओर उसका निणय अन्तिम होगा | 

राज्यपाल की अलुमात--राज्य की विधान-सभा द्वारा, अथवा 
विधान-परिपद्‌ वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा; पास किया 
हुआ विधेवक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जावगा। राज्य- 
पाल को अधिकार है कि वह उस पर स्वीकृति दे, अनुमति रोक ले) वा 
उसे राष्ट्रपति के विचाराथ रक्षित कर ले | राज्यपाल धन सम्बन्धी विषेवक 
को छोडकर अन्य किसी भी विवेवक को विधान-मंडल के पास अपनी 
सिफारिशों सहित पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है। विधान- 
नंडल को अधिकार है कि वह सिफारिशों को माने या न माने | न मानने 
की दशा में वह विधेबक को उसी रूप में फिर पास कर सकता है | इस वार 
राज्यपाल को उस कक हे स्वीकृति देनी ही होती दे | 
विचाराथ रक्षित विधेयक---जत्र राज्यपाल किसी विवेबक को 

राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित करले तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि 
वह उस पर स्वीकृति ढे, या स्वीकृति रोकले। घन सम्बन्धी विधेयक्ों 
को छोड कर, अन्य किसी भी विघेवक के सम्बन्ध में राष्ट्रपति राज्यपाल 
को यह आदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथात्यिति विधान- 
मंडल के सदन या सदनों की सिफारिश सहित लोग दे | इसपर 
छः माह की अवधि के अन्दर सदन या खदनों द्वार उस विवेक पर 
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फिर ।बचार किया जायगा। यदि विधेयक, संशोधन सहित या उसके 
बिना, सदन या सदनों द्वारा फिर से पास हो जाता है तो वह 

: शष्ट्रपति के सामने पुनः विचाराथ उपस्थित किया जायगा। सशोधनः 
सहित स्त्रीिकृत विधेयक को तो राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान कर ही देगा, पर 
यदि विधेयक संशोधन के बिना स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के 
लिए बाध्य नहीं है । 


राज्य का आय-व्यय निश्चित करना--गवनर या राज्यपाल 

सरकार के प्रत्येक आधिक वर्ष के अनुमानित आय ओर व्यय के सम्बन्ध 
में एक वक्तव्य राज्य के विधान-मंडल के सामने उपस्थित कराता हैं| 
इसमें ब्यय के अनुमान के सम्बन्ध में दो प्रकार की मदों की रकमें अलग- 
अलग दिखाई जाती हैं--( १) बिन्हें खच करता अनिवार्य है, जिन 
पर विधान-मंडल केवल विचार या बहस कर सकेगा, परन्तु मत नहीं दे 
सकेगा, ओर (२) किन्हें खच करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिन 
प्र विधान समा का मत लिया जायगा | 

इनमें से प्रथम प्रकार की भर्दे निम्नलिखित हैं:--- 

(१) राज्यपाल का वेतन, भत्ता ओर उसके पद से सम्बन्धित 
दूसरे व्यय | 

(२ ) विधान-सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ओर विधान-परिषद के 
सभापति, उपसभापति के वेतन तथा भत्ते | 

(३) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो के वेतन तथा भत्ते ! 

(४ ) राजाओं को निजी खरे के लिए दी जाने वाली ऐसी रकमे, 
जिनको राष्ट्रपति ने निर्धारित किया हो। 

(५ ) उच्च न्यायलयों का खर्च 

(८ ) राज्य के लोक-सेवा आयोग ( कमीशन ) के ख्च | 


ढँ 
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(७) सरकारी ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज | 

(८) किसी न्यायालय के निर्णय, आशा या झिसती भ्रुगतान के लिए, 
धन-गशि | 

(६ ) संविधान द्वारा अथवा विधान-मंड्ल द्वारा त्रोषित किया 
गया कोई अन्य व्यव | 

इन मों को छोड कर शेप्र सत्र मो का खर्च विधान-समा के 
सामने माँग के रूप में पेश किया जायगा। विधान-समा को अधिकार 
है कि वह किसी मांग पर स्वीकृति प्रदान करे, अस्वीकार कर दे, अथवा 
उसमे कमी कर दे | कोई भी मांग राज्यपाल की अनुमति बिना उपस्थित 
नहीं की जासकती | यदि राज्यपाल विधान-सभा द्वारा स्वीकृत धन-राशि को 
पर्बात्त न समझे ओर उद्चके विचार से भतिष्य में अधिक की आवश्यकता 
है तो वह अतिरिक्त व्यव के लिए. अतिरिक्त या पूरक मांग भी कर सकेगा | 
पूरक मांगों की कार्यवाही साधारण मांगों की मॉति होगी! विधान- 
सभा को अधिकार है कि वह भविष्य ब्म्बन्धी मांग वा असाधारण मांग 
भी स्वीकार कर दे | इन मांगों की त्वीकृति के लिए साधारण मांग की 
अक्रिया ही व्यवहार में आवेगी। 

विधान-मंडलों की विधि-निर्माण सम्बन्धी सीमा--बद्मपि 
राज्यों के विधान-मंडल अपने-अपने ज्ञेत्र म व्थेष्ट अधिकार्समन्न हैं, 
तथापि निम्नलिखित विपयों में उनके अधिकार सीमित हैं।-- 

१--राज्य द्वारा स्व्रीकृत निम्नलिखित विधि तब तक अवैध होंगी, 
जब तक कि उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिल जावः--( १ ) जिन 
विधियों का सम्बन्ध राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से होगा ( २ ) समवर्ती 
सूची के किसी विपय संबंधी विधि, जिसका संसद द्वारा स्रीक्षत विधिसें 
विरोध हो, आर (३ ) वे विधि, जिनका उद श्व उन बलुओं के क्रक-विक्रव ' 
पर कर लगाना हो, जिन्हें संसद ने जनता के जीवन के लिये अत्यन्त 
आवश्यक ठहराया हो | 


झ 
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२--कुछ विषभेयकों को विधान-मंडल्न मे प्रस्तावित करने से पहले 
राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी | इस कोटि में वे विधेयक होंगे, 
जिनका उद्देश्य सार्वजनिक हित मे राज्य के अन्दर या विभिन्न गज्यो के 
बीच वाणिज्य, व्यापार या समागम की स्वतंत्रता पर रुकावट लगाना होगा। 

३--ससद्‌ को राज्य-सूची के विषय पर भी विधि निर्माण करने का 
अधिकार है, वशर्ते कि राज्यपरिषद दो तिहाई बहुमत से उन विषयों पर 
विधि बनाने के संबन्ध में प्रस्ताव पास करदे | ऐसी विधियों का प्रभाव एक 
निश्चित अवधि तक ही रह सकेगा | े 

४--विधान-मंडल में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय 
के न्यायधीशों के किसी कांय के बारे में, जो उन्होंने अपने कतव्य-पालन 
के लिए. किया हो, विवाद नहीं हो सकेगा | 


४०-संकट कालीन घोषणा की अवधि में संसद राज्य-सूची के सभी 
विषयों पर विधि बना सकेगी | ॥ 


६--राज्यों में वैधानिक शासन की असफलता की धोषणा की 
अवधि में राष्ट्रपति राज्य के विधान-मंडल के अधिकार अपने हाथों में 
ले सकता है ओर संसद को सब अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार 
दे सकता है। 
दूसरे सदन की उपयोगिता का विचार--पहले सूचित 
किया जा चुका है कि द्वितीय सदन ( विधान-परिषद ) के प्रमुख कार्य ये 
हैं--प्रथम सदन ( विधान-सभा ) द्वारा पास विधेयकों पर पुनः विचार 
करना और उनकी उचित परीक्षा करके उनमें संशोधन करना तथा विधेयक 
की अन्तिम स्वीकृति में देर लगाना, जिससे उस अवधि में उस पर जनमत 


. अच्छी तरह प्रगठ हो सके ओर विषेयक में जनता के हित और इच्छा की 


इृष्टि से उचित परिदतंन किए. जा सकें। परन्तु संविधान में राज्यपाल 
को किसी विधेयक को प्रथम बार अस्वीक्ृत करने का अधिकार देकर 


श्ष्द सारतीय शासन 


अनावश्यक शीघ्रता पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था कर ही दी गई है| 
फिर, द्वितीय सदन अनावश्यक देर भी लगा सकता है | 

देश की अधिकांश जनता को द्वितीय सदन की उपयोगिता में विश्वास 
नहीं है। इसका सवूत यह है कि उडीसा, आसाम ओर मध्यप्रदेश 

" ने अपने विधान-मंडल में द्वितीय सदन नहीं रखा है। संविधान-निर्माताओं 

को मी इसमे अधिक विश्वास नहीं था, क्योंकि उन्होंने ह्वितीय सदन-कों 
हटाए जाने की व्यवस्था बहुत सरल रखी है | 

वैसे भी द्वितीय सदन, अधिकार और शक्ति की दृष्टि से, बहुत निर्मल 
रखे गए है । आर्थिक मामलों मं उनके अधिकार नगण्य हैं। स, धारण 
विधियों के सम्बन्ध में उन्हें केबल कुछ देर लगाने का अधिकार मिला है | 
सारी स्थिति पर दृष्य्पात करने से द्वितीय सदन की विशेष उपयोगिता 
प्रतीत नदी होती | इसका व्यय बहुत-कुछु व्यथ है। 

ख' वरग के राज्यों के विधान-मंडल .' 

विधान-मंडलों का संगठन--विधानमंडलो की दृष्टि से ये राज्य 
के वर्ग के राज्यों से मिलते हुए ही हैं । हां, इनके विधान मंडलों का 
अभिन्न अंग राजप्रमुख होगा, जब कि को वग के राज्यों मे राज्यपाल 
होगा | इनकी विधान-समाओ के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है +-- 
हेदरयाशर १७५, मध्यमारत ६६, मैसुर ६६ पटियाला और पंजाब राज्य- 
संघ ६०, राजस्थान १६०, सोराष्ट्र ३०; च्रावेकोर-कोचीन १०८ | 

मैसूर राज्य के विधान-मंडल में विधान-परिपद्‌ भी है। उसके सदस्यों 
की संख्या ४० है | 

कार्य-क्षेत्र--इन राज्यों के विधान-मंडलों का कार्यक्षेत्र लगभग वैसा 
ही है; जैया का माग के राज्यों का। इन्हें भी राज्य-सूची ओर 
समवर्ती सूची के सब विषयों पर विधि या कानून बनाने का अधिकार है | 
समवर्ती सूची के विपयों के कानून बनाने में संसद को प्राथमिकता ओर 
प्रधानता रहेगी, श्र्थात्‌ राज्यों के विधान-सडल उनके सम्बन्ध में कानून 
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उसी दशा में बना सकेंगे, जन्न संसद न बनाएं | संसद उनमे आवश्यकतर्कि 
नुसार संशोधन कर सकती है, ओर उन्हें रद्द भी कर सकती है | 

जम्मू ओर कश्मीर के सबंध मे कुछ विषयो में भिन्नता है | संसद को 
इस राज्य के संबंध मे केवल संघ-सूची के विपयों ओर समवर्ती सूची के 
केवल्ल उन विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार होगा, जिनके 
विषय में प्रवेश-पत्र हवा उस समय तय हुआ, जत्र कि इस राज्य ने भारतीय 
संघ में सम्मिलित होना स्वीकार किया था | इसके अतिरिक्त ससद को उन 
विषयों पर भी विधि बनाने का अधिकार होगा, जिनके विषय मे राष्ट्रपति 
णाज्य की 5रकार की सम्मति से तय कर दे | ऐसे विषयों को राज्य की विधान- 
सभा के सम्मुख रखा जायगा और उसका निर्णय लिया जायगा । राष्ट्रपति 
कमी भी राज्य की विधान-सभा का परामश पाने पर आज्ञा निकाल कर 
उपरोक्त विषयों सम्बन्धे भ्रतिरिक्त उपबन्ध समाप्त कर सकता है या कम 
कर सकता है | 


हि 
कै 





बीसवाँ अध्याय 


ध्वायत्त राज्यों की न्‍्यायपालिकाएँ 


देश के वर्तमान उच्च न्यायात्रयों ने अपने आप को स्वाधीनता 
का गढ सिद्ध कर दिया है। --एन. एम. जोशी 


पिछुल्ते दो श्रध्यायों में स्वायत्त राज्यों की कायपालिका और विधान- 
मंडलों के बारे में लिखा जा चुका है। अब इनकी न्यायपालिकाओं का 
विचार करते हैं। इन राज्यों के अन्तर्गत का ओर 'ख वर्ग के राज्य हैं। 
पहले 'क' वर्ग के राज्यों को ले । 

को वर्ग के राज्यों की न्यायपालिका 

उच्च न्‍्यायालय---क' वर्ग के राज्यों में से प्रत्येक में एक 
हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय होगा | संविधान लागू होने से पहले जिन 
शज्यो में उच्चत्यायालय थे, वे संविधान द्वारा उन राज्यो के उच्च-न्यायालय 
स्वीकार कर लिए गए हैं। प्रत्येक न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति 
ओर अन्य न्यायाधीश होगे। न्यायाधीशों की अधिकतम सख्या राष्ट्रपति 
नियत करेगा | 


न्यायाधीशों की नियुक्ति और वेतन--प्रत्येक त्यायाधीश 


की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा राज्य के 
राज्यपाल के परामर्श से करेगा ओर राज्य के मुख्य न्यायाधिपति 
को छोडकर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्य के मुख्य 
न्यायाधिपति का भी परामश लेगा । 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए किसी व्यक्ति में निम्न 
लिखित योग्यताएँ होना आवश्यक होगी :--वह ( १ ) मारत का नागरिक 
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हो, ( २) कम से कम १० वर्ष तक भारत के राज्य-क्षेत्र मे किसी न्यायिक 
पद पर रहा हो या राज्यों के उच्चत्यायालयों मे कप्त से कम १० वर्ष तक 
एडवोकेट ( अधिवक्ता ) रह चुका हो | 

प्रत्येक न्यायाधीश ६० वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकेगा | 
वह इसके पूर्व भी राष्ट्रपति को लिखित त्याग-पत्र देकर अपने पद्‌ से हट 
सकता है। उसे उसके पद से हटाने का कार्य राष्ट्रपति कर सकता है; 
वह उसे उसके पद से उसी दशा से हटा सकेगा, जब्र संसद के दोनो 
सदन अलग-अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा ससद के सदनों 
की बैठक में उपस्थित ओर मत देनेवाले सदस्यो के दो-तिहाई मत से 
प्रमाणित अयोग्यता अथवा दुराचरण के लिए, उसे पदच्युत करने की 
ग्राथना करें | संविधान लागू होने के उपरान्त जो व्यक्ति किसी भी उच्च- 
न्यायालय से न्यायाधीश रह चुका है, वह भारत के किसी भी न्यायालय या 
अधिकारी के संमुख वकालत न कर सकेगा | यह नियम इसलिए रखा गया 
है कि न्यायाधीश निभक्ष रहें और अपना कार्य स्वतन्त्रता-पू्वक करें | 


उच्च न्यायालयो के मुख्य न्यायाधीश को ४०००, तथा अन्य न्यायाधीशों 
को २४००) मासिक वेतन मिलता है और उनके कार्य काल के अन्दर 
इसमे किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती ! 


न्यायाधीशों की शपथ - प्रत्येक न्‍्यायाघीश पद अहरण करने से 


पूर्व उस राज्य के राज्यपाल के सामने अपने पद सम्बन्धी निम्नलिखित 
शपथ ग्रहण करेगा :-- 


छ 

में.. अमुक .... «जो उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति 

( या न्यायाधीश ) नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ( या सत्य- 
निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ ) कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान 
के प्रति भ्द्धा ओर निष्ठा रखूंगा, तथा मै सम्यक्‌ प्रकार से ओर अ्रद्धा- 
यूवेंक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों 
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को भय या. पक्षुपात, अनुराग या होप के बिना पालन करूँगा तथा मैं 
सविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूगा | 

उच्च न्यायालयों का अधिकार ; न्याय सम्बन्धी --प्रत्मेक 
उच्चन्यायालय दो प्रकार के कार्य करता है--न्याय “सम्बन्धी ओर प्रबन्ध 
सम्बन्धी | न्याय सम्बन्धी अधिकारों की दृष्टि से उसके दो भाग होते है ;--- 
प्रारम्मिक ( आरिजिनल' ) ओर अपील भाग | साधारणतया आरिजिनल 
भाग का कार्य क्षेत्र हाईकोर्ट वाले नगर की सीमा से शहर नहीं होता | 
इस भाग में उस स्थान के ऐसे सब दीवानी मामले जाते हैं, जो 
'ध्माल काज कोर्ट (लघुबाद न्यायालय या अदालत खफीफा) में नहीं 
जा सकते; तथा ऐसे सब फोजदारी मुकदमे जाते हैं, जिनका फैसला 
अन्य स्थानों मे सेशन जज की अदालतो में हो | इसी भाग मे फोजदारी 
मामलों के उन अपराधियों का विचार होता है, जिनका विचार मुफत्सिल 
अदालतों मे नहीं हो सकता। हाईकोर्ट वादी प्रतिवादी की प्राथना पर, 
अथवा न्याय के विचार से, मुकदमो को सब-जजो की अदालतो से उठा 
कर अपने इस (आरिजिनल)भाग मे ले सकते हैं । 

अपील भाग में आरिजिनल भाग की तथा समुफस्सिल अदालतों की 
अपील सुनी जाती है | 

उद्चन्यायालयो के क्षेत्र और अधिकार विधि द्वारा निश्चित हैं | संसद 
उनके ज्षेत्राधिकार में परिबर्तेंन कर सकती है, ओर उसे घटा या बढा सकती 
है । ऊच्चन्यायालयो से सब प्रकार के मुकदमो की अन्तिम अपील उच्चतम 
न्यायालय मे जाएगी | जो मुकदमे प्रारंभिक रूप में उच्चन्यायालय में ही 


आरंभ होंगे, उनकी अपील उसी न्यायालय में दो या अधिक न्यायाधीशों 
के सामने जायगी | 


प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार ; अधीन न्यायालयों का 


निर्यत्रण--उद्च न्यायालय को अपने झ्रधीन सब न्यायालयों के निरीक्षण 
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का अधिकार है। इसके द्वारा वह (१) अपने अधीन अदालतों से 
किसी मामले के कागजो को मांग सकता है, (२) अदालती कार्य-पद्धति के 
नियम निश्चित कर सकता है, (३) अदालतो के रजिस्टर हिसाब आदि 
खखने के सम्बन्ध में निवम बना सकता है, (४) उसके एटार्नी, शेरिफ, 
क्लक आदि कमसारियों की फीस नियत कर सकता है | इसके अतिरिक्त 
उसे नागरिकों के मूल अधिकारों की रच्चा के लिए किसी भी व्यक्ति या 
अधिकारी को और सरकार को भी, आदेश देने का अधिकार है| 


उच्च न्यायालय अपने अधिकार/्षेत्र के अन्दर किसी भुकदमे को एक 
न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। यदि उसे यह विश्वास हो 
जाय कि उसके अधीन न्यायालय में कोई ऐसा मामला पेश है, जिसमें 
कोई ऐसा कानूनी प्रश्न उपस्थित है "जिसमे संविधान की व्याख्या की 
आवश्यकता है तो वह उस मुकदमे को अपने पास मंगाकर स्वयं निपटा 
सकता है, अथवा उस मामले में कानून का जो प्रश्न उलभा हुआ है, 
उस पर अपना निर्णय देकर उसी न्यायालय के पास, उस निर्णय के अनुसार 
उसे निपटाने के लिए वापिस भेज सकता है! उच्च न्यायालय को कठोर 
सजा देने का अधिकार हैः अपने अधीन न्यायालयों द्वारा टी हुईं फॉसी 
तथा कालेपानी की सजा पर उसकी स्वीकृति आश्यक है | 


जिला-न्यायालयों और उनसे छोटी अदालतों पर उच्चन्यायालय का 
नियंत्रण रहेगा | इस नियत्रण के अंतर्गत नियुक्ति, तरक्की, छुट्टी आटि 
देने के समी अधिकार सम्मिलित हैं, नो न्याय-विभागीय कर्मचारियों के 
लिए प्रयुक्त किए; जायगे । 


९३४06 ह 
उच्च न्यायालयों का महत्वपूर् काथं---भारत के उच्च 
न्यायालय नागरिक अधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य 


करते रहे हैं| अंगरेजो के शासन-काल मे भी उन्होंने शासकों के कितने 
ही कार्या' को समय समय पर अवेध ठहराया । यद्यपि अधिकारियों ने अनेक 
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बार अपनी वात रखने के लिए दूसरे कानूत-कायदे बना लिए; उच्च न्यावा- 
लयो ने उनको कादून की सीमा भे रखने का काय तो किया ही | इसी प्रकार 
उच्च न्यायालयों ने पुलिस-अधिकारियों के कार्यो तथा नीचे की अदालतों 
के अनुचित फैसलों की खरी आलोचना करने के साथ अनेक वार व्यापक 
सिद्धान्त सिथिर किए, ओर जनता के हितो की रक्षा की । 

अब भारत ख्तन्त्र होगया हे, तो भी न्यायपालिका को अपना 
उत्तरदायित्व पूरा करते रहना है, ओर हमारे उच्च-न्यायालय ग्रावः उसे 
कर रहे हैं। हाल की ( सन्‌ १६५० के अन्तिम भाग की ) वात है कि 
पंजाब हाईकोर्ट ने मास्टर तारासिह को रिह् करने के साथ यह महत्वपूर्ण 
निर्णय दिया कि दण्ड-विधान की १२९४ ए० ओर १५३ ए० 
धाराएँ भारतीय संविधान द्वारा थी गई नागरिक स्वाधीनता और मूलभूत 
अधिकारों की भावना के विपरीत हैं, अतः अवैध हैँ | निर्णय का यह 
वाक्य भी ध्यान देने योग्य है कि पार्थियां आती हैं जाती हैं; गवर्नमेंटें 
बनती ओर बिगडती हैं, और उनके लिए, प्रयत्न करना राजट्रोह या 
असद्‌ भाव फैलाना नहीं | जब्र तक सरकार को पलटने के लिए सश्र 
प्रयत्न नहीं किया जाता, तब तक न्यायालय का कोई कार्यवाही करना मापण- 
स्वातन्त्य ओर मत-प्रकाशन के लिए दी गई स्वतन्त्रता के विरुद्ध है। 

इससे स्पष्ट है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में न्यायालयों 
का कैसा महत्वपूर्ण भाग रहता है। यह ठीक है कि बहुत से आदमी 
खर्च तथा परेशानी के विचार से उच्च न्यायालय तक नहीं पहुँच पाते-- 
ओर इस दृष्टि से सुधार की आवश्यकता हं-यह निर्विवाद हैं कि उच्च 
न्यायालय अपने स्वतंत्र निर्णयों से शासकों पर अच्छा नियंत्रण रखते हें; 
और नागरिकों का वडा हित साधन करते हैं । 

जिल।-न्यायाधीश--उच्च न्यायालय के अधीन, प्रावः हरेक 
जिले में एक जिला जज होता है। जिले मे वह न्याय सम्बन्धी सत्र से बडा 
अधिकारी होता है | उसके न्यायालय में किसी भी रकम के दीवानी मुकदमे 
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अरम्म हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह अपने अधीन न्यायालयों से 
आयी हुईं दीवानी तथा फौजदारी दोनो प्रकार की अपील सुनता है | 


दीवानी के केवल वही मुकदमे उसके पास अपील के लिए, जाते हैं, जो 
पॉच हजार रुपये से अधिक के न हों; अधिक रकम के मामलो की अपीलें 
सब-जज (सिविल जज) के न्यायालय से सीधी उच्च न्यायालय मे जाती है । 


जिला-न्यायाधीश की नियुक्ति तरक्की आदि, उच्च न्यायालय के परामर्श 
से, राज्यपाल करेगा | जिलाधीश के पद्‌ पर ऐसा ही व्यक्ति नियुक्त किया 
जायगा, जो राज्य या संघ की नोकरी मे न हो, ओर जो या तो सात वर्ष 
तक वकील या एडवोकेट ( अधिवक्ता ) रह चुका हो, या जिसकी इस पद 
के लिए, न्यायालय सिफारिश करे । 


स्मरण रहे कि जिला-न्यायाधीश” पदावली के अन्तर्गत नगर व्यवहार 
न्यायालय ( सिटी सिविल कोर्ट ) का न्यायाधीश, अपर जिला-न्यायाघधीश 
( एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट जज ), संयुक्त जिला-न्यायाधीश, सहायक जिला- 
न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय (स्माल काज कोर्ट) का मुख्य न्यायाधीश, 
मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी (चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट), अपर मुख्य प्रेसी- 
डेन्सी दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश ( सेशन जज ) ओर सहायक सत्र 
न्यायाधीश भी हैं। 


अल्य न्याय-विभागीय कर्मेचारी--जिला-जज के पद को 
छोड़कर अन्य न्याय-विभागीय कर्मचारियो की नियुक्ति के सम्बन्ध में, उच्च 
न्यायालय और लोक सेवा आयोग (पबलिक सर्विस कमीशन) के परामर्श 
से, राज्यपाल नियम निर्माण करेगा। न्याय विभागीय कर्मचारियों 
अतर्गत केवल वे पदाधिकारी आते हैं, जो जिला-न्यायाधीशो का या 
उससे छोटा पद अहण करते हैं । # 
,  जिला-जज के अधीन; जिले में दीवानी और फौजदारी के न्यायालय 
होते हैं, इनका आगे क्रमशः विचार किया जाता है । 
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दीवानी अदाहतें (व्यवहार न्यायालय)--जिला-जज की 
अदालत के नीचे सत्जज ओर उसके नीचे मुन्सिफ की अदालत 
होती है। सब-जज को उत्तरप्रदेश में सिविल जज कहा जाता है| उसकी 
अदालत में किसी मी रकम के मुकदमे दायर हो सकते हैं। मुम्सिफ कौ 
श्रदालत में दो हजार रु० तक के, ओर विशेष अधिकार दिए जाने पर 
पाँच हजार रु० तक के, मुकदमे दायर हो सकते हैं । कुछ बडे-बड़े जिलो में 
लघुवाद-न्यायालय ( स्माल काज कोट या अदालत खफीफा ) भी हैं, जो 
छोटे-छोटे मामलों में जल्दी तथा कम ख् से अन्तिम निर्ण॑य सुना देती 
हैं। प्रायः इनके फैसलों की अपील नहीं होती ! 
फौजदारी अदालतें (दंड-न्यायालय)--हरेक जिल्ले में या 
कुछ बिलों के एक समूह मे, एक 'सेशन्स कोर्ट! रहता है । इसका प्रधान 
भी जिला-जज ही होता है; जो फौजदारी के अ्रधिकार रखने से, सेशन जज 
का काम करता है। उसे अन्य सहायक सेशन-जजों से इस काम में सहा- 
यता मिल सकती है। सेशन 'जज की अदालत, अपने ज्षेत्र (जिले या 
जिला-समूह) में सबसे ऊँची फोजदारी अदालत है । उध्षमें उससे नीचे की 
फोजदारी अदालतो की अपील होती है। सेशन जन मृत्य-दंड भी दे सकता 
है, पर ऐसा दड दिए, जाने से पूव उसकी पुष्टि राज्य के उच्च न्यायालय 
द्वारा होनी चाहिए, | इसकी अदालत में फेसला जूरी या असेसरों की सहा- 
यता से होता है। असेसर जज को अपनी संम्मति पर चलने के लिए, 
बाध्य नही कर सकते | 
सेशन जज के नीचे मजिस्ट्रेट रहते हैं | बम्बई, कलकता, ओर 
मद्रास में ्रेसीडेन्सी मनिष्ट्रे'', छावनियों में छावनी मजिस्ट्रेट, एवं 
कुछ नगरों ओर कछ्तों में आनरेरी' अर्थात्‌ अवैतनिक मजिस्ट्रेट) ओर 
पहले, दूसरे, या तीसरे द्ज॑ के मजिस्ट्रेट रहते हैं। आनरेरी मजिस्ट्रेटों 
का पद अन्न कई स्थानों में तोड़ दिया गया है। प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेयों तथा 
अब्वल दर्जे के मजिस्ट्रेटों को दो साल तक की कैद और एक हजार रुपए 


हज 


तर 
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तक का जुर्माना करने का अधिकार होता है | दूसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट छुः 
मास तक की केद और दो सौ रुपए तक जुर्माना कर सकते हैं । तीसरे दर्जे 
के मजिस्ट्रेट एक मास तक की केद ओर पचास रुपये तक का जुर्माना कर 
सकते हैं | 
दूसरे और तीसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट के फेसले के विरुद्, जिला- 
मजिस्ट्रेट के यहों अपील हो सकती है; ओर अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट 
के फैसले की अ्रपील सेशन्सको्ट मे चल्ल सकती है। जिन मनुष्यों को 
मुकदसे की प्रारम्मिक दशा से-सेशन्स कोर्ट ने दोषी ठहराया हो, उनकी 
अपील उस राज्य के (डेच्च न्यायालय में हो सकती है। 
रेबन्यू कीटे--राजस्व या मालगुजारी सम्बन्धी सब बातों का 
फैसला करने के लिए, कहीं-कहीं रेवन्यू कोट, और कहीं-कहीं सेटलमेंट 
( बन्दोबस्त ) कमिश्नर हैं | इनके अधीन कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार 
आदि रहते हैं, बिन्हें लगान, मालगुजारी ओर आबपाशी आदि के मामलों 
का फैसला करने का निर्धारित अधिकार है | 
पंचायतें 
इनका संगठन आदि दूसरे अध्याय में बताया गया है। यहाँ इनकी 
केवल न्याय सम्बन्धी वातों का विचार करना है| पंचायती अदालतों को 
कुछ छोटे-छोटे दीवानी ओर फौजदारी मामलो का फैसला करने का 
अधिकार है। इनसे प्रायः पॉच या अधिक सदस्य होते हैं, उनमें एक 
सरपच होता है। इनमें पेश होनेवाले मुकदमों मे किसी की ओर से 
कोई वकील पैरवी नहीं कर सकता । ये वादी-प्रतिवादी से कुछ फीस ले 
सकती हैं | इनके द्वाय फैसला कराने मे बिलकुल थोडा खर्च होता है 
और इनके फैसलों की अपील भी नहीं होती। ये अपराधियों पर कुछ 
जुर्माना कर सकती हैं, इन्हें किसी को कैद करने का अधिकार नहीं होता । 
इनका संगठन; उत्तरप्रदेश का उदाहरण--फ्चायतों के 
काय को स्पष्ट करने के विचार से यहाँ पर उत्तर प्रदेश का उद्हरुण 
भा० शा० १७ 
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दिया जा रहा है। अन्य राज्यों की पचायतों सम्बन्धी स्थिति इस 
से मिलतीजुलती है | इस राज्य में साधारणतया तीन से लेकर 
पाँच गांवों तक के क्षेत्र का एक सर्कल होता है। प्रत्येक सकल में 
एक पंचायती अदालत स्थापित होती है । किसी क्षेत्र की प्रत्येक 
ग्राम-सभा उस क्षेत्र की पंचायती अदालत के लिए, निर्धारित थोग्यता वाले 
प्रौद आयु के पांच-पांच पंच चुनती है; जो आसानी से हिन्दी पढ़-लिख 
सकते हों | उनका चुनाव तीन साल के लिए होता है। उस ज्षेत्र की सब 
ग्राम-सभाश्रों के इस प्रकार चुने हुए पंचों का पंच-मंडल ( पिनल' ) होता 
है| सब पंच अपने में से एक व्यक्ति को सरपंच चुनते हैं । सरपंच वही 
व्यक्ति चुना जाता है, जिसमें कार्यवाही लिखने की योग्यता हो। 
सरपंच हरेक मुकदमे के लिए. पंच-मंडल में से पांच पंचों का एक 
चेंच नियुक्त करता है; उसमें कम-से-कम एक पंच ऐसा होता है, जो 
गवाही ओर कार्यवाही लिख सके। प्रत्येक बेंच के पंचों मे एक-एक 
पंच गांव-सभा के ऐसे इलाकों का रहनेवाला होता है, जिसमे वादी और 
प्रतिवादी रहते हैं । 
पंचायती अदालत के अधिकार--पचायती अदालतो को 
दीवानी, फोजदारी तथा माल के निर्धारित अधिकार हैं। दावे लिखित या 
जवानी हो सकते हैं। पंचायती अदालत के फैसले की भ्रपील नहीं 
होती | परन्तु यदि किसी मामले में अन्याय हो तो उसकी निगरानी हो 
सकती है--दीवानी के मामलों की निगरानी मुन्सिफ के यहां, माल के 
मामलों की निगयनी हाकिम-परगना-माल के यहां, और फोजदारी के 
मामलों की निगरानी हाकिम परगना फोजदारी के यहां होती है। यदि 
कोई गवाह सम्मन तामील होने पर हाजिर न हो तो उस पर मुकदमा 
चलाया जा सकता है ओर २५) तक का जमानती वारट भी जारी हो 
सकता है। पंचायती अदालत को दीवानी के १००) तक की 
मालियत के मुकदमे का फैसला करने का अधिकार होता है | सरकार इस 


न 
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अधिकार को ४००) वक बढ़ा सकती है। अदालत १००) तक के 
दावे जो चल सम्पत्ति या उसके मूल्य या उसकी हानि के सम्बन्ध मे हों, 
या मवैशियों द्वारा की गई क्षति की पूर्ति के लिए हों, कर सकती है। 
परन्तु वह सासेदारी के, वसीयत या गैर-वसीयत जायदाद के, सरकारी 
कर्मचारियों के विरुद्, नावालिग की ओर से या उसके विरुद्ध, या कब्जा- 
आराजी के दावे नहीं सुन सकती | 

फौजदारी के कुछ मुकदमों के उदाहरण ये हैंः--सार्वजनिक मार्ग 
पर लड़ाई, सम्मन तामील न करना या उल्लघंन करना, अश्लील क्रिया 
था गीत, मारपीट, हमला, किसी को बन्द करने के लिए, हमला, जबर- 
दस्ती वेगार, ५०] से कम मूल्य की चोरी, भूमि या मकान में अनधिकार- 
प्रवेश या अधिकार कर लेना; धमकी, त्लरी की लजञा-अपहरण करने की 
चेष्य आदि | जुर्माने मे अदालत गदी का खर्चा दिला सकती है और 
क्षति-पूर्ति भी दिला सकती है। यदि अदालत को विश्वास हो जाय कि 
दावा निरर्थक, भूूठा या केवल परेशान करने को किया गया है तो वह 
अभियुक्त को वादी से मुआवजा दिला सकती है, जो ५) से अधिक न 
हो | यदि अदालत की राय मे कोई मुकदमा ऐसा हो जिसे सुनने का उसे 
अधिकार नहीं है, अथवा जिसमें वह अपराधी को उचित दंड नहीं दे 
सकती तो वह उस मुकदमे के वादी को उसका दावा वापिस कर देती है, 
ताकि वह उसे किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। यदि अदालत के 
सरपंच का ऐसा विश्वास हो कि किसी व्यक्ति की ओर से शान्तिमंग की 
जाने की आशंका है तो जांच के बाद पंचायत उस व्यक्ति से १००] तक 
की जमानत मुचलका, १४ दिन तक के लिए, ले सकती है। पंचायती 
अदालत को कैद की सजा देने का अधिकार नहीं है; वह केवल १००) 
तक जुर्माना कर सकती है। 


वक्तव्य--भारत के विविध ग़ज्यों से जमींदारी प्रथा हट 
रही है ; इससे जमींदारों ओर किम्रानों के वीच होनेवाले मुकदमे बन्द 
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बे 


हों जायेंगे । पंचायतों के विस्तार से भी मुकदमेवाजी घटेगी | नागरिकों मे 
सहयोग का भाव बढ़ने से इस दिशा में अच्छी प्रगति होगी। 


खा वर्ग के राज्यों की न्यायपालिका 
खत वर्ग के राज्यों की न्यायपालिका के वर्ग के राज्यों की त्याय- 
पालिका की ही तरह होगी। दोनो के उच्च न्यायालयों के काय ओर 
अधिकार लगभग समान होंगे; श्रन्तर यह होगा कि 'क' वर्ग के याज्यों के 
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन संविधान दारा निश्चित किया 
गया है, किन्तु ख वर्ग के राज्यों के उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों का 
वेतन राष्ट्रपति राजप्रमुखों के परामश से नियत करेगा | इन राज्यों के 
न्यायाधीशों के भत्ते, पेन्शन आ्रादि के नियम संसद विधि द्वारा निश्चित 
करेगी ओर जत्र तक वह ऐसा कोई निश्चय न करे, तब तक 
राष्ट्र्पात राजप्रमुख के परामर्श से निश्चित करेगा | 
गे > > 


कुछ विचारणीय बातें--न्यायपालिका को निस्पक्ष तो होना ही 
हिए,, इसके अतिरिक्त १--न्याय प्राप्त करना ऐसा खर्चीला, ओर कष्द- 
साध्य न हो कि वह सर्वसाधारण की पहुँच से बाहर हो। वह काफी सस्ता , 
होना चाहिए.।। २--न्यायिक कार्यवाही में बहुत अधिक समय लगने से 
अनेक वार उसका उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है । इस लिए यह कार्य 
जल्दी होने की व्यवस्था होनी चाहिए, | ३--अपराध को केवल कादून की 
दृष्टि ही नहीं, मनोविज्ञान ओर समाज-शास्त्र की दृष्टि से देखा जाना 
चाहिए,। आखिर, कानून भी लोक'हित के लिए ही है। इस सम्बन्ध में 
हमने विस्तार पूथषक विचार अपनी अपराध-सिकित्सा' पुस्तक में किया है | 


इक्कीयवाँ अध्याय 
स्वायत्त राज्यों का संघ से सम्बन्ध 


मारतीप संविधान की प्रव॒त्ति शक्तियों का केन्द्रीकरण करने 

की ओर है। वित्तीय अवस्था उसके अनुकूल है । समय की गति 

ओर भारत की अखंडता भी यही अपेत्ता रखती है। राज्यों को 

केन्द्र के दान पर निर्भर बना दिया है--यह सोचना बताता है कि 
हम सब्ब-प्रथम अपने को भारतीय नहीं मानते । 

--अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार , 


संघात्मक शासन-प्रणाली वाले देश मे संघ-सरकार ओर राज्यों शी 
सरकार के अधिकार बंटे हुए होते हैं। उनके आपस के सम्बन्ध श्रधिकार- 
विभाजन के आधार पर होते हैं । संघ और राज्यो के सम्बन्ध तीन प्रकार 
के हैं ।-- 

$--विधायी सम्बन्ध, 

२--श॒,सकीय सम्बन्ध, 

३--्यायिक सम्बन्ध, 

४--वित्तीय सम्बन्ध, 

' इन पर क्रमशः विचार किया जाता है। 
विधायी सम्बन्ध 


सधीय संविधान में विधि-निर्माण सम्बन्धी अधिकारों को स्पष्ट रूप 
से संघ और राज्यों के बीच बॉट दिया जाता है। संविधान द्वारा यह 
स्पष्ट कर दिया जाता है कि किन-किन विषयो पर संघ सरकार विधि-निर्माण 
करेगी ओर किन-किम विषयों पर राज्यों की सरकार | साधारणतथा इस 
अधिकारों के विभाजन की दो व्यवस्था अपनायी जाती हैं। पहली व्यवस्था 
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में कुछ विशेष अधिकार सघ को दे दिए जाते' हैं ओर शेप विपयो पर 
राज्यों की सरकार विधि बनाने की अधिकारी होगी है । दूसरी व्यवस्था के 
अन्तर्गत कुछ निश्चित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्यों को, ओर 
शेष सत्र विषयों पर संघ को होता है। भारत में, अधिकांश मे दूसरी 
व्यवस्था अपनायी गयी है | यहाँ शक्ति-वितरण में इस बात का ध्यान रखा 
गया है कि जो विषय सम्पूर्ण भारत के लिए महत्व के हैं, वे संघ-सूची 
में दिए गए हैं; जिन विपयों का महत्व केवल प्रादेशिक है, वे राज्य-सूची 
के अन्तर्गत किए. गए, हैं। जो विपय दोनों के महत्व के हैँ, या जो वैसे 
तो प्रादेशिक महत्व के हैं, परन्तु जिनके सम्बन्ध मे यह आवश्यक प्रतीत 
होता है कि विभिन्न राज्यों मे उनकी व्यवस्था सावजनिक दृष्टि से एक- 
सी हो; वे समवर्ती सूची मे रखे गए. हैं। जो विपय इन सूचियों भे नहीं 
श्ये हैं, उन्हें अवशिष्ठ विषय कहा गया है, ओर वे संघ के अधिकार- 
क्षेत्र में आते हैं | उन पर विधि-निर्माण करने का अधिकार संस को है | 
उपयुक्त तीनों सूचियो का परिचय पहले दिया जा चुका है। संघ- 
सूची मे ४७, राज्य-सूची मे ६६ ओर समवतती सूची में ४७ विपय है। 
इन बड़ी बड़ी संख्याश्रों से यह स्पष्ट है कि इन सूचियों का निर्माण बहुत 
सूक्ष्म दृष्टि से किया गया है | स्मरण रहे कि राज्यों मे से केवल के ओर 
ख वर्ग वालों को अर्थात्‌ स्वायत्त राज्यो को ही कानून बनाने का अधिकार 
है । राष्ट्रपति द्वारा संकरकालीन स्थिति की घोषणा की जाने पर राज्य- 
सूची तथा सप्तवर्तीं सूची के विष्रयो पर कानून बनाने का अधिकार संसद 
को कहां तक प्रास दो जाता है, यह पहले बताया जा चुका है | निदान, 
कानून-निर्माण में संसद की सत्ता सर्वोपरि हैं । 
शासकीय सम्बंध 
संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य अपनी कार्यपालिका 
शक्ति का प्रयोग इस भांति करे कि ससद की विधियों का, तथा संसद द्वारा 
निर्मित जो विधि उस राज्य में लागू हो--उनका, उचित रीति से पालन हो 
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8के और उसके कारण सघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में किसी 
प्रकार का व्याघात या बाधा उपस्थित न हो | संघ इस सम्बन्ध में यज्यो 
को आवश्यक आदेश दे सकेगा। वह राष्ट्रीय महत्व के आवागमन के 
साधनों के निर्माण तथा उनकी रक्षा करने के लिए. और राज्य की सीमाओं 
के अन्दर रेलो की रक्ना के लिये भी राज्यों को आवश्यक निर्देश दे 
सकेगा। इन निर्देशों के पालन मे राज्य को जो अतिरिक्त व्यय करना 
पडेगा, वह सघीय सरकार देगी | 

राष्ट्रपति, राज्य की सरकार की अनुमति से ओर संसद विधि बनाकर 
राज्य के कर्मचारियों को संघीय सरकार के किसी भी काम को करने का 
आदेश दे सकती है। इस प्रकार के आदेशों के पालन में राज्य को 
जो भी अतिरिक्त धन-व्यय करना होगा उसे संघ की सरकार देगी । 

रियासतों के पास सविधान आरभ होने से पहले जो सेनाएँ थीं, वे 
उनके पास उस समय तक बनी रहेंगी, जन्र तक संसद विधि द्वार उनकी 
कोई दूसरी व्यवस्था न कर दे। ऐसी सभी सेनाएँ भारतीय सेना का अंग 
समभी जावेगी, उन पर संघ सरकार का नियत्रण रहेगा | 


संसद को अन्तराज्यिक नदियों या नदी की घाटियो' के सम्बन्ध में 
उठनेवाले झंगडों को निपटाने के लिए. विधि बनाने का अधिकार है। 
वह चाहे तो विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय और अन्य न्याया- 
लगों को ऐसे ऋगडों के विषय मे निरंय देने से अलग कर सकती है । 

यदि विभिन्न राज्यों के मध्य अथवा राज्यों और संघ के मध्य ऐसे 
विषयों में कोई ऋगडे उठे, जिनमें सामान्य हित हो) तो राष्ट्रपति को उनकी 
जाच करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए एक अनन्‍्तरांज्यिक 
परिषद्‌ बनाने का अधिकार है। 


राज्यों को जो निर्देश संघ की ओर से समय-समय पर दिए, जायंगे, 
उनका पालन यदि समुचित रीति से नहीं हुआ तो राष्ट्रपति इसका अर्थ 
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यह समझेगा कि राज्य में वैधानिक शासन असफल हो गया है ओर वह 
संकटकालीन घोषणा द्वारा राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में लेगा । 

इस भांति यह प्रगट हो है कि त्वायत्त राज्यो को अपने क्षेत्र मे पूर्ण 
अधिकार होते हुए भी यंध सरकार को राज्यों के प्रशासन-क्षेत्र मे हस्तक्षेप 
करने के अवसर हैं। 'ख्र वर्ग के राज्यो पर संविधान लागू होने के 
१० वर्ष पर्यन्त संघ-सरकार का प्रशासकीय विषयो में नियंत्रण रहेगा; 
केद्ध द्वारा शासित प्रदेशों का प्रशासन तो वह स्वयं करेगी ही। 
इस प्रकार संघ की कार्यपालिका शक्ति की प्रधानता स्पष्ट है। 


न्यायिक सम्बन्ध 


संघ तथा प्रत्येक राज्य के सावेजनिक कार्यों, लेख-पत्नो तथा न्याय 
सम्बन्धी कारवाइयों को भारत के समस्त राज्यन्ज्षेत्र में पूर्ण मान्यता प्राप्त 
होगी । इनके प्रमाणित करने की रीति ओर शर्तों का; तथा इनके प्रभाव 
का निश्चय संसद के कानून द्वारा किया जायगा । भारत फे किसी भी राज्य 
के दीवानी व्यायलयों के अन्तिम निर्शयों या आदेशों पर देश भर में 
अमल कराया जा सकेगा । 


वित्तीय सम्बन्ध 


अब संघ ओर राज्य के वित्तीध और घन विषयक सम्बन्धों को ले | 
इस प्रसंग में संचित निधि ओर आकस्मिक निधि का आशय जान 
लेना चाहिए । 

संचित ओर आकस्मिक निधि--भारत सरकार की जो आय 
होगी या वह जो ऋण लेगी वह, भारत की सचित निधि होगी। इसी 
प्रकार किसी राज्य की सरकार को आमदनी और कर्ज की रकमें उस 
राज्य की संचित निधि होगी । 


[ संघ-सरकार अथवा राज्य-सरकार द्वारा प्राप्त अन्य सब रकमे क्रमशः 
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भारत के या राज्य के लोक-लेखो ( सार्वजनिक हिसाव ) मे जमा की 
जायेंगी। ] 

संचित निधि से जो द्रव्य खच किया जायगा, वह जन-पतिनिधियों 
( विधान-मंडल ) को स्त्रीकृति से ही किया जायगा | 

यदि कमी संघ या राज्य को ऐसे समय कुछु व्यय तुरत ही खर्च 
करने की आवश्यकता हो, जब्र संसद्‌ या विधान-सभा का अधिवेशन न 
हो रह्य हो तो उसके लिए यह व्यवस्था की गयी है कि ससद या राज्यों 
के विधानमंडल विधि द्वार आकस्मिक निधि की स्थानना कर सकेंगे। 
भारत की आकस्मिक निथि ओर राज्यों की आकस्मिक-निधि अलग-अलग 
होगी । ये निधियों राष्ट्रपति, राज्यपाल ओर राज्यप्रमुख के हाथ मे रहेंगी। 
इन्हें अधिकार होगा कि भूकम्प, बाढ़ या अकाल आदि के आकस्मिक कार्यो 
के लिए. इस धन-राशि में से खर्च करने की मंजूरी द्‌ । 

आय के समस्त साधन केन्द्र ओर स्वायत्त राज्यों के -बीच में बॉट 
दिए गए हैं। राज्यों को जो आय के साधन रिए हैं, उनकी आय उन्हीं 
के पास रहेगी, परन्तु संघ को जो साधन दिए, गए हैं, उनमे से कुछ की 
कुल आय या उसका निश्चित भाग राज्यों को दिया जायगा या दिया 
जा सकेगा । 

खंघ सरकार की आय के साधन--संघ सरकार की आव के 
मुख्य-मुख्य साधन निम्नलिखित हैं--आयकर; (शराब-अफौम, भोग आदि 
मादक द्रच्यो को छोडकर) देश में उत्पन्न होनेवाली तम्बाकू तथा अन्य 
वस्तुओं पर उत्पत्ति कद आयतननिर्यातकर; निगम ( कारपोरेशन ) और 
कम्पनी कद ( कृषि-सूमि को छोडकर अन्य ) सम्पत्ति के उत्तराण्कार पर 
कर; रेल के किराये पर कर; तथा रेल या समुद्र या वायु से ले जाने बाली 
वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर; स्थक एक्सचेंज पर स्यम्प-ड्यूटी । 

स्वायच राज्यों की आय के मुख्य-सुख्य साधन--राज्यो को 
जो आय के साधन दिए, गए, हैं उनमे से मुख्य-मुख्य ये हैं--मालगुजारी; 
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कृषि-आ्राय पर कर; ऋइृषि-भूमि के उत्तराधिकार पर कद; कृपि-भूमि पर 
तमत्ति कर; भूमि ओर भवनों पर कर; खनिज अधिकार पर कर; मानव 
उपयोग के लिए, बनाई जाने वाली शराब, अफीम, भांग तथा अ्रन्य 
प्राद+ द्वव्यों पर कर; किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली विक्रव- 
योग्य वस्तुओं पर कर; विद्यु त शक्ति के उपभोग या विक्रय. पर कर) समा- 
चार्पत्रों को छोडकर अ्रन्य वस्तुओं के क्रब-विक्रव पर कर; समाचारयपत्रों 
मे प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोडकर अन्य विज्ञापनों पर कर; 
सडको तथा अन्तेशीव जलपथों पर ले जाये जाने वाले यात्रियों तथा 
वस्ठुओ्रों पर कर; सवारियों, पशुओं और नोकाओ्रो पर कर; दइृत्तियो, व्यापारों, 
आजीविकाशो ओर नोकरियो पर कर; पथ, कर (टोल), मुद्रांक-शुल्क: 
ब्याय-कर तथा अन्य करो की आमदनी में से संघ सरकार की ओर से 
मिलने वाले भाग आदि । 


संघ तथा राज्यों में आय का वितरणु-- 

१--निम्नलिखित कर संघ झी ओर से लगाये जॉयगे, परतु उन्हें 
राज्य की सरकार वसूल करेगी और अपने लिए ही खर्च करेगी--मुद्रांक 
( स्टाम्प ) शुल्क, तथा दवाइयों ओर »गार की वस्तुओ्रो पर लगने वाला 
उत्पत्ति-कर | 

२--निम्नलिखित कर सघ द्वारा लगाये जांयगे ओर वसूल किये 
जांयगे परन्तु इन मदो से प्राप्त समस्त आय ससद द्वारा निर्धारित विधि 
के अनुसार, जिन राज्यों में वे कर वसूल किए जायगे, उन्हीं में बांट दी 
जायगी--(१) कृषि सम्पत्ति को छोडकर अन्य सम्पत्ति पर उत्तराधिकार के 
(२ ) क्ृषि-सम्पत्ति को छोडकर अ्रन्य सम्पत्ति पर कर ( ३ ) रेल, समुद्र 
तथा वायुमार्ग से ले जाये जाने वाले यात्रियों तथा वस्तुओं पुर सीमा- 
कर ( ४ ) रेल किराये पर कर ( ५ ) श्रेष्ठिचत्वर (ध्यक ऐक्सचेंज) और 
वादा-बाजार पर कर (६ ) समाचारपन्रो के क्रब-विक्रय पर तथा उनमें 
प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर | 
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३--कृपि-आय को छोड कर अन्य आय पर कर संध-सरकार लगा- 
येगी और वसूल करेगी परन्तु उससे होने वाली आमदनी को राष्ट्रपति 
निश्चित विधि द्वारा ख्वय्त राज्यों और संघ के बीच वितरण करेगा। 

[ केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्यों से प्रात आमदनी संघ की ही होगी 
और उसका कोई विभाजन नहीं किया जायगा । | 


अनुसूचित तथा आदिम जातियों के हितार्थ संघ सरकार द्वार 
अनुमोदित योजनाओं पर राज्यों का जो व्यय होगा उसे संघ सरकार देगी। 
इसी भांति आसाम के स्वायत्त जिलो के शासन की उन्नति के लिए जो 
व्यय होगा उसे मी सघ-सरकार देगी। इसके अतिरिक्त आसाम के स्वा- 
यत्त जिलो के शासन में पहले दो वर्षों की आंसत आमदनी से अधिक जो 
व्यर्याहिगा उसे भी संघ सरकार देगी। 


संसद को अधिकार है कि वह सहायता के रूप सें उन राज्यों को 
केन्द्रीय आय में से अनुदान देना स्वीकार करे; जिन्हें वह इस सहायता के 
योग्य समझे हो | 

वगाल, बिहार, आसाम ओर उडीसा ऐसे राज्य हैं, जिनसे पटसन 
या पटसन की बनी हुई चीजें निर्यात की जाती हैं। ऐसे निर्यात पर 
निर्यात-कर संघ द्वारा वसूल किया जावेगा । इस से जो आमदनी होगी, 
उसका एक भाग उन राज्यों को दिया जायगा ; इसका निर्णय राष्ट्रपति 
वित्तआयोग की सिफारिशों के आधार पर करेगा। इस मद की रकमे 
उपयुक्त राज्यों को दस वर्ष तक ही दी जावेंगी। यदि इससे पूर्व निर्यात- 
कर समाप्त कर दिया गया तो ये रकमें भी बन्द कर दो जावेगी | 


“व” बग के राज्यों से सममोते--उपरोक्त वित्त सम्बन्धी व्य- 
वत्था समस्त स्कयत्त राज्यों के लिए है | परन्तु 'ख वर्ग के राज्यों के 
संबंध में संविधान ने प्रथम दस वर्ष के लिए. संघ सरकार को निम्नलिखित 
विधयों मे समभोता करने का अधिकार दिया है :-- 
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[१| उस राज्य में संघ-सरकार द्वारा लगाये जानेवाले किसी कर को 
लगाना, उसे वसूल करना ओर उससे होने वाली आमदनी का वितरण | 

[२] यदि किसी ऐसे राज्य की आय का कोई साधन संघ-सरकार को 
मिल गया है तो उससे होने वाली हानि की पूर्ति के लिए. संघ की ओर 
से आर्थिक सहायता | 

[३] उस राज्य की ओर से राज्यों के निजी खर्च के लिए सब को 
दिया जाने वाला धन। 

राष्ट्रपति को अधिकार है कि यदि वित्तआयोग सिफारिश करे कि यह 
व्यवस्था आवश्यक नहीं है तो वह दस वर्ष से पहले भी (पॉच वर्ष के 
बाद) उस समभौते मे परिवर्तन कर दे या उसे समाप्त कर दे | 

वित्त-आंयोग--संविधान आरंभ होने के दो वर्ष के अन्दर और 
उसके पश्चात प्रति पांच वर्ष के बाद राष्ट्रपति एक वित्त-आयोग की 
नियुक्ति करेगा | उसमें एक सभापति और चार सदस्य रहेंगे | सदस्यों की 
योग्यता संसद निश्चित करेगी। आयोग का कार्य राष्ट्रपति के संस 
निम्नलिखित बातो के सवध में सिफारिश करना है [१] संघ्र तथा राज्यों के 
बीच वितरण थोग्य करों की श्रामदनी का वितरण (२] सब दारा राज्यों को 
सहायता देने के सिद्धान्त [३] 'छ! वर्ग के राज्य के साथ किए गए 
आर्थिक समभोतों में परिवर्तन तथा [४] अन्य कोई ऐसा अर्थ सम्बन्धी 
विपय जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति उससे परामर्श चाहे । 

राष्ट्रपति वित्तआयोग की सिफारिश तथा उन सिफारिशों के 
आधार पर किए हुए कामों का विवरण ससद के सामने प्रस्तुत करेगा | 

झछ उपवंध--संविधान दाया यह निश्चित कर दिया गया है कि 
संघ ओर राज्यों की संपत्ति पर तथा उसकी विंक्री ओर खरीद पर 
एवं राजाओं को दी जाने वाली धन-राशि पर कोई भी कर नही लगेगा | 

संब की सम्पत्ति, जब तक ससद कोई अ्रन्य व्यवस्था न कर दे, स्वावत्त 
राज्य के समस्त करों से मुक्त रहेगी। उसी भाँति स्वायच्त राज्यों की भी 
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संपत्ति संघ्र के कर से मुक्त होगी | परन्तु इससे संघ को स्वायत्त राज्य छोर 
संचालित किसी भी व्यापार पर कर लगाने में कोई बाधा उपस्थित न होगी, 
जब तक ससद उस व्यापार को सरकार के कार्यों मे से ही एक न समझे | 


स्वायत्त राज्यो की किसी भी विधि द्वारा किसी वस्तु कौ बिक्री या 
खरीद पर कर न लगाया जा सकेगा, यदि ऐसी विक्की या खरीद [अ] उस 
राज्य के बाहर हुई हो, अ्रथवा [ आ ] आयात-निर्यात के रूप मे भारत 
में अथवा भारत से बाहर हुईं हो | इसके साथ ही, कोई राज्य किसी वस्तु 
की खरीद या बिक्री पर करन लगा सकेगा, यदि यह खरीद या बिक्री 
अन्तर्राज्यी व्यापार के सिलसिले में हुई हो | धंसद विधि बनाकर इसमें 
परिवतन कर सकती है | 

राज्य की ऐसी कोई भी विधि वेध न समझी जायगी जो किसी ऐसी 
वस्तु की खरीद या वरिक्री पर कर लगाती हो, जो संसद छारा जनता के 
जीवन के लिए. आवश्यक ठहरा दी गई हो । हा; ऐसी विधि उस दशा में 
बेध समझी जा सकेगी जब उस पर याप्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाय । 

देशी रियात्तों के राजाश्रों को समझोते के रूप में भारत सरकार 
द्वारा निजी ख्च की जो निश्चित कर-मुक्त धन-राशि देने का बचन दिया 
गया है, उस परु कोई भी कर नहीं लिया जायगा। यह घन-राशि 
भारत की सचित निधि से अनिवाय रूप से दी जायगी, उस पर संसद 
का मत नहीं लिया जायगा | कु 

संघ सरकार तथा राज्यों की सरकार का व्यय--संघ सरकार 
की व्यय की मुख्य-मुख्य मदे निम्नलिखित हैं--(१) थल, जल ओर नभ 
को सेनाओं पर व्यय (२) संघीय ऋण पर ब्याज (३) केन्द्रीय शासन 
व्यय (४) डाकखाना, तार, टेलीफोन (५) पेन्शन (६) कर्ज का भुगतान 
(७) राज्यो की सहायता (८) विकास की योजनाएँ (६) रेल | 

राज्यो के खर्च की मुख्य मे ये हैं--(१) पुलिस ओर जेल (२) 
शिक्षा (३) कृषि की उन्नति (४) सावजनिक स्वास्थ्य की रक्षा (४) स्थानीय 
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स्वराज्य (६) अस्पताल (७) राज्यों के सावंजनिक ऋण का ब्याज (८) 
राज्य-शासन-व्यय आदि । | 

ऋण सम्बन्धी व्यवस्था--संघ-सरकार को अविकार है कि वह 
निर्धारित सीमाओं के अन्दर भारत की संचित निधि की जमानत पर ऋण 
ले ले | संघ सरकार राज्यो को ऋण दे सकती है और उसके ऋरों की 
गारन्टी भी दे सकती है। किन्तु जब तक किसी राज्य पर संघसरकार का 
ऋण हो या कोई ऐसा ऋण न चुक पाया हो, जिंसकी जमानत संघ-सरकार 
ने दी हो, वह राज्य संघ-सरकार को स्वीकृति के त्रिना ऋण नहीं ले सकेगा। 

विशेष वक्तव्य--राज्यो की आमदनी के साधन पर्यात ओर 

स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए, उन्हें संघ की ओर से सहायता देने की व्यवस्था 
की गई है | इस व्यवस्था का कुछ ज्षेत्रों मे बहुत विरोध हुआ है। यह 
कध जाता है कि राष्ट्रनिर्माण-कार्यों ओर विकास का उत्तरदायित्व राज्यों 
पर है, ओर 'जिन श्रोतों की आय बढ़ने वाली है, वे केद्ध के अधीन है । 
परन्तु दम स्मरण रखें कि देश की आर्थिक अवस्था की यथेष्ट जांच हो 
जाने पर इस व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन आसानी से हो सकता है | फिर, 
वतमान परिस्थितियों में भारतीय संविधान की प्रवित्ति केन्द्र को दृढ़ बनाने 
की ओर है, ओर वित्तीय व्यवस्था उसके अ्रनुकूल ही है, जैसे कि विधायी, 
शासकीय ओर न्यायिक व्यवस्था उसके अनुकूल है | 


- बाइसवाँ अध्याय 
संघ सरकार ह्ांरा शासित राज्य 


हमारे संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं, जो कुछ लोगों को 
आपत्तिजनक मालूस होती हैं। हमें यह सानना होगा कि दोष 
देश की परिस्थिति ओर जनता में है । 
--डा०» राजेन्द्रप्साद 
पिछले चार अध्यायों मे स्वायत्त राज्यों की शासनपद्धति का वर्णन 
किया गया | पर जैसा पहले कहा गया है, कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जो 
स्वायत राज्यो की श्रेणी में नही आ।ते। यह वात अच्छी नहीं मालूम 
होती ) इस पर आगे विचार किया जायगा | अस्तु, हमे यहाँ जिन राज्यों के 
शासन का विचार करना है, वे अभी दस हैं। उनमे से तीन ( अजमेर, 
कुर्ग, और दिल्ली ) तो पहले के 'चीफ कमिश्नरों के प्रांत' है, ओर 
निम्नलिखित राज्य पहले की रियासते या उनके संघ हैं :--(१) भोपाल, 
(२) बिलासपुर, ( ३) हिमाचल प्रदेश और (४) विन्ध्य प्रदेश, 
(५ ) मणिपुर, ($ ) त्रिपुप. और (७) कच्छ । 
इन राज्यों का शासन--इन राज्यो का शासन राष्ट्रपति 
करेगा | उसे अधिकार है कि वह इन राज्यों मे चीफ-कमिश्नर (मुख्य- 
आयुक्त) या उपराज्यपाल नियुक्त करे, या किसी पडोत के राज्य को शासन- 
भार सौंप दे | पडोस के राज्य को शासन-कार्य सौपने से पूर्व राष्ट्रपति का 
« कतंब्य होगा कि वह पडोस के राज्य की सरकार से सम्मति ले ले और 
इस राज्य की जनता की इच्छा भी जान लें | जनता की इच्छा जानने के 
लिए, वह जो भी तरीका उचित समकेगा; ग्रहण करेगा ! 
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कानून-निर्मोण--संसद को अधिकार है कि वह चीफ-कमि- 
इनर या उपराज्यपालों के राज्यों के लिए विधान-मडल बनाए या किसी 
राज्य मे विधान-मंडल हो तो उन्हे चालू रखे | ऐसे विधान मंडल्ों के 
कार्य, अधिकार और कार्यप्रणाली को सप्तद ही निश्चित करेगी। उन 
शज्यों के विधान मंडलों का निर्माण निर्वाचन द्वारा अथवा नामजदगी द्वारा 
अथवा नामजदगी ओर निर्वाचन दोनो के द्वारा होगा | इसके अतिरिक्त 
संसद इन राज्यों के लिए मंत्री अथवा सलाहकारों की समिति का निर्माण 
करेगी | 


इन राज्यों मे से कुर्ग में पहले से ही विधान-परिषद है। जब तक 
संसद उसके अधिकार और कारय आदि के सम्बन्ध में कुछ निश्चय नहीं 
करती, उत्तकी स्थिति ओर अधिकार वैसे ही रहेंगे, जैसे संविधान के पूर्व 
थे। जब तक राष्ट्रपति कोई निश्चित आदेश नहीं देगा, कुर्ग की राजस्व- 
संग्रह की पुरानी व्यवस्था ही रहेगी । 


न्याय-व्यवस्था---संतद ही इन राज्यों के लिए उच्च न्याया- 
लय बनाएगी या किसी मौजूदा उच्च न्यायालय को ही उस राज्य का उच्च 
न्यायालय धोपित कर देगी। इन राज्यों के उच्च त्यायालयों के सम्बन्ध में 
वे सब नियम ओर उपबन्ध लागू होगे, जो क वर्ग के राज्यों के उच्च 
न्यायालयों के सम्बन्ध में लागू होते हैं। जो उच्च न्यायालय इन राज्यों में 
से किसी राज्य के सम्बन्ध मे संविधान लागू होने से पूर्व कार्य करते रहे हैं 
वे वैसे ही कार्य करते रहेंगे। है 


लोकतंत्र और केन्र द्वारा शासन--इन राज्यों के सम्बन्ध 
में एक चात विशेष विचार करने की है | जब कि भारत लोकतच्रात्मक गण- 
राज्य घोषित है, उसके किसी भाग को लोकतन्नी व्यवस्था से वंचित करना 
कैसे उचित कहा जा सकता है ! जैसा ऊपर बताया गया है, वर्तमान अवस्था 


संघ सरकार द्वारा शासित राज्य र७छरे 


में इस समय दस राज्य ऐसे हैं, जो स्वायत्त नही है; जिन्हें अपने शासन, 
कानून-निर्माण ओर न्याव-च्यवस्था के लिए साधारण अर्थात्‌ शान्ति काल 
में भी केन्द्रीय सरकार के अधीन रहना पडता है। [ कुर्ग में विधान- 
परिषद्‌ है , पर उसे विशेष अधिकार नहीं है ]। यह ठीक है कि इन राज्यों 
के प्रतिनिधि संघद ( लोकसभा ओर राज्य-परिषद ) में हैं, परन्तु वही तो 
प्यात्त नहीं है ! 

[ इन राज्यों में विधान-समाएँ न होने से यह प्रश्न उपस्थित होता है 
कि इनकी ओर से राज्य-यरिषद्‌ में लिए जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव 
की पद्धति क्या हो | दिसम्बर १६५० में कानून-मंत्री ड० अम्बेडकर ने 
संसद में कहा कि यदि इन राज्यों की स्थानीय संस्थाओं को निवाचन-क्षेत्र 
बनाया जाय तो वे काफी बडे नहीं हाते। इस लिए वह उचित समा 
गया कि मताधिकार उन लोगों को भी दिया जाय जो हाई स्कूल अथवा 
उत्तकी बराबरी को किसी परीक्षा मे उतीण हो चुके हो। मनीपुर तथा त्रिपुरा 
में राज्य-परिषद्‌ के चुनाव नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वहां स्थानीय संस्थाएँ भी 
नहीं हैं, और न अधिक शिक्षित लोग ही हैं। त्रिपुप आदिवासी क्षेत्र हैं 
और ननीपुर वहुत पिछडा है | वहाँ के प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्वारा 
मनोनीत किये जायगे । गे वर्ग के श्रन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्वाचन 
के द्वात होगा | संतद के अधिकांश सदस्यों ने केद्न द्वारा शांसित 
राज्यों में निवांचित विघान-समभाएँ स्थापित करने की मांग की | ] 

सरकार की नीति--.इस विषय मे सरकार लोकअतिनिधियों 
की मावनाओं से ओपरिचित नहीं है, ओर उसकी नीति भी विरोधी नहीं है । 
इस वर्ष (१६४०) के आर में राष्ट्रपति के माषण पर संसद में जो बहस 
हुईं, उसका जवाब देते हुए; उपबय्रधान मंत्री सरदार पटेल ने कहा था क्लि 
ध्वीफ-कमिर्नसी प्रदेशों के बारे में सरकार की नीति यह है कि वहां धीरे- 
धीरे शासन को उत्तरदायी बनाया जाय, ताकि लोग बोक को ठीक. 
तरह साहदाल सके और इन अदेशों में किसी किस्म की गड़चढ़ न 

भा० शा०--६८ 
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होने पाये | यदि किसी चीफ-कमिश्नरीप्रदेश में गडबड़ होती है तो देश 
के दूसरे हिस्सो पर भी उसका असर पड़े बिना नहीं रह सकता। चीफ" 
कमिश्नरी-प्रदेशों की जनता को यह भरोसा रखना चाहिए. कि उनकी 
मौजूदा स्थिति हमेशा कायम रहने वाली नहीं है, ओर जैसे-जैसे व्यक्तिगत 
कठिनाइयां दूर होती जायंगी; वैसे वैसे उनके स्वशासन का मार्ग प्रशस्त 
होता जायगा | जहां तक विन्ध्य-प्रदेश & का ताल्लुक है, बहां की मौजूदा 
स्थिति के लिए वहां के कांग्रेसीनेता ही बहुत हृठ तक जिम्मेदार हैं। ' 
यदि उन्होंने विवेंक ओर समझदारी से काम लिया होता तो अन्य स्वासती 
संघों की भांति विन्ध्य-प्रदेश भी लोकप्रिय शासन का उम्रभोग कर 
सकता था !* न ' 

कुछ ज्ञातत्य बात--अल्त, सरकार इन प्रदेशों की यह स्थिति 
अस्थायी मानती है, ओर यह आश्वासन देती है कि यथा-सम्मव शीम ही 
इनके स्वशासन का मार्ग प्रशस्‍्त होगा | इनमे से कुछ प्रदेशों के सम्बन्ध 
में कुछ उल्लेखनीय बातें आगे दी जाती है । 

दिल्ली--सन्‌ १६१२ से यह शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी बना, 
तब से इसका महत्व बढ़ता गया है | पहले इसे पंजाब से अन्ञग 
करके केन्द्रीय सरकार के श्रधीन किया गया और इसका शासन 
चीफ-कप्रिश्नर द्वारा कराया जाने लगा । यहां के नागरिकों ने यह व्य- 
वस्था बदलवाने का बहुत प्रयत्न किया | सन्‌ १६३० मे इसका प्रथक्‌ प्रान्त 
बनाने की योजना बनी, जिसमे पंजाब का अम्बाला जिला और संयुक्तप्रान्त 
का मेरठ, आगरा आदि शामिल किया जाता । यह योजना अमल मे नहीं 
आयी। पीछे सन्‌ १६४७ में देश का विभाजन होने के समय, दिल्ली को 
स्वायत्त प्रान्त बनाने का आन्दोलन हुआ, पर. संयुक्तप्रात्त ओर पंजाब 
दोनों ही की सरकारों के विरोध के कारण उसे सफलता न मिली | केद्धीव 
अधिकारी दिल्ली का प्रान्त बनाने के विरोधी ये ( क्योकि ऐसा होने से 


# इसके विषय में आगे लिखा जायगा | 
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थह राजधानी का नगर उनके अधीन न रह कर एक प्रान्तीय सरकार के 
अधीन होजाता ) तथापि वे यहां के निवासियों को लशासन में भाग देने 
के लिए सहमत थे। उनके आदेशानुसार, जून १६४६ में श्री के० एम० 
मुन्शी ने दिल्ली के शासन का एक ढांचा उ्नाया | उसकी मुख्य चातें ये 
थीं--यहाँ एक लेफ्टिनेंट गवनेर रहें और ३०-४० सदस्यों की विधान- 
सभा स्थापित की जाय | समा के तीन प्रमुख सदत्यों का एक मंत्रिमंडल 
हो | लेफ्टिमेंट-गवर्नर शासन, कानून-निर्माण, न्याय, सावजनिक निर्माण कार्य 
ओर विश्वविद्यालय के बारे में भारत-सरकार का प्रतिनिधित्व करे । शेष 
बातें मंत्रिमंडल के अधीन हों, ओर समवर्ती सूची से रहें--अर्थात्‌ उनके 
सम्बन्ध में दिल्‍ली की विधान-समा ओर भारतीय पार्लिमेंट ये दोनों ही 
कानून बना सके | विधान सभा के पास कानून बनाने का काम कम रहेगा, 
इस लिए यह दिल्ली कारपोरेशन के रूप में काम करे | मंत्रिमंडल को कर 
लगाने का अधिकार न हो। इस योजना से दिल्ली में न तो पूरा स्वायत्त 
शासन ही होता है, ओर न केन्द्रीय ही; अर्थात्‌ दोहरा शासन होता हैं; फिर 
इससे खर्च मी काफी बढ़ता है, और उसका भार अकेला इस नगर के 
निवासियों से न उठने की दशा में वह भारत सरकार पर अ्रयांत्‌ देश भर 
पर ही पड़ता है| अभी यह योजना अमल में नहीं आयी, ओर दिल्ली केन्द्र 
द्वारा शासित क्षेत्र चना हुआ है। 


छा 


हाल में ( दिसम्बर १६४० में ) प्रधान मंत्री ने कहा था कि सरकार 

नयी दिल्ली को आसाधारण नगर समभती है, जहां पर केवल अधिकारी 

वर्ग रूते हैं ओर कुछ लोगों को वहिंदेशीय अधिकार प्राप्त है। यह प्रधान- 

तथा 'राजकीय नगर है! साधारणतया प्रत्येक देश में ऐसे नगरों की 

व्यवस्था अन्य नगयों की अपेक्षा विभिन्न रूप से होती है, ओर हम लोग 
भी वैसा ही करने जा रहे हैं !” 

---अंगरेजों ने इसका शासन सन्‌ १८१८ से अपने हाथ 

भे लिया था| सन्‌ १८२१ से १८७१ तक इस जिले का शासन संयुक्त 
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आन्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा संचालित रहा; इस समय यहों के प्रबन्ध, 
कानून-निर्माण, न्याय, शिक्षा आदि की व्यवस्था संयुक्तप्रान्त के समान 
थी | बाद में आसपास की रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए यह 
भारत-सरकार के राजनैतिक विभाग द्वारा शासित होने लगा ; इस व्यवस्था 
में गवर्नर-जनरल का प्रतिनिधि ए०जी०जी० अपने पद को हेसियत से यहाँ 
का चीफ-कमिश्नर हुआ |# जनता का उस पर कोई नियंत्रण नथा। 
राष्ट्रीय कायकर्ता बराबर इस क्षेत्र को स्वशासित प्रात्त बनाने का आन्दोलन 
करते रहे, पर कोई फल न निकला ) 

सन्‌ १६२१ में श्री ई० एच० एस़र्थ की श्रधीनता मे नियुक्त 
कमेटी ने यही सिफारिश की कि इसे संयुक्तप्रान्त के साथ मिला दिया 
जाय | इसमें उस परिस्थिति को ध्यान में रखा गया था, जब कि देशी 
रियासतों का शासन-प्रत्नन्ध देश के शेष भागों से बिल्कुल अलग रखा 
जाता था | श्रब तो देश स्वाधीन है, और रियासतो को प्रान्तों के स्तर पर 
लाने के कार्यक्रम चल रहा है| अ्रव राजस्थान भारत की एक स्वायत्त 
इकाई है, ओर अजमेर तो मानो उसका हृदय ही है| ऐसी दशा में 
इसे राजत्थान से अलग रखना उचित नहीं है! बीच में तो ऐसी 
आशा भी हो चली थी कि अजमेर राजस्थान में मिलनेवाला ही नहीं है, - 
उसकी राजधानी भी बनने वाला है। उस बात को काफी समय हो गया, 
ओर राजधानी के लिए; कई अन्य नामों का सुझाव आकर आखिर जयपुर 
को यह पद मिल गया। अस्त, अब अजमेर प्रदेश जल्दी ही राजस्थान 
में मिल जाना चाहिए, जिससे यहाँ की जनता शासनिक तथा राज 
नैतिक अधिकार पाने के अतिरिक्त राजस्थान के विकास की योजनाओं 

में ययेष्ट भाग ले सके ओर समुचित लाभ उठा सके। 


के सन्‌ १६४० से इसका शासन सीधे शह-विभाग द्वार होने लगा ; * 
उसी के द्वार यहाँ के लिए. चीफ-कमिश्नर की नियुक्ति होने लगी; जो 
गवर्नर जनरल के अधीन और उसके ही प्रति उत्तरदायी होता था| 
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विन्ध्य मरदेश---पह संघ ४ अप्रेल १६४८ को, बचेलबंड और 
बुन्देलखंड की २५ रियासतों को मिला कर ख' वर्ग का राज्य बनाया गया 
था; रीवॉ-नरेश इस के राजप्रमुख थे। कुछ समय वाद यहां राजनेतिक 
अशान्ति और कुब्यवस्था हो गयी। मंत्रिमडल केन्द्रीय सरकार के प्रति 
उत्तदाी था, जिसे अधिकार था कि अयोग्य मन्त्रिमंडल को मद्भ कर दे 
ओर सारी व्यवस्था अपने हाथ में ज्षे ले। इस अ्रधिकार से केन्द्रीय 
सरकार ने यहां के मंत्रिमंडल को हणआ कर १ जनवरी १६४० से इसे 
चीफ-कमिश्नर का प्रदेश बना दिया । दो मन्त्रियों पर भ्रष्णचार के आरोप 
में मुकदमे चले | 

लेसा फि वर्तमान काल में स्वभाविक ही है, जनता यहां की शासन- 
व्यवस्था से बहुत असंतुष्ट है| उसकी मांग है कि अनियंत्रित शासन 
का अन्त हो, विधान-सभा का चुनाव किया जाय, लोकप्रिय मन्त्रिमंडल 
की स्थापना हो, इस राज्य के जो भाग अ्रन्य राज्यों में मिला दिए गए 
हैं वे फिर इस राज्य में जोड़े जायें, और विन्ध्य-प्रदेश को “ग वर्ग से 
हा कर पहले की तरह खि वर्ग मे रखा जाय। आशा है, उसकी मांग 
पूरी होने की व्यवस्था जल्दी की जायगी । | 


विशेष वक्तव्य---ठंघ सरकार द्वार शाप्तित अन्य राज्यों के 
सम्बन्ध में अलग-अलग विचार न कर हमे यहाँ यही कहना है कि इस 
समय विशेष्र परिस्थितियों के कारण, इन राज्यों का सघ सरकार द्वारा 
शासित होना भल्ते ही आवश्यक समझा जाय, उनकी इस स्थिति का 
नितनी जल्दी अन्त होकर उनमें लोकतंत्री शासन की स्थापना हो उतना 
ही अच्छा है । उनके निवासियों को भी यह अनुभव करने को अवसर 
मिलना चाहिए कि हम अपनी शासन-व्यवस्था स्वयं करने लगे हैं; 
हमारी अपनी कार्यपालिका, विधान-समा ओर न्यायपालिका है| इनमे से 
बिन राज्यों के आकार, क्षेत्रफल ओर आय आदि को इतना न बढ़ाया जा 


श्षध. *- भारतीय शासन 


सके कि वे स्वतंत्र इकाई बन जाय, उन्हें उनके पास के ही किसी राज्य 
में मिलाने का विचार किया जाना चाहिए; जिससे उनके निवासी इसी 
प्रकार अपने स्वशासन के अ्रथिकारों का उपयोग कर सके। 


> ् है 


अन्दमान-निकोबार--पिछले एष्ठों में का, खा और “गा 
यर्ग के राज्यों की शासनपद्धति बतायी गयी है। भारतीय संघ के प्रदेशों 
का, इनके अतिरिक्त एक वर्ग और है--घ! वर्ग | इस वर्ग के प्रदेशों को 
स्वतंत्र इकाई नहीं माना जाता । इनमें अ्रन्दमान-निकोबार द्वीप-समूह तथा 
ऐसे अन्य क्षेत्र होंगे जिनका प्रशासन राष्ट्रपति चीफकमिश्नर या अ्रपने 
किसी अन्य अधिकारी के द्वारा कराना चाहे । इस राज्य में कोई विधान- 
मण्डल नहीं होगा । राष्ट्रपति इस राज्य ओर अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में ऐसे 
नियम निर्माण करेगा, जिससे वहोँ शान्ति और अच्छी सरकार की 
स्थापना हो । उसे अधिकार है कि वह संसद छारा बनाई विधियों 
मे, ओर प्रचलित विधियों में जो इस राज्य पर लागू हों, संशोधन या 
परिवर्तन करदे | 
इस क्षेत्र का नया रूप--इस न्षेत्र के विषय में सर्व साधारण की 
जानकारी बहुत कम रही है | मारतीय स्वाधीनता के पहले संग्राम सन्‌ 
१८४७ से अँग्रेजों ने लम्बी सजा पाने वाले अपराधियों और राजनैतिक 
चदियों को यहाँ भेजना शुरू कर उनको बहुत कष्ट दिये; विशेष जेलों का 
निर्माण कर इस उपजाऊ ओर सुरम्य द्वीप को जनता द्वारा 'ऋलापानों 
नाम दिलवाया। लोग इसे प्रथ्वी क़ नक समभने लगे । हमारे देश की 
आजादी के लिये लडने वाले बहुत से अज्ञात और ज्ञात शहीदों ने इस 
द्वीप पर अपने जीवन के बहुत से कष्-मरे दिन विताएं। म० गांधी के 
अयास से सन्‌ १६२१ मे यहाँ केदी भेजे जाना बंद हुआ । 


भारत के स्वाधीन होने पर इस ज्षेत्र का भी कायाकल्प होना स्वभाविक 
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था। पंजाब और पश्चिमी ब्रगाल के शरणार्थी पुनर्वास सचिवालयों ने 
इन द्वीपो में एक खोज-मिशन मेजा तो मालूम हुआ कि पुनर्वास के लिए, 
ये बहुत उपयुक्त हैं। इनकी ऋषि-योग्य १६ लाख एकड भूमि में से अभी 
केवल सत्तर हजार एकड ही जोती जाती है। शेष का उपयोग बहुत 
आसानी से हो सकता है। ऐसा अनुमान है कि १७ हजार आबादी और 
२.४०८ बर्गमील क्षेत्रफल वाले इस प्रदेश में लगभग दस लाख आदमी 
अच्छी तरह वसाए;जा सकते हैं | अपराधियों की बस्ती के गन्दे मकान 
* तोडकर सुन्दर स्वास्थ्यप्रद घर बनाए जा रहे हैं। सरकार यहां की राज-' 
धानी पो्व्लेश्रर ओर कलकत्ता तथा मद्रास के बीच में अच्छे ओर तेज 
यातायात का प्रबन्ध कर रही है। 

आशा है, आवश्यक प्रवन्ध हो जाने पर यह क्षेत्र हमारी शरणार्थी 
समस्या को हल करने के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में हिन्दुस्तान का 
मजबूत किला बन सकेगा और यहां रहने वाली हमारी ताकतवर नौसेना 
बंगाल की खाडी की रक्त कर हिन्दुस्तान के पूर्वी माग की रक्षा कर सकेगी | 


००८०० (2:५० ४5४7४७०- 


तेश्सवाँ अध्याय 
आदिम-जाति-क्षेत्र 


यह नहीं हो सकता कि आप तो आधुनिक जगत के नवीत- 

तम साधनों और उपकरणों का भोग करें, और ये वेचारे आदि- 
वासी उत् सुख-साथ नों से बंचित रहें | 

--डा० राजेन्द्र प्रसाद 


तिश्चय ही न तो मताधिकार, न धारा सभाएँ, न डालर 
ओर रूलिंग क्षेत्र से आने वाली वस्तुएं उनके लिए लुभावनी 
हैं। उनकी मांग तो केवल इतनी है कि क्‍यों न अब अधिक स्कूल, 
अस्पताल, पीने के पानो के कुएं, सिचाई के ज्िण अधिक नहरें 

ओर अधिक विद्व्‌ व शक्ति दी जाय । 
--ठक्रर बापा 


हमारी आदिम जातियाँ, इनकी थोर उपेक्षा -- भारतीय 
जनता में हरिजन और आदिम जातियों ऐसी हैं, जो शिक्षा ओर आधुनिक 
सम्वता में वहुत पिछडी हुई हैं | व बहुत ही उपेक्षित रही हैं |हरिजनों 
की ओर तो फिर भी समान का ओर नेताओं का ध्यान गया; वे श्रन्य 
लोगों के साथ गांवों और नगरो में रूते थे, इस लिए. उनकी दशा सर्व- 
साधारण से छिपी नहीं रही । क्रमशः उनमें सुधार हुआ, चाहे उसकी 
गति मन्द ही रही। पर आशध्मि जातियों के बहुत से आदमी तो साधारण 
वत्तियों से दूर जंगलों ओर पहाढो में रहते हैं, जहां जाना आना बहुत 
ही कठिन है | 


आद्मिजातित्तेत्र रद! 


ब्रिटिश सरकार ने इनकी घोर उपेक्षा की; यही नहीं, उसने ईसाइयों 
को छोडकर अन्य कार्यकर्ताओं का उनसे सम्पक नहीं होने दिया और 
उनके सुधार मे तरह-तरह की बाधाएँ उपस्थित की। मांठफोड सुधार 
( सन्‌ १६१६ ) तथा प्रान्तीय स्व॒राज्य अधिनियम ( सन्‌ १६३४ ) से भी 
इन्हें कुछ राहत न मिली; उन्हे शेष भारतीयों जैसे मी अधिकार नहीं दिये 
गये। इनके अधिकांश निवास-स्थान वहिष्कृत या अपवर्जित (एक्स- 
क्‍्लूडेड') और अद्ध-वहिष्कृत क्षेत्र उहराए, गए | 


वर्तमान अवस्था--आदिम जातियों में लगभग ढाई करोड़ 
भारत सनन्‍्तान की गणना है । सविधान में इन जातियो को अनुशूनित 
जन-जति' भी कहा गया है। इनकी अवस्था बहुत शोचनीय है | ये जन- 
जातियों अधिकांश में बिहार, उडीसा, आसाम, मध्यप्रदेश, मद्रास 
तथा राजस्थान मे निवास करती हैं। इनकी कुल संख्या ३०० के लगमग 
है| ये प्रायः पहाड़ी एवं बन-प्रदेशों में गंवारू ढक्ञ से रहती हैं। कुछ 
आदमी शिकार करके, कुछु कृषि करके तथा कुछ शहरों के निकट होने पर 
मजदूरी आदि करके जीवन-निर्वाह कर लेते हैं। इन जातियो में सम्यता का 
प्रचार करने तथा उन्हें राष्ट्रीय जीवन में समुचित स्थान देने के लिए कोई 
विशेष प्रयल नहीं हुआ है | ईसाई मिशनरियों ने जो कार्य किया वह 
खासकर अपने धर्म का प्रदार करने के लिए किया | हो, पिछले तीस साल 
से श्री उककर वापा ने आदिवासियों की सेवा व उद्धार का प्रशंसनीय कार्य 
किया है; आप के तत्वावधान मे देहली में इनकी उन्नति के लिए 
भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना भी हुईं है। अब तो 
और भी कई उंस्थाएँ इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही है। इन 
जातियों तथा इनमें कार्य करनेवालों का, तथा जो काम हो रहा है, या 
होने की आवश्यकता है। उसका परिचय हंमारी हमारी अदिमि जातियाँ? 
नाम की पुस्तक में दिया गया है | 


श्द्र्‌ भारतीय शासन 


आदिम जातियाँ और नया संविधान--२६ जनवरी 
१६५० को भारत के सिम्पूर्ण-प्रभुलनमम्पत्न-लोकतत्रात्मक गणयज्यं का 
संविधान पास हो जाने से जहाँ जनता के नागरिक अधिकारों की घोपणा की 
गयी है, उससे आदव्मि जातियों के लोगों को भी बहुत राद्तत मिली है। 
भारतीय संविधान ने इनके लिए. काफी संस्क्षण विये हैं; इन्हें अन्य 
देश-ंधुओं की समानता के स्तर पर लाने के लिए १० वर्ष की 
अवधि निश्चित की गई है | 


संविधान में अनुयूचित जन-जातिशें ओर अनुसूचित ज्षेत्रो के शासन 
के लिए विशेष उपवन्धों की रचना की गयी है, ये समस्त उपत्रन्ध ग्रायाम 
गज्य के अनुसूचित ज्षेत्रीं पर लायू नहीं ह।गे | 


कर जातियाँ क्र कप 

अनुश्चित जन-5 आर क्ष त्र-.प्रत्येक गज्य की अनु- 
सूचित जन-जाति ओर अनुसचित त्षेत्र वे होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति ऐसे होना 
घोषित करे | वह इस घोपणा में समय-समय पर परिवरतन भी कर सकेगा | 
इस विपय में वह लो परिवतन करेगा वह केबल निम्नलिखित प्रकार 
के होगे--(१) वह घोपणा कर सकता है कि किसी अनुसूचित क्षेत्र का 
कोई भाग अथवा संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र अब अनुसूचित नहीं रहा । 
(२) बह जिसी भी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओ में परिवर्तन कर सकता है | 
(३) किसी नये गज्य की उदत्ति वा किसी राज्य के संत्र में सम्मिलित 
होने पर श्रथवा किसी राज्य की सीमा बदलने पर कि वह किसी ऐसे क्षेत्र 
को जो पहले राज्य का अंग नहीं था, अनुसूचित क्षेत्र त्रोषित कर सकेगा | 

अनुयूचित ज्षेत्रों का प्रशानन ग़ज्य की कायपालिका के अ्रतर्गत 
रखा गया है और राज्य की कार्यपालिका इस सम्पन्ध में संघ की कार्य- 
पालिका के नियंत्रण में रहेगी | राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को 
क्षेत्रों में शान्ति और सुब्बवस्था रखने के लिए. नियम ब्नाने का श्रधिकार 
होगा और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह संघ और राज्य की; इन क्षेत्र 


आदिम-जातित््षेत्र र्दरे 


पर लगाने वाली विधियों में परिवर्तन कर सकेगा। ये नियम राष्ट्रपति के 
अनुमति के- वगैर लागू न हो सकेंगे | संघ की कार्यपालिका को भी इन 
क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में विशेष निर्देध देने का अधिकार होगा, 
और राज्य का कर्तव्य होगा कि उन निर्देशों का पूर्यतः पालन करे | राज्य- 
पाल या राजप्रमुख इन केन्रो के सम्बन्ध में आदिम जाति मंत्रणा-परिषद्‌ 
से परामर्श लेकर ही नियम बनाएगा । / £ 


आदिम जाति मंत्रणा-परिषद--प्रत्येक ऐसे राज्य में 
जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, एक आदिम जाति-मंत्रणा परिषद होगी । राष्ट्र 
पति ऐसे राज्यों में भी ऐसी परिषद्‌ स्थापित कर सकेगा; जिनमें अनुसूचित 
जन-जातियों तो होगी परन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं होंगे | इस परिषद में 
२५ से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इसके तीन-चौथाई सदस्य राज्य की 
विधान-सभा में अनुसूचित जन-जाति के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यदि 
अनुसूचित जन-जातियो' के प्रतिनिधि विधान समा में उतने नहीं होंगे, 
जितने कि श्रादिम जाति मंत्रणा परिषद के रिक्त स्थानों के पूर्ति कर सके 
तो वे स्थान अन्य जन-जातियो के प्रतिनिधियों द्वार भरे जावेंगे | इस 
परिषद्‌ का कार्य राज्य मे आदिम जातियों के खुधार व जन-कल्याण 
सम्बन्धी ऐसे विषयों मे परामर्श देना है, जिन्हें राज्यपाल या राजप्रमुख 
उसके पास भेजेगा | राज्यपाल या राजप्रमुख निम्नलिखित विषयों के 
लिए नियम बनायेगा (१) परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति 
की पद्धति, और परिषद्‌ के अध्यक्ष की नियुक्ति की पद्धति तथा उसके 
अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति | (२) परिषद्‌ के अधिकारियों की 
कार्य-विधि (३) इस सम्बन्ध की अन्य बातें । 
संसद को अधिकार है कि वह उपर्युक्त उपचन्धों में परिवर्तन करदे | 


आदिम जातियों की उन्नति की व्यवस्था-- राष्ट्रपति को 
सवायत्त राज्यों की आदिम जातियो एवं उनके क्षेत्रों की उन्नति के लिए 


श्षड भारतीय शासन 


आदेश देने का अ्रधिकार है| इन आदेशो' के पालन में जो विशेष व्यय 
होगा, उसे संघ सरकार देगी | संघ सरकार इन क्षेत्रो की उन्नति के लिए 
विशेष योजना भी बनाएगो, जिससे कालान्तर मे शासन की दृष्टि से ये 
क्षेत्र खायत्त राज्यों के समान स्तर पर आ जावबें। इन योजनाओं भें जो 
विशेष व्यय होगा वह संघ सरकार देगी | संघ सरकार आदिम जातियो 
के ज्षेत्र वाले राज्यों की उन्नति के लिए विशेष अनुदान सहायता के रूप 
में दान करेगी । 

बिहार, मध्यप्रदेश और उडीसा के राज्यों की मंत्रिपरिषद में एक- 
एक मंत्री आदिम जातियों की उन्नति ओर देख-भाज के लिए रहेगा। 


पिछड़े वर्गों के लिए आयोग--शह्रपति कभी भी स्वायत्त 
राज्यों में आदिम जातियो की रक्षा की जांच तथा उनकी कठिनाइयों 
की जांच-पडताल करने के लिए. एक कप्तीशन या आयोग नियुक्त 
करेगा | यह आयोग उनकी कठिनाइयो के निवारण तथा उनकी 
अवस्था में सुधार तथा तत्सम्बन्धी आर्थिक सहायता के लिए, प्रिफारिश 
करेगा | यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और वह उसे संसद के 
समक्ष अपने स्पृति-पत्र के साथ प्रस्तुत कराएगा, जिसमें वह रिपोर्ट के 
सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का उल्लेख करेगा! 


आसाम के अनुश्नवित चत्र का प्रशासन--अ्रासाम के 
अनुसूचित ज्षेत्रो की प्रशासनव्यवस्था श्रन्य अनुसूचित क्षेत्रों से 
पृथक की गई है। इस का मुझ्य कारण यह है, कि सांस्कृतिक दृष्टि 
से आतसाम की अनुसूचित जन-जातियोँ अन्य अनुसूचित जन-जातियों 
से अलग हैं। भारत के अत्य भागो की अनुसूचित जन-जातियों 
पर हिन्दू सल्कृति का प्रमाव विशेष रूप से पडा है, परन्तु श्रासाप्त की 
अनुसूचित जन-जातियो के विषय में ऐसा नहीं है। उनकी अपनी एक 
अलग ही संस्कृति है। | 


आदिम-जाति-क्षेत्र श्प्प 


आसाम राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित कर सकते 
हैं-(क) भाग, ओर (ख) भाग । पहले भाग में आसाम के निम्नलिखित छः 
ख्वायत्त जिले हैं. (१) :--सयुक्त खासी जयन्तिया पहाडी जिल्ले (२) गारो 
पहाड़ी जिले (३) लुशाई पहाडी जिले (४) नागा पहाडी जिले (५) उत्तरी 
कचार पहाडी जिले (६) मिकिर पहाडी। 

राज्यपाल को इन जिलो की हदें निश्चित करने का अधिकार है। 
वह जिलों की सीमा में परिवर्तन भीकर सकता है ओर नये बित्ते 
भी बना सकता है । यदि एक ही जिले के अंतर्गत कई अनुसूचित जन- 
जातियों हो तो राज्यपाल उन क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों में वॉट सकता है। 
प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला-परिषद होगी जिसमे २४ 
से अधिक सदस्य नहीं होंगे, ओर जिस में से तीन-चौथाई » सदस्य वयस्क 
मताधिकार के आधार पर निर्वांचित किए जायंगे | प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र 
के लिए एक प्रादेशिक परिषद्‌ होगी। जिला या प्रादेशिक परिषदों को 
विधायनी अधिकार प्रदान किए गए हैं | ये अ्रपने क्षेत्रों के लिए निम्न 
लिखित विप्यो सम्बन्धी विधि बना सकेगी ४-- 


(३१ ) कृषि-भूमि, गोचर भूमि तथा निवास के लिए, भूमि पर अधि- 
कार था प्रयोग था प्राप्ति इसमें सुरक्षित बन भूमि शामिल नहीं है। 
(२) बन-प्रदेश का प्रम्बन्ध; (३) कृषि के लिए, नहर के जलन का प्रयोग | 
(४) भू & प्रथा का नियमन । (५) ग्राम व नगर-समितियों की स्थापना 





$# आदिम जातियो के कुछ आदमी बहुत पुराने गंवारु ढग से 
खेती करते हैं। वे बरसात शुरू होने से पहले पेड़ो ओर भाड़ियों को 
काट कर जला देते हैं| फिर राख से ढकी हुईं जमीन पर अनाज के 
दाने बखेर देते हैं, हल आदि नहीं चलाते, सिंचाई नहीं करते | वर्षा 
के बाद कुदरती तौर पर कुछ पैदा हो जाता है। इसे 'कूम', 'पोड! या 
वविवर' कहते हैं। 


श्ष्द भारतीय शासन 


व उनके अधिकार । ( ६ ) ग्राम व नगर सम्बन्धी अन्य विषय; जैसे आम 
पुलिस; सार्वजनिक स्वास्थ्य; 'स्वच्छुता | (७ ) ग्राम-समाश्रों व न्यायालयों 
द्वारा मुकदमों की व्यवस्था | (८) जाति के प्रमुखों की नियुक्ति | (६ ) 
संपत्ति का उत्तराधिकार | (१०) विवाह । (११) अन्य सामाजिक खिज | 
परिषद्‌ द्वाय उपरोक्त विषयो सम्बन्धी जो नियम बनाये, जांवगे उन पर 
राज्यपाल की स्वीकृति प्रात्त करनी होगी ओर जब तक स्वीकृति प्रात 
नहीं की जायगी परिषद्‌ द्वारा निर्मित विधि स्ंथा प्रभाव-हीन होगी। 
अन्य विषयों में राज्यपाल को संसद द्वारा या विधान मंडलो द्वारा 
इन प्रदेशों के लिए. निर्मित उन विधियों में संशोधन करने का अधिकार 
होगा; जो इन पर लागू हों) 


जिला ओर प्रादेशिक परिषदों को वित्त सम्बन्धी अधिकार भी प्रास 
होंगे। प्रत्येक स्वायत्शासी जिले या प्रदेश के लिए. एक जिला निधि या 
प्रादेशिक निधि होगी, जिसमें जिला या प्रदेश की समस्त आय जमा होगी 
ओर इस सम्बन्ध में निर्मित नियमों के अनुसार उनमे धन जमा होगा या 
उनमें से धन निकाला जा सकेगा । परिषदों को अपनी सीमा के अन्तर्गत 
भूमि के सम्बन्ध में मालगुजारी निर्धारित करने तथा उसके संग्रह करने 
का अधिकार होगा। 


जिला-परिषद्‌ को निम्नलिखित प्रकार के कर लगाने का अधिकार 
होगा--(क) व्यवसायों, व्यापार-उद्योग व धन्धो' पर कर (ख) पशु, सवारी 
या वाहन अथवा नोका पर कर (ग) बाजार में बिक्री के लिए आने वाली 
वस्तुओं पर कर तथा नोका द्वारा आने जाने वाली वस्तुओ' व व्यक्तियों 
पर कर। (घ) विद्यालय, चिकित्सालय तथा राजपथो के निमित्त कर | 
इन करो के अतिरिक्त आसाम की सरकार को जिला-परिषदो' के क्षेत्रो मे 
स्थित खानो से जो रायहटी प्राप्त होगी, उसमे से परिषदों को भी, समभोते 
द्वारा निर्धारित भाग मिलेगा | 


आादम-जातित्लेत्रे स्ध्७ 


, जिला परिदों एवं प्रादेशिक परिषदों को न्यायपालिका सम्बन्धी 
अधिकार भी प्राप्त होंगे। राज्यपाल जिला-परिषदों को व्यवहार-प्रक्रिया 
संहिता (जाब्वा दीवानी) तथा दरड प्रक्रिया संहिता ( जाब्ता फोजदारी ) 
के अधीन ऐसी प्रचलित विधियों के सम्बन्ध में मामले की सुनवाई के 
अधिकार दे सकेगा, जिनमे प्राणद्रंड, कालापानी या $ त्र्ष तक के 
कारावास के दरड की व्यवस्था हे । इनको दिए हुए अधिकारों को 
राज्यपाल वापस भी ले सकेगा | जिला-परिषद एवं प्रादेशिक परिषद्‌ को 
अपने छ्ेत्र में आम समितियों या ऐसे न्यायालय स्थापित करने का 
अधिकार होगा, जिनमें ऐसे मामलों पर विचार किया जायगा जिनमें 
दोनों पक्ष आ्रादिम जाति केहों | 


! 'जिला-परिषदों को अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा-शालाएं, चिकि- 
त्तालय, वाजार, मीनशालाएँ, पशुशालाएँ, राजपथ आदि निर्माण करने 
तथा उनकी व्यवस्था करने का अधिकार होंगा । 


राज्यपाल राज्य म॑ जिला-परिषदों के शासन प्रचन्ध सम्बन्धी मामले 
की जॉँच के लिए. जब्र भी उचित समझे, एक आयोग नियुक्त करेगा | वह 
समय-समय पर जिला-परिष्दों के शासन-प्रवन्ध की जॉच के लिए भी 
आयोग नियुक्त करेगा, जो विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों को परीक्षा 
करेगा--(१) बिले में शिक्षा, चिकित्सा, यातायात के साधने की व्यवस्था । 
(२) जिल्तले के उम्बन्ध में किसी विधि की आवश्यकता, (३) जिला-परिषों 
दारा बनाए, गए. कानूनों व नियमों का पालन और जांच | इस आयोग 
की रिपोट राज्यों की विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत की जावेगी । 


आसाम के कुछ दूसरे अजुसूचित क्षेत्र (ल) भाग मे हैं ये क्षेत्र 
निम्नलिखित हैं-- 


(३) उत्तरी'पूर्वीय सीमान्त इलाका; जिसके अन्तगंत बालीपारा त्रीमान्त 


श्व्ष भारतीय शासन 


इलाका; तिराप सीमान्त इलाका, अबोर पद्माडी जिला और मिसिमि पहाड़ी 
जिला भी हैं | (२) नागा आवि्मि जाति क्षेत्र | ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमे अभी 
तक कोई व्यवस्थित प्रशासन नहीं है | 

इस प्रदेश के कुछ भागें के विपय में तो भारत के प्रशासन-अ्रधि- 
कारियों को यथेष्ट ज्ञान भी नहीं है। नागा श्राट्मि क्षेत्र में तो इस युग 
में भी मनुष्यों का शिकार किया जाता है | इस प्रदेश का शासन 
राष्ट्रपति श्रासाम के राज्यपाल दारा करेगा | राज्यपाल उत्तके प्रतिनिधि 
रूप मे प्रशासन-कार्य चलाएगा ओर इन क्षेत्रों के प्रशासन चलाने में वह 
स्वतंत्र होगा; उसे मंत्रिपरिपद्‌ का परामर्श मानना आवश्यक ने 
होगा । राज्यपाल को अ्रधिकार होगा कि जत्र वह उचित सममे, कोई 
ऐसा उपनन्ध राष्ट्रपति की अनुमति से इन क्षेत्री पर जगा दे, जो आसाम 
के स्वायत्त जिल्लों पर लागू हो | 


आदिम जातियों का विधान-मंउलों में प्रतिनिधित्व: 


संविधान भे आदिम जातियो की उन्नति के लिए जो व्यवस्था की गयी 
है, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, इसके अ्रतिरिक्त लोकसभा 
ओर विधान-सभाओं में उनके वास्ते स्थान सुरक्षित किए. गए हैं। आरागे 
के नक्शे में यह दिखाया जाता है कि १ मार्च १६४० को विविध राज्यों 
की कुल आबदी और आदिम जातियों की आबादी कितनी-कितनी थी 
ओर उसकी ओर से लोकसभा तथा यज्यों की विधान-समाओं में कितने- 
कितने स्थान निर्धारित हैं । 


क बग के राज्यों में से उत्तर प्रदेश के, और ख वर्ग के राज्यों में 
से जम्मू-कश्मीर ओर पटियाला तथा पंजाब-राज्य-सघ के अंक नहीं हैं। 
[यह नक्शा भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के मासिक पत्र (नवम्बर 


१६५४० ) के अ्रधार पर बना है, जो किंग्सवे, देहली से प्रकाशित 
होता है ।] 


आदिम-जातित्तेत्र श्घह्‌ 


लोक सभा | विधान सभाए 
आदिम | |. ]| ४७ ७ 
कुल जितियों 
राज्य. जन संख्या * ियं की कं आदिम आद्मि 
(लाख में) अनउंजवा | सत्य ि्तियों के टूट जातियों के 
पी में) सदस्य सदस्य 
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चौबिसवाँ अध्याय 


जिले का शासन 


“जिलाधोश जिले के शासन का केन्द्र-तिन्दु है; वद जनता “ 
ओर सरकार के वीच की कड़ी है |? 





नितान्त केन्द्रगत शासन का सवसे घड़ा दुगु ण॒ यह होता है 

कि सरकार जो काम करना चाहती है ओर उप्तके लिए जिन 

उपायों का वह अवलम्बन करना चाहती है, उन्‍हें जब दूर-दूर के 

गांवों में कार्यान्वित क्रिया जाता है, तव काम की शक्ल थोजना 
तथा अभीष्ट से विलकृत्न हो भिन्न हो जाती है । 

“-सा० द्वारकाप्रसाद मिश्र 


राज्य के भाग--पिछल्े भ्रध्यायो मे राज्यों की शासनपद्धति 
का वर्णन किया गया है। ये राज्य बहुत वडे-बडे हैं। किप्ती-किसीका तो 
क्षेत्रगल एक-एक लाख वर्ग मील से अधिक ओर जन-सख्या करकई 
करोड है| इनके अप्रिकारी लोक'जीवन से दूर रहते है, उन्हे लोगों की 
स्थानीय आवश्यकताओं की पूरी जानकारी नहीं होती। वे नीति तम्बन्धी 
बातों का ही विचार कर सकते हैं। उस नीति पर अ्रमल करने के 
लिए. यह आवश्यक है कि राज्यो को छोटे-छोटे भागों में विभाजित 
किया जाय | ऐसा किये बिना उनका शासन अच्छी तरह नहीं हो सकता। ,, 
वैसे भी अब विकेद्धीकरण की प्रत्नत्ति बढ़ रही है । यह भावना फैल रही 
है कि देश की छोटी-छोटी इकाइयों को अधिक से अधिक उत्तरदायित्त 
सौंपा जाय । अस्त, भारत में खासकर शासन की सुविधा के लिए, प्रत्येक 
राज्य कई-कई हिस्सों में वंया है| 


जिले का शासन श्६१ 


कमिश्नरियाँ---यहों मद्रास राज्य को छोड़कर प्रत्येक बढे राज्य 
में चार छः कमिशनरियों हैं। कमिश्नरी के अफसर को कमिश्नर कहते हैं | 
वह शासन सम्बन्धी कोई कार्य स्वयं नहीं करता, केवल' जिला-अफसरों के 
काम की जॉच-पडताल करता है। जिलों से जो रिपोर्ट या पत्रादि राज्य- 
सरकार के पास जाते' हैं, वे सव कमिश्नंरों के हाथ. से गुजरते हैं। 
कमिरनरों को म्युनिसपेलटियो का काम देखने-भालने के भी कुछ अधिकार 
हैं; परन्तु इनका विशेष सम्बन्ध मालगुजारी से रहता है, ये मालगुजारी के 
बन्दोबस्त में परामर्श देते हैं, ओर विशेष दशा में उसे वसूल करने के 
काय को स्थगित कर सकते हैं। ये माल के मुकदमों की अपील भी 
- सुनते हैं। 
कमिश्नरियों विशेष उपयोगी नहीं समझी जातीं | इन्हें तोडने का 
विचार बहुत समय से है; अन्न इस दिशा में विशेष प्रयल होने की आशा है । 


जिले ; उनका क्षेत्रन्‍्त ओर जनसंख्या--प्रत्येक 
कमिश्नरी मे एक या अधिक जिले हैं| इस प्रकार किसी राज्य में, खास- 
कर “गण! वर्ग के राज्यों मे एक-दो ही जिले हैं ओर किसी मे बहुत अधिक। 
उत्तरप्रदेश में तो जिलों की संख्या पचास से ऊपर है। यह संख्या समय- 
समय पर घटती-बढ़ती रहती है | कभी मितव्ययिता के विचार से जिलो की 
सख्या घटाना आवश्यक समझता जाता है तो कभी कोई जिला शासन की 
दृष्टि से बहुत बडा मालूम होने पर उसका कुछ भाग अलग करके दूसरे 
, जिल्ले में मिला दिया जाता है, अथवा एक नया ही जिला बना दिया जाता 
है | पहले बताया जा चुका है कि पिछले दिनों मे देशी रियासतों की 
स्थिति बदलने से राज्यो का पुनस्सगठन हुआ है; इस लिए कुछ स्थानों में 
आवश्यकतानुसार जिलों की मी पुनरंचना हो रही है। 
प्रत्येक निले का औसत क्षेत्रफल वार हजार वर्गमील, तथा उसकी 
ओसत मनुष्य-संख्या नौ लाख है; कोई जिला छोटा होता है, कोई 


१६२ मारतीय शासन 


बढा | इसी प्रकार किसी को थ्रात्रादी कम है; किसी की बहुत अधिक । 
जिलों की सीमा निश्चित करने में प्रायः यह विचार रखा जाता है कि 
प्रत्येक जिले के शासक को मालगुजारी तथा प्रबन्धादि का काम बहुत- 
कुछ समान ही करना पढ़े | 


शासन-व्यवस्था में जिले का स्थान--- राज्यों में शासन 
की इकाई जिला फी है। शासन की कल जैसी एक जिले में चलती 
दिखलाई पडती है, वैसी ही प्रायः अन्य जिलों में भी है | जैसे श्रफसर 
एक बिले में काम करते हैं, वैसे ही दूसरों मे भी। जनता के कामकाज 
का मुख्य स्थान ओर लोक-व्यवहार का केन्द्र जिला है। जो मनुष्य श्रन्य 
जिलों या राज्यों से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, उन्हें भी बहुधा अपने 
जिले के मिन्न-मिन्न स्थानों में, शासन या न्याय सम्बन्धी कुछ-न-छुछ काम 
पड जाता है! यहाँ के प्रबन्ध को देखकर जनसाधारण समध्ष्त देश के 
राजप्रवन्ध का अनुमान किया करते हैं । 


जिल्लाधोश का महत्व---प्रत्येक जिला एक जिलाधीश के 
अधीन होता है। बिलाधीश जिन्ने का कलेक्टर भी होता है । कलेक्टर 
काश्र्थ है, वसूल करनेवाला | उसका एक मुख्य कार्य मालगुजारी 
वसूल करना होने के कारण उसे साधारण वोलचाल में कलेक्टर! कहते 
हैं। ( पूर्वी पंजाव, अवध ओर मध्यप्रदेश मे वह डिप्टी कमिश्मर 
कहलाता है। ) 

जिले के लोगो के लिए. निल्लाधीश ही सरकार का प्रतिनिधि है | 
उच्च कर्मचारियों को वे भल्ते ही न जानें; बिलाधीश से तो उन्हें काम 
पढता ही रहता है। इसी की योग्वता पर सरकार के नियमों से प्रजा का 
यथेष्ट लाभ होना अथवा न होना; निर्भर है; और; जेसा इसका वर्ताव 
रहता है, उसी से अ्रधिकांश जन-समाज सरकार की नीति का अन्दाज 
लगाते ' हैँ । यह जो कार्य करता है, उसे सरकार का कार्य कहा जाता है; 
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इसकी कही हुई बात सरकार की कही हुई बात समझी जाती है | सरकार 
को बहुत-सी बातों का ज्ञान उतना या वसा ही होता है, जेसा वह कराता 
है | इससे यह कहा जा सकता है कि वह सरकार का हाथ-मुह ही नहीं; 
आंख कान मी है। यह तो स्पष्ट ही है कि वह जनता ओर सरकार के 
बीच की की है, वह एक की बात दूसरे के सामने रखता रहता है। 


जिंलाधीश के अधिकार--जिल्ले में, उसका वेतन तो विशेष 
ऊँचा नहीं होता, पर अधिकारों के विचार वहीं सब से बडा माना 
जाता है | पहले इस पद पर प्रायः आई० सी० एस० ( इंडयन सिविल 
सर्विस ) का सदस्य नियुक्त होता था, जिसके लिए इंगलेड में शिक्षा दी 
जाती थी ; कुछ दशाओ में प्रान्तीय सिविज्ष सर्विस के अनुभवी व्यक्तियों 
को भी यह पद दिया जाता था | झब आई० ए० एस० ( इंडयन एडमिनि- 
स्‍्ट्रेटिव सर्विस ) के आदमी इस पद पर नियुक्त किए जाते हैं | इस 
विषय में विशेष आगे, सरकारी नौकरियों के प्र्त॑ग में, लिखा जायगा । 
यहाँ यही कहना है कि उसका जिले में होनेवाले विविध प्रकार के कार्यों 
से सम्बन्ध होता है, ओर इस लिए, उसे कई प्रकार के अधिकार होते हैं । 


राजस्व या माल सस्बन्धी अधिकार--जिलाधीश का एक 
मुख्य कार्य जिले का यजस्व एकत्र करना है | इस-कार्य के प्रसंग मे 
उसका सम्बन्ध जिले के गांव-गांव की जनता से होता है;,यहां तक कि 
वे उसे 'कलेक्टर'.नाम से ही अधिक जानते है| 'कलेक्टर' का अथ है, 
एकत्र या वसूल करनेवाला। वह मालशुजारी घटा-बढ़ा नहीं सकता; हो 
अकाल, महामारी आदि संकट के समय वह राज्य की सरकार से उसे 
घटाने का अनुरोध कर सकता है | 

मालगुजारी वसूल करने में कलेक्टर का सम्बन्ध किसानों से तथा उन 
सब लोगों से हो जाता है, जो किसी प्रकार खेती से सम्बन्धित हों | मारत- 
वी मे.गांवो का ओर खेती का विस्तार ध्यान में लाने से कल्तेक्टर के इस 
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अधिकार-क्ेत्र का सहज ही अनुमान हो सकता हैं। किसानों को तकावी 
देने का काम उसी के द्वारा किया जाता है | बह माल (मालगुजारी) के बढ़े 
बढ़े मामलों का फैसला करता है, ओर छोटे मामलों की अपील सुनता है | 

न्याय ओर शान्ति सम्बन्धी अधिकार--जिलाधीश कीं संयुक्त 
उपाधि कलेक्टर-मजिस्ट्रे/!ं उसके डत्रल कार्य की जोधक है। कलेक्टर 
की हैसियत से किए. जानेवाले कार्या का उल्लेख ऊपर किया गया है | 
बिला-मजिस्ट्रंट की हैसियत से वह जिले भर की छोटी अदालतों का 
निरीक्षण करता है। उसे अव्यल दर्ज की मबिस्ट्रोटी के अ्रधिकार होते 
हैं, जिनसे वह एक अपराध पर साधारणतः दो साल तक की कैद ओर 
एक हजार रुपए; तक का जुर्माना कर सकता है| जिले की सत्र प्रकार की 
सुल-शान्ति का वही उत्तरदाता है। वह स्थानीय पुलिस का निरीक्षण भी 
करता है | पुलिस उसकी आशा मानती हे-। जलूतों की व्यवस्था और 
दगो का दमन करने मे वह पुलिस-सुपरिंटेन्डेन्ट की सलाह से काम करता 
है, ओर समय-समय पर आवश्यक आदेश जारी करता रहता है । वही 
पेट्रोल या बन्दूक आदि का लाइसेन्स देता है | 


अन्य अधिकार--जैसा पहले कहा गया है, जिले में शासन 
सम्बन्धी कोई विभाग ऐसा नहीं है, जिसका जिलाघीश से सम्बन्ध न हो | 
वह सब का ही निरीक्षण या नियंत्रण करता है | उदाहरण के शिए स्था- 
नीय आजकारी, स्टाम्प व्यू टी, बिला-कोप आदि भी उसी के अधीन हैं। 
यद्यपि जिले में राज्य-श|सन के भिन्न-भिन्न विभागों के बड़े-बड़े पदाधिकारी: 
अपने-अपने विभागों की देख-रेख के लिए रहते हैं--जैसे पुलिस-सुपरि 
टेल्डेन्ट, जेलों का सुपरिल्टेए्डेण्ट, स्कूल इन्श्पेक्टर, इन्जीनिवर, सिविल 
सजन, जंगलों के चीफ कन्जरवेटर इत्यादि--तो भी इम सब विभागों की 
चन्यवस्था का उत्तरदावित्व जिलाधीश पर है । प्रत्येक विभाग का प्रधान 
अपने कार्यों के लिए. ख्वतन्त्र होते हुए भी अपने आप को उस से नीचे 
समभता है। जिलाधीश स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का भी ननरीक्षण 
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करता है| जिला-ोड तथा म्युनिस्पेलटियां साधारणुतया उसकी निगरानी 
में काम करती हैं | इस बात का निश्चय करने मे, कि कहां पुल, सड़क 
इत्यादि बनने चाहिएँ, कहों सफाई का प्रबन्ध होना चाहिए, तथा जिले 
के किन-किन भागों को स्थानीय स्वराज्य का अधिकार मिलना चाहिए, 
उसी की सम्मति प्रमाणिक मानी जाती है। जिले में जो भी प्रबन्ध ठीक 
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जानने तथा उसे सुधारने के विचार से उसे देहातों में दोर करना 
होता है |# -' 


इस प्रकार इतने मिन्न-मिन्न प्रकार के कार्य उसके सुपुद हैं कि उसके 
लिए, उन सब को स्वयं भली प्रकार चलाना दुल्तर है। इसलिए बहुत 
से काम उसके अधीन कमचारी ही कर डालते हैं, और वह उनके कागजों 
पर हस्ताक्षर कर देता है। हों, इससे उसकी जिम्मेवारी कम नहीं होती; 
जिले के शासन सम्बन्धी सब काय का उत्तरदाता वही होता है । आजकल 
सरकारी काम में कागजी कारवाई बहुत बढ़ गई है, इससे जिलाधीश को 
जनता की वास्तविक दशा जानने के लिए, उससे सीधे सम्पर्क में श्राने का 
अवकाश बहुत कम मिलता है| वह प्रायः अपने अधीन कर्मचारियों की 
रिपोर्ट या कुछ खास-खास लोगों की बातों के आधार पर ही अपनी राब 
कायम कर लेता है | 
जिलाधीश का प्रभाव--जिल्ाघीश को शासन-प्रबन्ध के 


& आज कल खाने-पीने की चीजों का कंट्रोल (नियंत्रण) और राश- 
निंग होने से, रोजमरां के काम की अनेक वस्तुओं का मूल्य-निर्धारण तथा 
मकानों का नियंत्रण होने से, सरकारी काम बहुत बढ़ा हुआ है; इसका 
ा परिणाम व्ह है कि जिलाधीश का अधिकारुत्षेत्र व्हुत बढ़ा 
हुआ है | 
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सम्बन्ध मे कुछ स्वतत्र अधिकार नहीं हैं, वह प्रान्तीय सरकार के आदेशा- 
नुसार कार्य करनेवाला कर्मचारी है, तथापि जिले भर में उसका प्रभाव 
बहुत अधिक होता है | वह सत्र बढ़े-बढे धनी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सीधे 
सम्पक में श्राता है; सेठ, साहूकार, जमीदार या महन्त सब्र उसको प्रसन्न 
रखना चाहते हैं। बहुत से आदमी उसके नाम पर कुछ सार्वजनिक कार्य 
करने के इच्छुक रहते हैं | यदि उसमे लोक-सेवा की श्रमिल्ञापा हो और 
उसका व्यक्तित्न ऊँचा हो तो वह उन्हें विविध हितकर योजनाओं के लिए, 
प्रोत्माहन दे सकता है, और जिले के निवासियों की सामूहिक उन्नति करने 
में बहुत सफलता, प्राप्त कर सकता है | इसके वियरीत, यदि उसे जनता 
पर अपना रोवदौब या आतंक जमाने की ही चिन्ता हो तो उसका प्रवन्ध- 
काल बिले के लिए एक अभिशाप ही होगा | 


शासन ओर न्याय का प्रथक्करण--पहले बताया जा चुका है 
कि जिलाधीश को शासन सम्बन्धी अधिकार भी हैं, ओर न्याय सम्बन्धी 
भी | वह अपने जिले की शान्ति का उत्तरदाता है; इसलिए पुलिस पर 
उसका नियंत्रण रहता है। पुलिस उसे इस बात की सूचना देती रहती 
है कि बिले में किस-किस व्यक्ति का व्यवहार या आचरण उसकी दृष्टि से 
आपत्तिजनक है । जिस व्यक्ति को पुलिस अपराधी ख्याल करती है, उसकी 
गिरफ्तारी के लिए. वह जिलाधीश की अनुमति ले सकती है, अ्रथवा 
जिलाधीश चाहे तो 4ह भी किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करा 
सकता है | जब जिलाधीश ऐसे मुकदमो का फैसला करता है तो 
मानो वादी स्वयं ही न्यायाधीश बन जाता है। ऐसी दशा में न्याय-कार्य 
स्तंत्रता-पूर्वक न होना, पुलिस की बात रखने का प्रयत्न होना और अभि- 
युक्त के साथ अन्याय होना स्वाभाविक ही है। इसलिए, यह आवश्यक है 
कि शासन ओर न्याय-कार्य प्रथक्‌-प्रथक्‌ हो, जिलाधीश या उसके सहायक 
या अधीन पद्मधिकारियो को मजिस्ट्रोंट के अधिकार न रहें | फौबदारी 
मुकदमों का फैसला ( दीवानी मुकदमो की तरह ) मुन्सफ़ी की अदालतों 
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द्वारा हुआ करे; कारण, मुन्सिफ निलाधीश के अधीन नहीं होते; वे 
स्वतत्वता-पूवेंक फैसला कर सकते हैं। 


इससे यह भी लाभ होगा कि, जिल्ाधीशों को अपने अन्य क्तंब्यो 
का पालन करने के लिए. अधिक अवकाश मिलेगा । निस्सन्‍्देह इस सुधार 
को अमल मे लाने से खर्च कुछु अधिक होगा, परन्तु न्याय और 
जनहित के लिए वह आवश्यक ही है। अब राज्य-सरकारे क्रमशः इस 
सुधार को अमल मे ला रही हैं | 


जिले के अन्य कार्यकर्ता--जिले मे अनेक प्रकर के कार्य होते 
हैं, यथा :--शान्ति रखना, झूगडो का फैसला करना, मालगुजारी वयूल 
करना, सडक, पुल आदि बनवाना, अकाल में लोगो की सहायता करना, 
रोगियों का इलाज करना, म्यूनिसपल ओर लोकल बोडों की निगरानी, 
जेलखाना और पाठशाला आदि का निरीक्षण करना इत्यादि | इन विविध 
कार्यों' के लिए. जिले मे कई एक अफतर रहते हैं, जैसे पुल्िम-सुपरिंट- 
डेण्ट, डिस्ट्रिक्ट-जज, मुन्सिफ, एग्जीक्यूटिव इजिनयर, सिविल सर्जन, जेल- 
सुपरिणठेडेए्ट, तथा स्कूल-इन्स्पेक्टर ,आदि | ये अफसर अपने प्रथक प्रथक्‌ 
विभागों के उच्च अधिकारियों के अ्रधीन होते हैं, परन्तु शासन के विचार 
से, जिला-जज और मुन्सिफ आदि को छोडकर, सच्न पर जिला-सजिस्ट्रेट 
ही प्रधान होता है । जिले का हाकिम! वही कहा जाता है। उसके कार्य 
में सहायता देने के लिए. डिप्टी ओर सहायक मनिस्ट्रंट रहते हैं | 


। जिले के कार्यकर्ताओं को कानून बनाने का अधिकार नही होता | इनका 
मुख्य काम यह है कि ये राज्य सरकार के कानून को व्यवहार में लावें, 
तथा उसकी आशाओं का पालन करें; हा, कानून बनाने में अ्प्रकट रूप से 
इतना भाग इनका अवश्य रहता है कि इनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार 
स्थानीय परित्थिति का अनुमान करती है, और तदनुसार कामून 
बनाती है। 
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जिले के भाग, और उनके अधिकारी--शासन की दृष्टि 
से प्रत्येक जिले के जो भाग होते हैं, उन्हें सतडिबिजन कहते हैं। हरेक 
सबडिविजन एक डिप्टीकलेक्टर/ अ्रथवा ऐक्सट्रा एसिस्टेट कमिश्नर के 
अधीन रहता है | अपनी-अपनी अमलदारी मे; सबडिविजनों के अफसरों 
के अधिकार थोडे-बहुत भेद से, कलेक्टर-मजिस्ट्रेटों के समान ही होते 
हैं। इन्हें एम० डी० ओ० भी कहते है, यह सिबडिविजनल 
आफीसर) का संक्षेप है। विहार को छोडकर, अन्यत्र प्रत्येक जिल्ले के 
अन्तगत ५-६ तहसील ( या ताल्लुके ) हैं । जिले के ये भाग सब-डिप्टी- 
क्लेक्टरों या तहसीलदारो के अधीन हैं, ये कर्मचारी प्रजा ओर सरकार 
को एक दूसरे के विषय में आवश्यक सूचना देते रहते हैं, और अपने 
इलाके के माल और फोजदारी के काम के भी उत्तरदाता है। ये अपने 
हल्के मे दोरा करके स्युनिसपेलटियों और जिला-बोर्डो का भी काम देकषते 
हैं। इनके सहायक कर्मचारी नायब तहसीलदार, पेशकार, कानूनगो, रेवन्यू: 
इन्स्पेक्टर आदि होते हैं। प्रायः एक तहसील में एक या अधिक परगने, 
और कई सकत् या हल्के होते हैं| परगने का अधिकारी 'हाकिम परगना 
कहलाता है | 

गाँवों के अधिकारी--तहसीलदारों के अधीन, गाँवों में 
नम्बरदार (पटेल), चोकीदार और पटवारी रहते है। नम्बरदार गाँव का 
सबसे बडा अधिकारी होता है। यह जमींदारों से मालगुजारी तथा 
आबपाशी की रकम वसूल करके तहसील में भेजता है, वहाँ से वह जिले में 
भेजी जाती है। यह अपने गॉव में शांति रखने का प्रयत्न करता है | 
चौकीदार पहरा देता है और चौकसी करता है। वह पुलिस से प्रति सप्ताई 
यह खबर देता है कि गाव मे उस सस्ताह के मीतर कितनी मृत्यु हुई, और 
कितने बालकों का जन्म हुआ | वह गॉव की चोरी, कत्ल तथा अन्य 
अपराधों की भी रपोट करता है। चोकीदारों का अफसर मुखिया कहलाता 
है | पटवारी अपने हल्के (आम या आम-समूह) के किसानों और जमींदारों 
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के भूमि सम्बन्धी अधिकारों के कागज तथा रजिस्टर आदि रखता है। 
कोई खेत या उसका कुछ हिस्ता न्रिक जाय या किसी खेत का मालिक 
बदल जाय या मर जाय तो पटवारी इस, बात की रिपोर्ट तहसील में करता 
है, और अपने कागजो में उचित सुधार कर लेता है। वह खेतों के 
नक्शे तथा खिवर/ खतोंनीं आदि'रखता है। इन सब कर्मचारियों के 
यथेष्ट कर्तव्य-पालन पर ही तहसील ओर जिले का शासन अच्छा होना! 
निभेर है । 
विशेष वक्तव्य--जिले का शासन, भारत के ख्वतंत्र होने पर भी, 
बहुत कछु उसी ढंग से हो रहा है, जैसा पहले, अंगरेजों के समय मे, होता, 
था | और, अंगरेजी शासन वास्तव में एकतंत्री सत्ता थी, जो एक केन्द्र 
से सारे देश पर राज करती थी | ब्रिटिश सरकार ने अधिकारों का केन्द्री- 
करण कर रखा था, उसने अपने मुट्ठी भर आदमियों को उत्तरदायित्व के 
पदें पर नियुक्त कर उन्हें खूब अधिकार सौंपे हुए थे। उसने देश भर में 
प्रायः एक ही प्रकार की शासन-व्यव॒स्था स्थापित की थी, जिसके मुख्य 
दो उद्देश्य थे--(क) लगान वसूल करना ओर (ख) जनता पर नियंत्रण 
रखना, जिसे शान्ति और सुव्यवस्था' कहा जाता था। इन उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए अंगरेजों ने कलेक्टर या डिप्टी-कमिश्नर “में जिले भर के 
शासन को केन्द्रित किया । यही नहों, उन्होंने कुछ हद्द तक गांव के शासन 
को भी, पटेल या मुकदम में केन्द्रित कर दिया था, इस पदाधिकारी पर 
गांव का लगान वसूल करने के साथ शान्ति ओर सुरक्षा को जिम्मेदारी 
भी रहती थी। यह एक प्रकार से गांव का हाकिम था, जैसे कि जिलाघीश 
निले का हामिक था | 
इस समय जिलाधीश को निम्नलिखित कार्य रहते हैं :--- (१) लगान 
वसूल करना, (२) शान्ति ओर सुव्यवस्था , (३) न्याय ओर (४) जिले का 
विकास | इन सब कामों का उत्तरदायित्व एक व्यक्ति पर रहना 
-विकेन्द्रीकरश या जनतंत्री नीति के विरुद्ध है। शासन और वन्याय' 


३०० “भारतीय शासन 


को परथक करने ४की *उपयोगिता पहले बतायी जा चुकी है | जमींदारी- 
उन्मूलन से, जमीदारों ओर किसानों के बीच होने वाले मुकदमें बन्द हो 
जाय॑ंगे; इससे जिलाधीश का इन सुकदमों सम्बन्धी काय स्वयं ही हट 
जायगा | उसे जिले के विक्रास कार्य में सहायता देने के लिए, विकास-बोर्ड 
स्थापित करने की बात चल रही है । आवश्यकता है, जिलो में गिला- 
परामर्श-समितियाँ स्थापित करने ओर जिल्लाधीश की सत्ता को नियत्रित तथा 
विकेन्द्रित करने की योजना का विचार किया जाय | पंचायत की उन्नति से 
गांवों में पठेल (नम्बरदार) की सत्ता मर्यादित होगी ही | 


>्ब्फेहि।रक 


पच्चीसववाँ अध्याय 


स्थानीय शासन-संस्थाएँ; (१) पंचायतें आदि 


( प्राम-स्व॒राज्य की जो मेरी कल्पना है, उसके अलुसार ) 
गाँव का शासन चलाने के लिए हर साल गाँव के पांच 
आदमियों की पंचायत चुनी जायगी। इसके लिए नियमानुसार 
एक खास योग्यता वाले गाँव के बालिग श्ली-पुरुषों को अधिकार 
होगा कि वे अपना पंच चुनलें। इस पंचायत को सब ग्रकारकी 
सत्ता ओर अधिकार रहेंगे-- यह पंचायत अपने एक साल के 
कार्यकाल में स्वय ही घारा-सभा, न्याय-सभा, और कार्यकारिणी 
सभा का सारा कास करेगी । 


--म० गांधी 


पंचायत-पद्धति का समुचित बिकास करना हो | तो वह 
पार्टी बन्दी को बुनियाद पर नहीं हो सकता । ,'पंचन्परमेश्वर! का 
पुनरुत्थान समग्र और सामूहिक लोकराज की नींव पर 
ही हो सकता है। 


--पश्रीमन्नारायण अग्रवात्त 


स्थानीय सवराज्य-- अ्ंगरेजों के शासन-काल में, खासकर 
सन्‌: १८७० से जनता स्थानीय मामलों में कुछ स्वाधीन हुई | किसी 
पराधीन देश में, जिन विषयों का सम्बन्ध किसी एक शहर, कस्बे 
या गाँव से हे, उनके प्रबन्ध के लिए तथा वहों की जनता की सामू- 
हिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के वास्ते, वहाँ के ही आदमियों का 
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अधिकार प्राप्त होना स्थानीय स्वराज्यं कहलाता है। ओर, इन अ्रधिकारों 
का उपयोग करने के लिए, बनाई हुई संस्थाओं को स्थनीय-स्वराज्य-संस्थाएँ 
कहते हैं | इस प्रकार स्थानीय स्वराज्यो ओर स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ॥॥ 
शब्द उस समय के चले हुए हैं, जब देश पराधीन था | पर शब्द चलन 
पढ़े हैं, आदमी इनका प्रयोग करने में विशेय्र तक से काम नहीं लेते | 
यदि विचार किया जाय तो अत्र भारत के खतंत्र हो जाने पर इन शब्दों 
की जगह हमें क्रमशः स्थानीय शासनों ओर स्थानीय शासन-सत्थाएँ या 
संक्षेप मे स्थानीय संस्थाएं! शब्दों का ग्रयोग करना चाहिए। 


स्थानीय संस्थाओं को महत्व--इन संस्थाओं का वढा महत्व 
है। मिन्न-मिन्न शहरों ओर देहातो की परिस्थिति तथा आवश्यकताएँ 
अलग-अलग होती हैं | केन्द्रीय या प्रान्तीयः सरकार को उनके विपय में 
व्योरेवार श्ञान नहीं होता, ओर वे इन कार्यों की ऐसी अच्छी तथा मित- 
व्ययिता-पूवक व्यवस्था नहीं कर सकती, जैसी स्थानीय व्यक्तियों की 
संस्थाएँ कर सकती हैं । आदमियो को अपने स्थान की समस्याओं ओर 
आवश्यकताओं का श्ञान अधिक होता है, और उन्हें उनकी पूर्ति 
करने मे रुचि भी विशेष होती है। वे स्थानीय कार्यो को बडे उत्साह से 
करते हैं, ओर 'उनका अनुभव प्राप्त करके वे प्रान्त और देश के विविध 
राजनेतिक कार्य करने के अधिक थोग्य हो जाते हैं। स्थानीय संस्थाओं 
के द्वारा अनेक आदमियों को लोकसेवा का अवसर सहज ही मिल 
सकता है | 


स्थानीय सस्थाओ्ों की एक ओर विशेषता है | गाँव या नगर में 
हर एक आदमी अपने यहाँ के बहुत से आदमियो को निजी तौर पर 
जानता है, ओर उनके गुण-दोपो तथा स्वभाव आदि से परिचित रहता 
है | इसलिए, स्थानीय सस्या का कोई कर्मचारी जनता से अपने व्यन्रहार 
की बातें छिपी नहीं रल सकता, वह सहज ही घोखा[-घडी नहीं कर सकता; 
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वह रिश्वत या धूस आदि नहीं ले सकता तथा किसी प्रकार का अनैतिक 
व्यवहार करने का साहस नहीं कर सकता । वह जानता है कि ऐसा करने 
से तुरत ही स्थानीय लोकमत उसके विरुद्ध हो जायगा, बिंसे कोई भला 
आदमी कभी पसन्द नहीं करता । 


आजकल लोगों का जीवन बड़ा व्यस्त हो चला है । शहरों के तीन- 
तीन चार्चार या अधिक मजिलों वाले बडीचडी विशाल इमारतों मे 
रनेवाले आदमी प्रायः एक-दूसरे से अपरिचित से रहते हैं, यहाँ तक 
कि वे उनका नाम या पेशा आदि भी नहीं जानते । फिर-आजकल शहरो 
का आकार-प्रकार बढ़ता ही रहता है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय 
संस्था की उक्त विशेषता जाती रहती है | विचारशील सजनो का 
मत है कि बढे-बंडे नगरो को ऐसे कई-कई हिस्सों में बांद दिया जाय कि 
एक बस्ती के आदमी आपस में अधिक-से-अधिक सम्पर्क रख सके | अस्तु, 
वर्तमान अवस्था मे भी अधिकांश स्थानीय सस्थाओं में उपर्यक्त विशेषता 
बहुत-कुछ वनी हुई है । 


प्राचीन व्यवस्था---प्राचीन समय मे यहाँ चिरकाल तक स्थानीय 
कार्य गांवों मे ग्राम-संस्थाओं, ओर नगरो में व्यवसाय-संघों आदि द्वारा 
होता रहा | भारतवर्ष की पंचायतें बहुत प्रसिद्ध रही है। प्रत्येक गाँव 
स्वावलम्बी होता था; पंचायत उसकी रक्ञाथ पुलिस रखती थी, छोटे-मोटे 
भेशगड़ों का निपयारा करती थी | पंचायत का यहां इतना विश्वास था कि 
अब तक “पंच-परमेश्वर' कह्वत चली आती हे। वह भूमि-कर वसूल करके 
राजकोष में भेजती थी; तालाब, पाठशाला, मन्दिर, पुल, सडक आदि 
सार्वजनिक उपयोगिता के कामों की व्यवस्था करती थी। अपने त्षेत्र मे 
वह यथेष्ट शक्तिशाली होती थी । सग्कारी कर्मचारी उसका आदर करते 
थे। राजा बादशाह तक उसके काम भें दखल नहीं देते थे। सरकारी 
कर्मचारी मुखिया द्वार गांव का हाल मालूम करते, और शासक को 
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उसकी सूचना देते ये | प्रजा को इससे विशेष मतलब नहीं होता था कि 
प्रधान शासक कौन है; ओर उसकी क्‍या नीति है | क्रमशः राजवंश बदले, 
क्रान्तियों हुई, वारीबारी से हिन्दू ( ज्षत्रीय, राजपृत ), पठान, मुगल, 
मराठे, सिक्‍खो का प्रभुत्त हुआ | परन्तु सत्र विन्न-याधाओ' का सामना 
करते हुए, भी आम्य संस्थाओं ने अपना अस्तित्व और स्वतन्त्रता 
बनाए, रखी | 

प्रायः लोगों की धारणा है कि प्राचीन काल मे यहा गांवों में तो 
पंचायतें खूब थीं, परन्तु नगरों या शहरों म स्थानीय संस्थाएँ विशेष प्रमाव- 
शाली न थी । परन्तु धराचीन ग्रन्थों से, खासकर कोंटिल्य के अथंशाश्र से 
यह गलत धारणा सहज ही दूर हो जाती है। उस समय प्रत्येक शहर का 
प्रबन्ध करने के लिए, वहाँ के निव्रासियो की एक सधह््था थी, जिसकी कई 
कमेटियों होती थी। प्रत्येक कमेटी अपने निर्धारित कार्यों को अच्छी तरह 
पूरा करती थी | नगर-निवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार थ्रादि 
की उचित व्यवस्था कीजाती थी। गलियों, सडको” और बाजारों की 
सफाई का पूग प्रवन्ध था| कोई दुकानदार अपनी चीजों के अनुचित 
दाम नही ले सकता था, न वहाँ कोई मिलावट कर सकता था और न 
सडी-गली या खराब चीजें ही वेच सकता था । स्थानीय संध्याश्रों की 
कर्तव्यपरायणता तथा शासको द्वारा उन्हें ययेष्ट अधिकार तथा प्रतिष्ठा 
मिलने की बात इस समय भी कितनी अनुकरणीय है ! 

अंगरेजों के शासन-काल में---्ंगरेजी शासन के प्रारम्मिक 
समय मे ग्राम्य संस्थाओं की आय और अधिकार प्रान्तीय सरकारों दास 
ले लिए जाने पर, ग्राम-संगठन का क्रमशः हास हो गया । यद्यपि कहीं-कहीं 
पद्मावती मन्दिर ओर धर्मलाशा आ्रादि बनते रहे, ये प्राचीन व्यवस्था के 
स्मृति-चिन्ह मात्र थे | 

सन्‌ १६२१ के लगभग प्रत्येक प्रान्त में पत्मायत-कानून बनाया गया। 
इसके अनुसार बहुत से स्थानों में पश्चायतें खुल गयीं । परन्तु स्मरण रहे 
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कि इनके अ्रधिकार पुरानी पदञ्मायतो की अपेक्षा बहुत कम थे। इनके 
सदस्य नामजद होते थे, ग्रामवालो के प्रतिनिधि नहीं | ये एक प्रकार की 
सरकारी संस्थाएं, ही थीं। इनका काय सरकारी कर्मचारियों की सहायता से, 
और उनके ही निरीक्षण और नियंत्रण में होता था| 

सन्‌ १६३५४ के संविधान के बाद, एक प्रकार से प्रान्तीय त्वराज्य की 
स्थापना हुईं। तब प्रान्तीय सरकारों का ध्याव इन स्थानीय संत्थाओं 
की उन्नति और प्रगति की ओर जाना स्वाभाविक ही था | इस समय इनकी 
जांच के लिए विविध प्रान्तो में कमेटियों बैठाई गई, उन्होंने प्रायः अपने- 
अपने प्रान्त की संस्थाओं के सम्बन्ध मे बहुत असन्तोष प्रकट किया । 
प्रान्तीय सरकारें इनकी ध्थिति सुधारने का प्रयत्न कर रही थौं, परन्तु 
सन्‌ १६१३६ में द्वितीय महायुद्ध प्रास्म्म हो जाने के समय आन्तों के कांग्रेसी 
मब्िमडलो ने इस्तीफा दे दिया, और यह काम जहाँ का तहाँ रह गया । 


बतमान स्थानीय शासन-संस्थाएँ--भारतवर्ष की वर्तमान 
स्थानीय-शासन एंस्थाएँ निम्नलिखित हैं +--- 
१--पंज्ञायते; 
२--जिला-बोर्ड आदि, 
३--स्युनिसपेलटियाँ, कारपोरेशन, नोटीफाइड एरिया, 
४--इम्प्रवमेंट ट्रस्ट/ ओर पोर्ट-द्रस्ट । 
इनके दो भेद क्रिए. जा सकते हैं। पद्मायते ओर जिला बोर्ड आदि 
गांवों के लिए हैं, ओर अन्य संस्थाएँ शहगे के लिए। मध्य प्रदेश में 
जनपद सभाएँ स्थापित की गयी हैं, जिनका कार्यक्षेत्र आम्य और शहरी 
दोनों प्रकार का है| 
(क) पंचायत 


सतंत्र भारत और पंचायत-राज---सन्‌ १६४७ में मारत- 
वर के खतंत्र हो जाने पर यहाँ की सरकार ने यह अनुभव किया कि यह 
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देश गाँवों का देश है; यहाँ क्री झ८ श्रतिशत जनता गांवों में रहती है 
उसमें नवजीवन का संचार करने के लिए याँवा में पदञ्मावव-राज कायम 
किया जाय, जिससे आदमी अपने-अपने गाव का शासन अपने हाथ में 
लें। वे अपने कगडे अपने आप निपठ सकें, फोजटरी, दीवानी तथा 
माल के मुकदमों का विना वकील की सहायता के फैसला कर सके | ये 
नहों; वे शिक्षा, चिकित्सा ओर यातायात के लिए पाठशाला, ओपधा- 
लब ओर सडके भी आदि बनवा सके | 


उत्तर प्रदेश का उदाहरणु---श्रत्र हम पद्चाव्तों के कार्य 
अधिकार, ओर आय आदि की बातों को स्पष्ट करने के लिए. उत्तर प्रदेश 
की पश्चावतों की सुख्य-मुख्य वाती का उल्लेख करते हँ। श्रन्य प्रान्तों की 
पश्चायतों सम्बन्धी स्थिति इससे मिलती-जुलती है, अथवा बहुत-कुछ इस 
तरह की होने वाली दे । इस प्रकार आये के वर्णन से भारत की वर्तमान 
पश्मायतों के सम्बन्ध में साधारण जान हो जायया। पश्चायतों के न्याव 
सम्बन्धी कार्यों वा अधिकारों के विपय मे हम पहले लिख चुके हैं, अतः 
यहाँ उनकी अन्य वातों का ही विचार क्िब्रा जायगा । 

पस-सभा---+हले ग्राम-समाओं के विंपय में जान लेना 
चाहिए, क्योंकि इनसे ही ग्राम-पंचायतों का निर्माण हाता है| साधारण 
तया लगभग एक-एक हजार आशदी वाले गाँव वा द्राम-समृह मे आम: 
सभा स्थापित की जाती है | यदि किसी गाँव की आशढी एक हजार से 
कम हो और उसे निकव्वर्ती (तीन मील के भीतर ) गाँव या गाँवों में 
न मिलाया जा सके, तो उसमें एक पृथक आम-सभा होती है! टिसान 
लगाने पर तीन गाँवों म एक आमन्‍सभा की ओसत आती है। आम-देत्र 
के सत्र प्रोद्द अयात्‌ इक्कोस वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति आम-सभा के 
आजीवन सदस्प होते हैं | लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति कित्ती आम-समा का 
सदस्य नहीं होता--(क) जिसका दिमाग खराब हो, या (ल) जिसे कोढ़ 
हो, या (ग) जो दिवालियापन से बरी नहीं किया गया हो, वा (श॥) जो 
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सरकारी कर्मचारी हो, या (च) जिसे चुनाव सम्बन्धी किसी अपराध के 
लिए, दंड मिल चुका हो, या (छ) जो नैतिक अपराध का दोषी हो; ओर 
जिसे नेकचलनी के लिए. जम्गनत जमा करने की आशा दी गईं हो | 
इसमे शर्तें यह है फि (ग); (व) ओर (छ) प्रतिबन्ध सरकार दायरा हञए 
जा सकते हैं | ह 

ग्रामसमा की प्रति वर्ष दो बैठके अवश्य होती हैं--खरीफ की बैठक 
ओर रबी की बैठक । खरीफ की बैठक में अगले वर्ष के बजट पर विचार 
होकर उसे स्वीकार किया जाता है; रत्री की बैठक में पिछले वर्ष के हिसाव 
पर विचार होता है | आम-समा अपने सदस्यो में से एक ( सभापति प्रधान 
या सदर ) ओर एक उपसमापति चुनती है, जो, तीन-तीन वर्ष -तक अपने 
पद्‌ पर रहते हैं | सभा के सदस्यों की काय-निर्वाहक संख्या (कोरम ) 
उनकी कुल संख्या का पॉचवों हिस्सा होती है। 


गाँव-पंचायत की स्थापना और संगठन--अत्येक गॉव- 
समा अपने मेम्बरों में से एक कार्यकारिणी कमेटी का छुनाव करती है। 
यह कमेटी गॉवपंचायत कही जाती है। इसके निर्वाचित सदस्यों की 
संख्या सभा के समापति और उप-सभापति के अतिरिक्त, सभा के क्षेत्र 
की जन-संख्या के अनुपात से ऐे० से ५१ तक होती है-- 
($) यदि जनसंख्या १००० से अधिक न हो......... .«« ३० सदस्य 
(२). यदि जनसंख्या १००० से अधिक हो, 
किन्तु २००० से अधिक न हो शे६ 
(३) यदि जनसख्या २००० से अधिक हो, 
किन्तु २००० से अधिक न हो... ... ,.०००००००००००-० रै5. % 
(४) यदि जनसंख्या ३००० से अधिक हो, 
किन्तु ४००० से अधिक न हो.... ..- ««« «०० ००००० «नई. 9 


(५) यदि जनसंख्या ४०० ० से अधिक हो «५ 9०५४७७७' ३ ३७७०७ श्र || 
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परिगणित जातियों के लिए. उनकी जनसंख्या के अनुपात से 
सुरक्षित स्थानों की संख्या का हिसात्र लगाते समय आयबे से कम गशि- 
भागों को छोड़ दिया जायगा और जो अपूर्याक आ्रावे से कम न हों 
उन्हें पूर्णांक गिना जायगा | अल्पसंख्यक जाति का एक मेम्बर अवश्य 


होगा | 


गॉव्सभा के सभापति तथा उपसभाषति गॉव-पंचायत के भी 
सभापति और उपसभापति होगे | 

पंचायत के निर्वाचित सदत््य तीन वर्ष के लिए, सदत्य रहेंगे परन्तु 
कुल सदस्यों मे से एक-तिद्ाई हर वर्ष अवकाश ग्रहण करते जायेंगे। 
चुनाव संयुक्त निर्वाचन-पद्धति के अ्रनुसार किया जायगा | 


निर्वाचन--जिलाधीश प्रत्येक आम-समा के लिए. एक निर्वाचन 
अध्यक्ष की, भर हरेक निर्वाचन क्षेत्र के लिए. सहायक निर्वाचन-अध्यक्ष 
की नियुक्ति करता है; ओर उस ज्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत के समापति 
उपन्सभापति तथा सदस्यों श्रौर पंचायती अदालत के पचो की उम्मेदवारी 
तथा चुनाव के निमित्त इसकी बैठक के लिए. एक तारीख, समय और 
स्थान नियत करता है ओर इसकी घोपणा डुग्गी पिट्वाकर या अन्य प्रकार 
से की जाती है । 


निर्वाचन अध्यक्ष प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र या उसके किती भाग के लिए 
आवश्यक पोलिंग अफसरों (मत-गणनाधिकारियों) को नियुक्त करता है | 

उम्मेदवारी का प्रस्ताव साधारण कागज पर होता है, जिसमें उम्मेद 
वार का नाम, विवरण, तथा उस पद्‌ का नाम जिसके लिए वह खा 
हो रहा है, दिया जाता है। उस पर उम्मेदब्वार के तथा प्रस्ताव और 
अनुमोदन करनेवाले दो प्रोढ व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं | 

विभिन्न पदो अर्थात्‌ (क) समा के|समापति, (ख) उप-समापति, (ग) 
पद्मायत के सदस्य, और (ब्र) पदञ्मायती: अदालत के पश्च के चुनाव की 
कारवाई अ्रलग-अलग की जाती है। 


ह 
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निर्वाचनन्क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार 
होता है, जितने कि उस क्षेत्र के पञ्मायत के सदस्यों तथा आम-सभा के 
भन्य पदों के लिए, जैसी भी दशा हो, उम्मेदवार हों । 
प्रत्येक समूह का मत-गणनाधिकारी सभा के सभापति, उप-सभापति, 
पञ्नायत के सदस्य तथा पञ्मायती अदालत के पदो के लिए खड़े' होने 
बाले प्रत्येक स्वीकृत उम्मेदवार के लिए. हाथ उठवा कर मत लेता है; 
आर निर्वांचनन्श्रध्यज्ञ को लिखित सूचना देता है कि प्रत्येक उम्मेदवार 
को कितने मत प्राप्त हुए । जब उस्मेदवारों को मिलनेवाले मतें की 
समानता हो तो उनमे से कोन सा उम्मेदवार सफल घोषित किया 
जाय--इसका निर्णय लागरी द्वार (चिट्ठी डालकर ) निर्वाचन-अध्यक्त 
और उम्मेदवारें के सामने किया जाता है | ेु 
पंचायत के कर्मेचारी--पत्ञायत को भ्रधिकार है कि वह 
तहसीलदार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त करे | 
नियुक्ति के समय कर्मचारी की श्रायु २० से ३५ वर्ष तक की होनी 
पाहिए,..। पञ्मायत के मंत्री की इठरमिजियट (ए४० ए०) तक की योग्यता 
होनी आवश्यक है। दूसरे कमचारियों को हिन्दुस्तानी मिडल या एंग्लो- 
वर्नाक्यूलर की आठवीं कक्षा पास होना चाहिए | 
पंचायत के अधिकार; जन-मार्मो आदि के संबंध में... 
पंचायत का नियन्त्रण ऐसे सब्न सार्वजनिक मार्गों तथा ज्न मार्गों पर है 
जो उसके अधिकार-्तेत्र में हों। वह उनको अच्छी दशा में बनाए, 
रखने और उनकी मरम्मत करने के लिए आवश्यक काम करती है, ओर 
(क) नए, पुल या पुलिया बनवायगी ; उन्हें आवश्यकतानुस।र बदल 
देगी, छोड देगी या बन्द कर देगी; उन्हें चौडा या गहरा करेगी । 
( ख ) ऐसी भाड़ी या पेड की शाखा को काटेगी, जो सार्वजनिक 
मार्ग पर कुक आई हो । 
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( ग ) सावजनिक उपयोग मे आनेवाले किसी श्रोत ( चश्मे ) का 
पानी केवल पीने या खाना बनाने आदि के काम के लिए सुर्यक्षत रखने 
की घोषणा करेगी। 


सफाई सम्बन्धी सुधार---गॉव-पंचायत को यह अधिकार है 
कि वह नोटिस द्वारा किसी भूमि था इमारत के मालिक को निम्नलिखित 
बातें करने के लिए, आदेश दे :-- 

( के ) किसी पाखाने, पेशानखाने, मावदान, नाली, चहच्च्चा या 
दूसरी गन्दगी का बर्तन, मोरी का गन्‍्दा पानी कृडा-करकट या मेल जमा 
करने की जगह, जो ऐसी भूमि या इमारत से संवरधित हो, त्रन्ठ करना, 
हटना; उसमें परिवर्तन करना, उसकी मरम्मत करना; उसकी सफाई 
करना, कीयणुनाशक दवाइयों द्वारा उसे शुद्ध करना या अच्छी दशा में 
रखना ; या किसी ऐसे पाखाना, पेशाचखाने या नाबदान को जो किसी 
सडक या नाली पर खुलता हो, हटाना या उसके किसी दरवाजे आदि को 
बदलना या उसके लिए नाली बनाना, या उसे एक उपयुक्त छत श्रौर 
दीवार या आड़ द्वारा राहगीरों या पडोस में रनेवालों की दृष्टि से 
छिपाए. रखना | 

(ख ) क्रिसी निजी कुएं, तालाव, होज, जोहड ( पोखर ) गडढ़ा या 
खुदी हुईं गहरी जगह को जो उस भूमि या इमारत में हो जो स्वास्थ्य के 
लिए, हानि-कारक हो, पढोत में रहने वालो' के लिए, नागवार हो, साफ 
करना, उसकी प्रम्मत करना, उसे ढक देना, भरना, “गहरा करना या 
उसमें से पानी निकालना | 


(ग) वहाँ से बनस्पति, पेढ़ो के नीचे उगनेवाली छोटी भाड़ियों 
नागफनी आदि को साफ करा देना | 


( घ ) वहां से धूल, गोबर, गलीज खाद या किसी वदवृदार चीज को 
३] _ 
हटना आर भूमि या इमारत की सफाई करना | 
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कुछ अफसरों के दुराचार को रिपोट---बदि किसी पंचायत 
को अपने क्षेत्र के भीतर रनेवालें किसी आदमी से अ्रमीन, टीका लगाने- 
वाले, कान्स्टेबल, पटवारी, सिंचाई-विभाग के पतरौल या किसी सरकारी 
विभाग के चपरासी के विरुद्ध सरकारी कर्त्तव्यो के पालन करने मे दुराचार 
सम्बन्धी शिकायत मिले ओर उसका प्रगट रूप से प्रमाण हो तो उस 
पंचायत को अधिकार है कि वह उस शकायत को अपनी सपोर्ट के साथ 
उपयुक्त अ्रधिकारी के पास मेज दे। उस अधिकारी का कत्तंव्य होगा कि 
वह आवश्यक जांच करने पर उचित कार्रवाई करे और उसके नतीजे की 
सूचना पंचायत को भेज दे | 

पंचायतों के ऐच्छिक काय--कुछ कार्य ऐसे हैं, जिनका करना 
पंचायतों की इच्छा और सुविधा पर निर्भर है। उदाहरण के लिए कोई 
पंचायत नीचे दो हुई बातो के सम्बन्ध में भी व्यवस्था कर सकती है।-- 
(के ) जन मार्ग के दोनो ओर तथा दूसरे सावंजनिक स्थानों में पेडो को 
लगाना ओर उन्हें अच्छी दशा मे रखना । (ख ) मवेशियों की नष्ल 
सुधारना, उनकी चिकित्सा ओर उनके रोगों की रोक-थाम करना | (ग ) 
गन्दे गड़ह़ो' को भख्ाना और भूमि को समतल कराना। ( थ ) गांव 
की रक्षा ओर चौकी पहरे के लिए, पंचायत और पंचायती अ्रदालतों को 
उनके काम में सहायता करने के लिए ओर उनके द्वारा जारी किए हुए 
सम्मनो' और नोटितो' को तामील करने के लिए गॉव-ल्ववसेवक दल का 
संगठन करना | ( च ) सरकारी ऋण प्रात्त करने, उत्ते ओपस में बॉय्ने 
और उसके चुकाए जाने के सम्बन्ध में किसानों की सहायता करना ओर 
उनको पराभश देना। (छ) सहकारिता सम्बन्धी कामों की उन्नति 
और बढ़िया वीज और औजारों के गोहम ( भण्डार ) स्थापित करना | 
(ज ) पुत्तकालय, वाचनालय, अबाडे और क्लब्र आदि का सचालन 
करना । (रू) सावजनिऋ उपयोगिता के ऐसे अन्य कार्य करना, जिससे गोंव- 
वालों की नैतिक और मौतिक उन्नति हो । (८) जिला-बोड की अनुमति 
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से लोगों की भलाई के ऐसे अन्य कार्य करना नो जिला-बौड' के कार्यों 
के अन्तर्गत हों | 
गाँव-कीप--सॉव-पद्मायत के कोष को गॉककोप्र कहते हैं। 
इसमें निम्नलिखित रकमे जमा होती हैं :--- 
(१) जो पश्मायत द्वारा लगाए, हुए टैक्सों से बसूल हो | 
(२) जो प्रान्तीय सरकार गॉव-समा के सुपुर्द करे | 
(३) जो किसी अ्रदालत के हुश्म से जमा की जायें। 
(४) जो किपी अपराध के सम्बन्ध मे राजीनामा होने पर प्राप्त हों।. 
(४) लो पद्मायत के कर्मचारियों द्वार इकट्ठा किया हुआ कूंडा, 
गोबर, खाद, तथा मरे हुए, जानवरों की लाशें बेचने से मिलें। 
(६) जो नजून की जमीन के लगान आदि के भाग के रूप में मिले | 
(७) जो सरकार, जिलावोड या दूसरे स्थानीय अ्रषिकारी दें। 
(८) जो ऋण या दान के रुप मे ग्रात्त हों | 


पंचायतों की आशिक स्थिति--साधारुण तौर पर पंचायतों 
की आय के साघन बहुत कमर मालूम होते हैं, ओर उन्हें सरकार या 
जिला-बोर्ड की सहायता पर निर्मर रहना पडेगा। परन्तु पश्चायतों को 
हिम्मत से काम लेना चाहिए, ओर स्वावल्म्बी बनना चाहिए गाँव में 
जो आदमी सम्पन्न या धनवान हों, उनसे दान के रूप मे यथेष्ट सहायता 
प्रात्त करने का प्रयट्न करना चाहिए।। जो भाई पैसा खर्च नहीं कर 
सकते, वे लोक-हिंत के कामों में अपने शारीरिक श्रम से सहयोग प्रदान 
कर सकते हैं। मिस्ताल के तौर पर वे सडक बनाने, कु्ण खोदने 
ओर नालियों आदि के बनवाने मे सहायता कर सकते हैं। असखु, 
यह आवश्यक है कि पश्चायत के अधिकारी ओर कार्यकर्ता अपने 
सद्व्यवहार, 5मानदारी और मितव्यश्रिता से गॉव वालों के विश्वास-पात्र 
हों, और गांव-फंड का एक-एक पैसा खूब सोच समझ क खर्च करें| 
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(ख) जिल्ा-बोड आदि 

बोड के भेद---अब गावो मे शिक्षा स्वास्थ्य आदि का कार्य 
करने वाली दूसरी संस्था--जिला-बोड या जिल्लामंडली आदि--का 
विचार करें। जिला-बोडों की स्थापना अ्रैंगरेजों ने सन्‌ १८७० के बाद 
की | उनके द्वारा ग्राम-पञ्चायतों की शक्ति का हास हो जाने पर उन्होंने 
श्रनेकानेक गांवों के बड़े-बढे क्षेत्रों का काय॑ संगठित करने के लिए, बोर्ड 
बनाए | बोर्ड' शब्द का अर्थ संस्था या समिति है, चाहे वह किसी भी 
कार्य सम्बन्धी हो, परन्तु यहाँ इससे केवल उसी संस्था का आशय लिया 
जाता है, जो गाव वालों को सुविधाओं ओर उन्नति की व्यवस्था 
करे तथा उनके देनिक जीवन मे सहायक हो | 

बोडों के निम्नलिखित तीन भेद हैं; किसी-किसी प्रान्त में तो इनमे 
से तीनों ही प्रकार के बोड हैं; ओर कही-कही केवल दो या एक ही 
तरू के हैँ।-- ५ 

१--लोकल बोड। यह एक गाँव में या कुछ आमों के समूह में 
होता है । 

२--ताहलुका या सब-डिविजनल बोर्ड । यह एक ताल्लुके या सब- 
डिविजन में होता है।यह लोकल बोडों के काम की देख-भाल 
करता है | 

:३--जिला बोड | यह एक जिले में होता है; ओर निले भर॑ के 
लोकल बो्डों या ताल्लुका-बोडों' का निरीक्षण करता है । 

आसाम में केवल तालुका-बोर्ड ही हैं। मद्रास मे कुछ गांवों को 
मिलाकर उनकी यूनियन-कमेटियों बनाई गई हैं | 

बो्डों का संगठन; सदस्य--जिला-बो्ड स्थापित करने का 

अधिकार राज्य-सरकार को है। उत्तर-प्रदेश मे पचास से अधिक बिला- 
बो् हैं! प्रत्येक बोर्ड में कुछ सदस्य, एक सभापति, एक सेक्रेट्री तथ 
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कुछ अन्य कर्मचारी रहते है | प्रत्ये5 जिला-बोड के सदस्यों की सख्या 
गणज्य के जिला बो्ड कानून से निश्चित रहती है। डिले के शहरी इलाके 
को छोडकर शेप भाग को कुछ निर्वाचनन्त्ेत्रों मे बांद दिया जाता है, 
और प्रत्येक निर्वाचन-छ्षेत्र से दो-तीन सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार 
एक जिला-बोड में चालीस पेंतालीत सदस्य हो जाते हैं। सदस्यों का 
चुनाव लगभग चार वर्ष में होता है, पर राज्य-सरकार चुनाव की अवधि 
को बढा सकती है | सदस्य अवेतनिक होते हैं ; हां, उन्हें दोरे का भत्ता 
मिलता है | ' ह 

सदस्यों का चुनाव संयुक्त प्रणाली से होता है; अर्थात्‌ किसी उम्मेद- 
वार के लिए. केवल उसकी जातिया सम्प्रशय के नहीं, वरन्‌ सभी 
जातियो या सम्प्रदायो के निर्वांचक्त अपना मत दे सकते हैं | निर्वाचन या 
मतदान के लिए, वालिग होना ग्रावश्यक है, पर कोई ऐसा व्यक्ति निर्वाचित 
नहीं हो सकता, जो भारतीय नागरिक न हो, अथवा जो पागल या दिवा- 
लिया हो | बिला-बो्ड का उद्देश्य गांवों की जनता की असुविधाएँ दूर 
करना तथा उसकी सेवा और उन्नति करना है; इसलिए मतदाताओं को 
उनका चुनाव करते समय अपने उत्तरदायित्व को भली भांति भ्यान में 
रखना चाहिए | 


सभापति--जिला-बोर्ड के सदसस्‍्यो के नये चुनाव के साथ ही 
एक व्यक्ति, बोर्ड का सभापति चुना जाता है। उसे जिला-बोड के 
क्षेत्र के सब्र निर्बाचक प्रत्यक्ष मत से चुनते हैं। उपसभाषति का निर्वाचन 
सदस्यों द्वारा ही होता है; और वह समापति की अनुपत्थिति में उसका 
कार्य सम्पादन करता है। सदस्यों की तरह सभापति भी अवैतनिक होता 
है, और उसे दौरे के लिए भत्ता दिया जाता है। उसे कुछ वार्षिक भत्ता 
दिए जाने का विचार चल रहा है। अस्तु, वर्तमान दशा में प्रायः सभा- 
पति और सदस्यो को नियमानुसार विशेष आय नहीं होती, तो भी इन 
पदो को प्राप्त करने के लिए, प्रायः बहुत जोर का संघर्ष रहता है। कुछ 


स्थानीय शाकन-संस्थाएँ (१) पश्चायते आदि ३१५ 


आदमी इसलिए ही इन पदों के लिए चुनाव लडते हैं कि वे इनसे अनु- 
चित लाभ उठा सके।--अपने यार-दोस्त या सगे-सम्बन्धियो को सडक 
आदि का ठेका दे सके; या. किसी प्रकाशक की पुश्तक अपने जिले के 
स्कूलों में जारी करा सके | यह भावना लोक-हित-घातक है। इसलिए 
यह बहुत आवश्यक है कि निर्वाचन खूब सोच समझ कर किया जाय | : 


सेक्र टरी आदि--प्रत्येक जिल्ा-बोर्ड का एक सेक्रेटरी होता 
है। यद्यपि वह सभापति के अधीन होता है, वास्तव में सत्र काम की देख- 
भाल का काम उती पर रहता है। बोर्ड के सत्र कर्मचारी उसके निरीक्षण 
मे काम करते हैँ | इस प्रकार इसके पद का महत्व स्पष्ट है । इसे निधारित 
वेतन मिलता है | बोर्ड में इसके अ्रतिरिक्त एक इंजिनियर, एक स्वास्थ्य- 
पदाधिकारी, एक सफाई-निरीक्षक आदि विविध कर्मचारी रहते हैं। इनके 
अलावा बहुत से कलक और चपरासी आदि भी काम करते हैं । इन्हें भी 
निर्धारित वेतन विया जाता है। 


कार्य-पद्धति; कमेटियाँ--जिला-बो्ड अपना कार्य कई कमे- 
टियो या समितियों द्वार करता है | नया चुनाव होने के बाद जन्न बोर्ड की 
पहली भीटिग होती है तो सदस्य विविध कार्यो के लिए. अलग-अलग 
कमेटि । बना देते हैं, यथा शिक्षा-कमेटी, स्वास्थ्य-कमेटी, सफाई-कमेटी, 
पानी-कमेटी, निर्माण-कमेटी आदि । प्रत्येक कमेटी में तीन-चार या 
अधिक सदस्य होते हैं; ओर एक सभापति होता है| कमेटियों में शिक्षा 
कमेटी बडी मानी जप्ती है; इसका समापति जिला-बोड के शिक्षा विभाग. 
का चेयरमेन कहलाता है | इसका सम्बन्ध सैकडों अध्यापकों और हजारों 
विद्यार्थिगे से होता है। इन कमेटियों की मीटिंग समय-समय पर होती 
रहती है, ओर इनमे आवश्यक ।वषयों पर विचार होता है। बोर्ड के 
सदस्यों की मीटिंग महीने मे एक वार होती है, आवश्यकता होने पर 
अधिक बार भी हो सकती है | | 
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बिला-बोड के कार्य--बोर्ड अपने ज्षेत्र मे शिक्षा, स्वास्थ्य 
यातायात और सफाई आदि के कार्य करता है, इसके अतिरिक्त उसे कृषि 
ओर पशुओं की उन्नति भी करनी होती है | इस प्रकार उसके मुख्य कार्य 
ये हैं।--१--सडके बनवाना ओर उनकी मस्ममत करवाना, पेड़ लगवाना 
तथा उनकी रक्षा करना | २-प्रारम्मिक शिक्षा का प्रचार करना (देह्यतो 
में प्राइमरी या मिडिल स्कूल जिला-बोडों' के ही होते हैं | ) ३--चिकित्सा 
ओर स्वास्थ्य का प्र<न्‍्ध करना, चेचक था प्लेग आडि का टीका लगवाना, 
पशुश्रो के इलाज के लिए. पशु-चिकित्सालय की व्यवस्था करना | ४-- 
वाजार, मेला, नुमायश या कृपि-प्रद्शनी आि का प्रतन्ध करना | ५-- 
पीने के पानी के प्रत्रन्ध के लिए. तालाब या कुएं खुदवाना या उनकी 
मरम्मत करवाना | ६--काजी होज श्रर्थात्‌ ऐसे स्थान की व्यवस्था करना, 
जहाँ खेती आदि को नुकमान पहुँचाने वाले जानवर रोक कर रखे जाते 
हैं। [ जिस आदमी का, पशु नुकसान करते हो, वह उन्हें इस स्थान 
में भेज देता है, जब उनका मालिक उन्हें लेने के लिए आता है, तो 
उसे निर्धारित जुर्माना देना पडता है । ) ७--घाट, नाव, पुल आटि का 
प्रबन्ध करना | ८--सावजनिक सुभीते के अन्य आवश्यक कार्य करना | 
इस प्रकार बाडों का कर्तव्य महान है | 


बोडों की आय--्रोडों' की झ्राय अधिकतर उस महसूल से 
होती है जो भूमि पर लगाया बाता है, और जो सरकारी वापिक रजत्व 
या मालगुजारी के साथ हो प्रायः एक आना या अधिक फी रुपये के 
टिसाव से वसूल करके इन बो्डों को दे दिया जाता है | इसके अतिरिक्त 
विशेष कार्यो के लिए; सरकार उन्हें कुछ रकम कुछ शर्तों से प्रदान कर 
देती है| मकान बनाने आदि की सुधार-योजनाओं के लिए वे खुले बाजार 
में ऋण भी ले सकते हैं | आय के अन्य साधन तालाब, घाठ) सडक पर 
के महसूल-पशु चिकित्सा और स्कूलों की फीस, कॉजी हाज की आमदनी, 
मेले नुमायशों पर कर, तथा सार्वजनिक उद्यना का भूमि-कर हैं। ग्राय' 
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लोकल बोर्डों या ताल्लुका-बोडों की कोई खतत्र आय नहीं होती; उन्हे सप्तय- 
समय पर जिला-बोडों से ही कुछ रुपया मिल्न जाता है। वे उस रुपये 
को जिला-बो्डों की इच्छा या सम्मति के विरुद्ध खच नहीं कर सकते | 

सरकारी निर्यत्रए-- जिलाओडों' के काम की देख-भाल 
कलेक्टर (या डिप्टी-कमिश्नर ) अथवा कमिश्नर करते हैं। कलेक्टर 
को इस सम्बन्ध से बहुत अधिकार हैं; जब वह यह समझे कि जिला-बोडडों 
का कोई काम, या कोई प्रस्ताव आदि ऐसा है, जिससे सार्वजनिक हित 
की हानि होगी तो वह उस काम को बन्द कर सकता है, तथा उस 
प्रस्ताव को अमल में लाये जाने से रोक सकता है। यदि प्रान्तीय सरकार 
यह सममभेः कि कोई बोर्ड अपना काम ठीक तरह नहीं करता और अपने 
अधिकारों का दुरुपयोंग करता है, तो वह उसे तोड सकती है| इस दशा 
मे उसका नया चुनाव होगा । हि 

बोडों और एंचायतों का सम्बन्ध-लोकल बोर्ड, तालुका 
बोर्ड ओर जिला-वोडों आदि के कतंव्य अपने-अपने क्षेत्र में उसी प्रकार 
के हैं, जैसे पंचायतों के हैं। उनके कुछ कार्यो मे तो पूर्ण रूप से समा- 
नता है | वास्तव में दो प्रकार की संस्थाओं के कार्यों में स्पष्ट भेद होना 
चाहिए, जिससे एक क्षेत्र के एक कार्य की पूरी जिम्मेदारी एक ही संस्था 
पर हो | इस दृष्टि से बोडडों' का पुनः संगठन होना चाहिए। हमारा 
सुझाव है कि स्थानीय प्रबन्ध की सारी जिम्मेवरी गॉव-पश्चायतों पर रहे, 
ओर जिला-बोर्ड अपने क्षेत्र की पश्चायतों के ऊपर एक निरीक्षक 
संस्था हो । वह नीति निर्धारित करे ओर ऐसी योजनाओं में सहायक 
और पशथम-प्रद्शक हो जिनका सम्बन्ध कई पश्चावतों के क्षेत्र से, 
अथवा जिले भर से हो | ऐसा होने की दशा में जिला-बोर्ड का नाम 
निला-पञ्बायत हो सकता है । यह निला-पत्मायत निला-मजिस्ट्रेंट के 
लिए ग्राम-सम्बन्बी विषयों में एक अ्रच्छी सलाहकार कमेटी का काम 
दे सकती है | 


रेश्८ भारतीय शासन 
(ग ) जनपद सभाएँ 


जनपद सभा का क्षेत्र और सदस्य--मथप्रदेश से जिला 
बोर्ड को पहलें जिला-कोतिल कद्दा जाता था। सन्‌ १६४८ से जिल्ा-कोसिलों, 
तथा लोकल ओर तालुका-बोडों को समाप्त करके जनपढ योजना काम 
मे लाई जा रही है | प्रत्येक तहसील या तालुका मे जद्पढ सभा स्थापित 
की गयी है। इस इकाई का क्षेत्रफ्त माटे तीर पर डें्र सो, दो सो 
वर्ग मील के लगभग है। राज्य की म्युनिसपेलस्या पूर्वचत अपनी 
खतंत्र अवध्या मे हैं। प्रत्येक जनपद सभा मे उस क्षेत्र की जनसंख्या 
के अनुसार २० से ४० तक सदस्य होगे। इनका चुनाव नागरिक तथा 
ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से वालिंग मताधिकार के अनुसार हुआ करेगा । 
(झ्रभी आरम्भ मे तो सदस्य नामजुद कर दिए गए हैं )। 


स्थायी समितियाँ---प्रत्लेक जनपद सभा में अर्थ; लोककर्म, 


सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, क्रपि तथा विकास विभागों की छू; स्थाग्री 
समितिया होगी, तथा स्वतः उनके द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष होगा। यद्रपि 
स्थायी प्रबंध सम्बन्धी नीति-निर्धारण का कार्य सम्पूर्ण जनपढ सभा द्वारा 
ही किया जाबगा तथापि उसका कार्यान्वित करना इन्ही स्थायी संमितियों 
के हाथ में रहेगा तथा इकमे इनकी सरकारी कर्मचारियों की सहायता भी 
प्राप्त होती रहेगी । 


कर्म चारी--प्रत्येक जनपद सभा में एक चीफ एएगीक्यूटिव 
अफसर और एक डिप्टी-चीफ-एग्जीस्यूटिव अफसर रहेगा, जो क्रमशः 
उस तहसील या तालुके का सव-डिविजनल अफसर तथा तहासीलठर हो | 
अन्य वैभागिक कर्मच्यरियो की सेवा प्राप्त करने की भी व्यवस्था रखी गई 
है, जिनमे से टैकिनिकल अधिकारी तत्सम्वन्धी स्थायी समिति के सचिव 
के रूप मे काय करते रहेगे | 
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आश्थिक व्यवस्था--म्थुनिसपेलटियों जनपद सभा को नियमित 
रुप से निश्चित धन राशि देंगी | व्यक्तिगत बाजारों को सावंजनिक बाजार 
घोषित करने के उपरान्त मिलने वाले कर; तथा मालिकमकबूजा जमीन 
के मालिक या ठेकेदार से ( जिनकी सख्या मालगुजारी उन्मूलन के 
उपयन्त बहुत बढ जाने वाली है ) उनके लगान पर प्रति रुपया १८ पाई 
का सेस' जनपद सभाओं की आय के प्रधान स्त्रोत हैं। क्ृषि-इतर आय 


' पर शिक्षा-कर तथा प्रति रुपया पीछे बारह पाई का ऐच्छिक कर लगाने 


का भी, अधिकार जनपद को है| अन्य प्रकार के कर भी, जनपद सभा 
द्वारा प्रांतीय सरकार की अनुमति से, लगाये जा सकते हैं | 

जनपद सभा के अधिकार--नागपुर और जबलपुर स्युनिस- 
पल कारपोरेशन--केवल ये दो संस्थाएँ जनपद समाओं से पूर्ण खतंत्र 
रहेंगी । शेष सब क्षेत्र मे जनपद समाओ को म्युनिसपेलटियों से अधिक 
महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौपा गया है। यदि कोई नगरपालिका अपने क्षेत्र 
में जल. ूर्ति, रोग-प्रतिबंध, ओषधि-प्रचार, सडको के निर्माण आदि 
विशिष्ट कार्य को ठीक ढंग से नहीं चला रही है तो सभा को यह अधिकार 
है कि वह तत्सम्बन्धी शिकायतों को सरकार के पास भेजे ओर सरकारी 
जांच के वाद आवश्यक कारवाही के लिये स्थानीय अधिकारियों को 
उचित आदेश दे । आवश्यक होने पर सरकार सम्बन्धित कार्य को कुछ 
निर्धारित समय के लिये समा के अधिकार में दे सकती है ओर सभा इस 
काय के लिये खर्च की गई रकम नगरपालिका से वसूल कर सकती है। 
राज्य-सरकार नगरपालिका के सम्बन्ध में अपने अन्य अधिकार भी जनपद 
सभाओं को सौंप सकती है | 

जनपद सभा को यह अधिकार है कि वह अपने ज्षेत्र की ग्राम-पचायतों 
के कार्य का परीक्षण, निरीक्षण तथा नियंत्रण करे। उसका यह प्रमुख 
कर्तव्य होगा कि वह ग्राम-पंचायतों के ढ्वारा उन कार्यों को उचित 


* रूप से सपन्न कराये | 


३२० भारतीय शासन 


गाँव वालों का उत्तरदायित्व--मभारत के स्वाधीन होने पर 
गाव वालों को अपनी स्थानीय संस्थाओ--पंचायतों, जिला-बोडों और 
जनपद-समाओं--द्वारा श्रपने क्षेत्र की भौतिक तथा नैतिक उन्नति'करने 
का अपूर्व अवसर मिला है। उन्हें चाहिए. कि अपने उत्तरदायित्व को 
समभे और अपने नये अधिकारों का सोच-समभझ कर सावधानी से उप- 
योग करे | बहुत से स्थानों मे जातिगत, साम्प्रदायिक या अन्य प्रकार की 
दलवन्दी का रोग बुरी तरह घुसा हुआ है, आदमी त॒च्छ स्वार्थों की पूर्ति 
में लगे हुए; हैं | इन बातों का परित्याग होना चाहिए। हम सर्वोदय की 
भावना रखें | तमी उक्त संस्थाओं का उद्देश्य पूरा होगा | 
इस समय अ्रधिकतर गांव बीमारियों के केन्द्र बने हुए. हैं, वे इतने 
गन्दें है कि वहों, खासकर शहर वालों का रहना कठिन है| इन गांवों को 
सुन्दर स्वच्छु ओर निरोग बनाना है, इन्हें भले आदमियों के रहने योग्य 
बनाना है, आम-जीवन की महिमा बढ़ानी है। इस महान कार्य को 
करने के लिए गॉव वाले ओर गॉव-पंचायतें कटिवद्ध हो जाएें 


छब्बीसवाँ अध्याय 
स्थानीय शासन-संस्थाएँ 


(२) म्थुनिसपेलटियाँ आदि 


ऐसे समय में' जब लोग अपने मौलिक अधिकारों के प्रति 
सर्वाधिक, और मौलिक कतेव्यों के प्रति न्यूनतम, जागरुक हैं, 
यह आपका (स्थानीय संस्थाओं का) काम है कि नागरिक जीवन के 
प्राथमिक दायित्व और कर्तेड्य का आप स्वर्थ पालन करे और 
उत्त सब लोगों को बताएं जो नित्य आपके निकट सम्पर्क में आते 
हैं। जहाँ तक सम्भव हो, स्वावलम्बन, ओर जहाँ आवश्यक 
हो सहयोगात्मक ज्योग, दोनों नागरिक जीवन की कुजी हैँ | 
“सरदार पटेल 
पिछले अध्याय में गांवो से सम्बन्ध रखने वाली संध्याश्ं का विचार 
किया गया; अब म्युनिसपेलटियों झ्रादि ऐसी संस्थाओं का विचार करेंगे, 
जिनका कार्य-क्षेत्र शहर या नगर हैं। इन क्षेत्रों की परिस्थिति ध्यान मे रखना 
उपयोगी है | हे 
शहरों की समस्याए--भारत में लगमग ८६ प्रतिशत जनता 
गॉबों मे, और शेष ११ प्रतिशत जनता शहरो में रहती है। परल्तु जैसा 
पहले कहा गया है कि शहरों में रहने वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती 
जा रही है। व्यापार, उद्योग-धधो आदि की वृद्धि के कारण नए-नए. 
शहर बनते जा रहे हैं| प्रायः हरेक शहर की आबादी बढ़ रही है, इससे 
उनका विस्तार बहुत अधिक हो गया है | कुछ शहर अपनी पहली सीमा 
भा० शा०-- २६ 
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से बाहर इतने बढ़ गए; हैं कि उनकी नई बस्ती पुरानी से भी अधिक हो 
गई है | शहरों की पुरानी चारदिवारियों को जगह-जगह से तोड कर पुरानी 
बस्ती को नई बस्ती से जोडा गया है | कुछ शहर तो अपने पास के गाँवों 
को भी अपने अन्दर मिला चुके हैं| फिर भी उनमें वहाँ के आदमियों के 
रहने के लिए जगह काफी नहीं है| मकानों का किराया बेहद बढ़ा हुश्रा 
है। अनेक श्रादमी वहुत अधिक किराया देने को तैयार रने पर भी 
मकान नहीं पा रहे है, और किसी तरह अपने यार-दोस्तो या सगे सम्बन्धियों 
के यहाँ अथवा धमंशाला या होव्लों आदि में गुजर करते हैँ | यह बात 
थोढे ही समय चल सकती है, इसलिए इन्हें बार-ब्रार नए निवास-रक्षात 
की तलाश करने की समस्या का सामना करना पडता है | 

शहरों में मकान कई-कई मंजिलों के हूँ। इनमें हवा ओर रोशनी 
की समुचित व्यवस्था नहीं होती | नीचे की मंजिल में रहनेवालों को गर्मी 
की मोधषम में रात में सोने की बडी असुविधा रहती है, सबके लिए ऊपर 
छुतो पर जगह नहीं होती | कितने ही मकानों की 'छुतों का बहुत सा भाग 
थीन, छुपर, कवेलुश्रों या खपरेलों से छाया हुआ होने के कारण सोने 
योग्य नहीं होता | इस प्रकार वहुत से आदमी रात को सडकों या गलियों 
में सोते हैं, जहाँ पास में ही गन्दे पानी की नालियोँ बहती रहती हैं। शहरों 
के मकानों में पानी का अलग ही कष्ट है | अधिकतर ,शहरों में अत 
कुंश्रों का तो चलन रहा ही नहीं, नलों का प्रबन्ध है, ओर वह काफी नहीं 
है । प्रायः पानी चौवीसों घंटे न आकर, निर्धारित' समय में ही आता है। 
वह भी कहीं-कहीं तो दूसरी मंजिल पर भी मुश्किल से पहुँच पाता है; फिर 
तीसरी या चौथी मंजिल की तो बात ही क्या ! 

शहरों मे सडके ओर नालियों कुछ खास-खास बाजारों में ही ठीक 
हैं। जय अन्दरूनी या मीतरी हिस्सों में जाइए, तो आपको उनकी इुगति 
स्पष्ट हो जायगी | बस्ती इतनी घनी हो गई है कि सडक यातायात के लिए 
बहुत कम चौडी मालूम होती हैं | आदमी नागरिकता के शान से 


स्थानीय शासन-संध्याएँ (२) म्युनिसपेलटियों आदि. रेरे३ 


रहित हैं कि नालियों और सडकों को हर समय साफ बनाए, रखना एक 
बढ़ी समस्या हो गई है। कहां तक गिनावें, शहरों का बाहरी रूप चाहे 
नितना आकष्रक हो, यहां के जीवन में अनेक असुविधाएँ हैं, जिन्हें दूर 
करने का दायिल म्युनसपेलटियों आदि संस्थाओं पर है। 


स्युनिसपेलटियाँ का संगठन---थे नगरों मे काम करती हैं। 
प्रत्येक म्युनितपेलणी कौ सीमा निश्चित की हुई है | म्युनिसपेल्टियों का 
नया संगठन प्रायः चार साल में होता है, अर्थात्‌ उनके सभापति, उप- 
समापति तथा सदस्यों का चार साल के वाद नया निर्वाचन या चुनाव 
( इलेक्शन ) होता है| उसमे पुराने सदस्य तथा सभापति भी चुने जा 
सकते हैं। 

म्युनिसपेलटियों के लिए निर्वाचक या मतदाता (वोटर) होने के वास्ते, 
किसी आदमी की प्रायः वैसी ही बातें अयोग्यता मानी जाती हैं, जैसी जिला- 
बो्डों के निर्वाचक होने के बास्ते अयोप्यता बतलायी गयी है । प्रत्येक राज्य 
में निवांचकों की योग्यता सम्बन्धी साधारण नियम समान हैं, ब्योरेबार 
बातों में थोड़ीतहुत मिन्नता है। साधारणतया ऐसा प्रत्येक व्यक्ति 
( पुरुष या स्त्री ) निवांचक हो सकता है, जो म्युनिसपेलटी की सीमा में 
कम-से-कप छः मास से रहता हो, ओर इक्कीस या अधिक वर्ष का हो | 
चुनाव सयुक्त प्रणाली से होता है । 

निर्वाचकों को चाहिए, कि सदस्य ( और समापति ) के चुनाव में खूब 
सोच-सममक कर ऐसे ही उम्मेदवार के लिए मत (चोट) दें, जो इस काम 
के सर्वथा योग्य हो; ओर जिससे नगर का विशेष हित होने की आशा 
हो | अपने निजी स्वार्थ; या किसी प्रकार के शिहन के कारण, अयोग्य 
आदमी को मत कभी नहीं देना चाहिए | 


सदस्प--सदस्यों के चुनाव के लिए, प्रत्येक नगर कुछ मोहल्लों 
या वार्डों मे वेट होता है । क्रिस बा से कितने सदस्य चुने जायेगे, 
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यह निश्चित रहता है। प्रत्येक निर्वाचक, म्युनिसपेलटी का सदस्य बनने 
के लिए, उम्मेदवार हो सकता है | जिसके पक्ष मे अधिक मत या वोट 
आते हैँ, वह सदस्य चुना जाता है | [सदत्य के लिए. श्रेंगरेजी शब्द 
भेम्बर है, यह भी बोलचाल में काम आता है| | सदस्य 'म्युनिसपल 
कमिश्नर कहलाते हैं। म्युनिसपल कमिश्नर होकर आदमी अपने नगर के 
सुधार तथा उन्नति का बहुत काम कर सकते हैं, उन्हें जनता की सेवा का 
बहुत अवसर मिलता है | जो सज्जन शिक्षित हो ओर इस का के लिए 
यथेष्ट समय देकर जनता की सेवा करना चाहें, उन्हें ही यह पद प्राप्त 
करना चाहिए । केवल प्रतिष्ठा के लए, 'म्युनिसिपल कमिश्नरं बनना, और 
पीछे अपना कतंव्य ओर उत्तरदायित्व ठीक तरह न निभाना अनुचित है| 


सभापति, उपसभापति---समापतति स्युनिसपल बोर्ड के निर्वा- 

चको के प्रत्यज्ञ मत से चुना जायगा | उपसभापति सदस्यों द्वारा ही चुना 

जाता है। इस पद के लिए प्रायः दो व्यक्ति चुने जाते हँ--एक सीनियर 

स-चेयरमेन कहलाता है; दूसरा, जिसका पद्‌ इससे छोटा होता है. 

जूनियर वाइस-चेयरमेन कहा जाता है। समापति ओर उपसमापति 

अवैतनिक होते है, अर्थात्‌ इन्हें कुछ वेतन नहीं मिलता; हों, दौरे का 
भत्ता दिया जाता है । 


कर्मचारी--सभापति ओर उपसभापति के अतिरिक्त प्रत्येक 
म्युनिसपेलयी में कुछ वेतन पाने वाले कर्मचारी होते हैं। इनमें सेक्रेटरी 
का पद बहुत महत्व का होता है। वह म्युनिसपल आफिस का प्रधान कर्म- 
चारी होता है। उसकी नियुक्ति तो म्युनिसपल कमेटी द्वारा ही होती है, 
परन्ठु उसमें प्रायः शर्ते यह रहती है कि उस आदमी को सरकार पसन्द 
क्रले | 
सफाई के काम की देख-भाल के लिए, हैल्थ-आफिसर तथा सेनियरी 
इन्स्पेक्टर, और भेहतरों के काम की निगरानी के लिए, जमादार रहते हैं| 


स्थानीय शासन-संस्थाएं; (२) म्युनिसपेलदियों आईद्‌ श्२४ 


नल या पानी के इन्तजाम के लिए. तंथा सड़क, पुल आदि की मरम्मत 
के लिए, इ जिनियर और ओवरसियर होते हैं। इनके अलावा कुछ और 
भी कमचारी रहते हैं । 


म्युनिसपेलटियों के काये--साधारण दौर से म्युनिसपेलदियों 

के मुख्य कार्य ये हैं :-- _ 

(१ ) सर्वताधारण की सुविधा की व्यवस्था करना । सडके बनवाना, 
* उनकी मरम्मत कराना, उन पर छिड़काव कराना ओर पेड लगवाना, 
डाक-बंगला या सराय आदि साव॑जनिक मकान बनवाना; कहीं आग लग 
जाय तो उसे बुझवाना, श्रकाल में या जल की बाढ़ या अन्य विपत्ति के 
समय जनता की सहायता करना, व्यापार ओर उद्योग-धंधों की उन्नति, 
मकान वनवाना या नगर-निर्माण योजना अमल मे ' लाना, सिनेमाघर 
बनवाना, मजदूरों का कुशल-क्षेम | 

(२) स्वास्थ्य-रक्ञा । अस्पताल या औषधालय खोलना, चेचक ओर 
प्लेग के टीके लगाने तथा मैले पानी बहने का प्रवन्ध करना, और छूत 
की घीमारियों रोकने के लिए, उचित उपाय काम से लाना । पीने के लिए. 
स्वच्छु जल ( नल आदि ) की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों मे कोई 
हानिकारक वस्तु तो नहीं मिलायी गयी है; इसका निरीक्षण करना, 
शारीरिक उन्नति के उपाय; व्यायाम आदि की व्यवस्था | 

( ३ ) शिक्षा | विशेषतया प्रारम्मिक शिक्षा के प्रचार के लिए पाठ- 
शालाओं की समुचित व्यवस्था करना, मेले ओर नुमायश कराना | 

(४ ) रोशनी ( नितमें बिजली की रोशनी भी सम्मिलित है ) कराना; 
ट्रामवे तथा जोगी रेलों के बनाने में सहायता देना । 

कारय-पद्धति-स्युनिसपेलरी अपने कार्य की सुविधा के लिए, 

सारा प्रबन्ध विविध कमेटियों द्वारा करती है । प्रत्येक कमेटी में प्रायः ५ 
से १० तऊ सदस्य होते हैं। हर एक कमेटी का एक सभापति होता है। 


३१६ भारतीय शासन 


एक़ व्यक्ति दो या अधिक , कमेटियों का भी सदस्य हो सकता है | कमेटियो 
की नियुक्ति बोर्ड स्वयं करता है | कमेटी मे ऐसे आदमी भी मिला लिए, 
जाते हैं जो म्युनितपेलटी के सदस्य न हों, पर उस विपय मे अनुभवी हों, 
जिसकी कि वह कमेटी है। ऐसे सदस्य को 'को-आप्टेड' या मिलाए हुए, 
सदस्य कहते हैं| मुख्य कमेटियों निम्चिलिखित होती हँ--( १ ) राजस्व 
( फाइनेन्स ) कमेटी, ( २ ) शिक्षा कमेटी, ( ३ ) स्वास्थ्य कमेटी, ( ४ ) 
निर्माण-कार्य ( पब्लिक वकस ) कमेटी, (५) चुड़ी ( आक्ट्राय ) कमेटी | 
राज्य-सरकार स्यूनिस्पेलटी के काम की देख-भाल ओर नियन्त्रण 
करती है | कमिश्नर वजट की जॉच करता है ओर अनुचित समझे जाने 
वाले खर्च को रोक सकता है । 
आमदनी के साधन--इन संस्थाओं की आमदनी के मुख्य- 
मुख्य साधन ये हैं :--( १ ) चुड़ी | अधिकतर उत्तर भारत, बम्बई ओर 
मध्यप्रदेश में; यह इन संस्थाओं की सीमा के अन्दर आनेवाले माल तथा 
जानवरों पर लगती है। उत्तरप्रदेश में इस कर की इतनी प्रधानता है 
कि कुछ जिलों में म्युनिसपेलटियों का नाम ही चुड़ी पड गया है। (२ ) 
मकान और जमीन पर कर ( विशेषतया आसाम, बिहार, उड़ीसा) बम्पई, 
मध्यप्रदेश ओर पश्चिमी बंगाल में )। ( ३ ) व्यापार और पेशों पर कर 
€ विशेषतया मद्रास, उत्तरप्रदेश, बम्बई, मध्यप्रदेश और पश्चिमी बंगाल 
में )। (४ ) सडकों ओर नदियों के पुलो पर कर ( विशेषतया मद्रास, 
बम्बई, और आसाम में )। (५ ) सवारियों, गाडी, वग्गी, साइकिल 
मोटर ओर नाव का शुल्क | (६ ) पानी, रोशनी, हाठ-बाजार; कताई- 
खाने, पाखाने आदि का शुल्क ( ७) हैसियत, जायदाद और जानवरों 
पर कर | (८ ) यात्रियों पर कर। यह कर निर्धारित दूरी से अधिक के 
फासले से आने वालो पर लगता है ओर प्रायः रेलवे टिकट के मूल्य के 
साथ ही वसूल कर लिया जाता है । ( ६ ) म्युनिसिपल स्कूलों की फीस | 
( १० ) कांजी हौस की फीस। 


स्थानीय शासन-सस्थाएं; (२) न्युनिसपेलटियों आदि श्श्छ 


इसके अतिरिक्त म्युनिसिपल बो्डों' को राज्य की सरकार से भी 
आर्थिक सह्ययता मिल्रती है आर वे स्वयं भी व्यापार करके अपनी आय 
बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक बोर्ड के पास कुछ निजी सम्पत्ति भी होती है, 
जिसकी बिक्री करके या उसे किराए पर देकर वह आय प्राप्त कर 
सकता है। राज्य-सरकार की अनुमति से वह नए कर भी लगा सकता 
है| आवश्यकता पडेने पर वह उससे, अपनी स्थिति के अनुसार, ऋण 
भी ले सकता है । 


खचे और उसका ढंग---श््युनिसपेलटियो का व्यय उनके अनेक 
कर्तव्यों के पालन में होता है। विशेष व्यय सार्वजनिक सुविधा, साथ॑ 
जनिक सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, सामान्य प्रशासन में ओर आय एकत्रित 
करने मे तथा ऋण चुकाने आदि में होता है। म्युनिसपेलटियों द्वारा प्रति 
वर्ष लाखो रुपया खर्च किया जाता है | परन्तु बहुत सी म्युनिसपेलटियों 
में सतोषप्रद कार्य नहीं होता | इसका मुख्य कारण म्युनिसपल कर्मचारियों 
तथा बोर्ड के सदस्यों की असावधानी, तथा अनुत्तरदायित्व पूर्ण दृद्ध से 
कार्य करना है | उन्हे अपनी स्वार्थपरता को छोडकर ईमानदारी से काम 
नहीं करना चाहिए । 


सरकारी नियंत्रण-प्रायः म्युनिसपेलदियों को घन की बडी 
जरूरत रहती है | जिन कामों के लिए वे सरकार से सहायता लेती हैं, 
उनके सम्बन्ध में उन्हें सरकारी शर्तो' का पालन करना पडता है। कुछ 
म्युनिसपेलटियों को अपना वार्षिक बजट सरकार से स्वीकार कराना होता 
है, तथा कुछ के लिए यह आवश्यक है कि यदि वे कोई नया कर लगावें 
तो पहिले उसकी स्वीकृति ले लो। म्युनिसपेल्थ्यों के कामों की देख-रेख 
सरकार करती है, यदि किसी का काम ठीक न हो तो सरकार उसे तोड़ 
भी सकती है ' 


श्र्द भारतीय शासन 


कारपोरेशन 


कलकत्ता, बम्बई ओर मद्रास शहर में कारपोरेशन स्थापित हैं। 
इनके कार्य तथा कार्यपद्धति आदि म्युनिसपेलटियो के ही समान 
हैं; केवल इनका दर्जा ऊँचा है। बड़े शहरों की आवश्यकताश्रो 
की पूति के विचार से इनका संगठन प्रभावशाली बनाया जाता है। इनके 
सदस्यो का चुनाव तीन साल के लिए होता है। कारपोरेशन के चेयरमेन 
को मेयर ओर वाइस-चेयरमेन को 'डिप्टी मेयर! कहते हैँ । ये दोनो पदा- 
घिकारी इसके सदस्यों मे से ही चुने जाते हैं । इनका चुनाव प्रतिवर्ष होता 
है | इन्हे वेतन नहीं दिया जाता | कारपोरेशन अपने सारे कामों की 
देखरेख के लिए, एक वैतनिक पदाधिकारी नियुक्त करती है, जिसे एक्जी- 
क्यूटिव अफसर कहते हैं | इसके अतिरिक्त एक इन्जीनियर; एक स्वास््य- 
अफसर, एक सहायक एज़जीक्यूटिव अफसर होते हैं। सब को कारपोरेशन 
स्वय नियुक्त करती है, परन्तु राज्य सरकार से इनकी मंजूरी लेनी होती 
है। कारपोरेशन अपने सदत््यों की विविध कमेटियों का संगठन करके 
उन्हें भिन्न भिन्न कार्य बांट देती है | 


नागपुर और जबज्नपुर आदि में भी कारपोरेशन स्थापित करने का 
विचार हो रहा है। 


टाउन एरिया ओर नोटिफाइड एरिया 


जिन कस्बो की जनसख्या दस हजार से लेकर वीस हजार तक होती है, 
उनकी स्थानीय शासन-सस्थाएँ “टउन-एरिया” कही जाती है; ओर जिनकी 
जनसंख्या पांच हजार ओर दस हजार के बीच मे होती है, उनकी स्थानीय 
शासन-संस्थाएँ 'नोटीफाइड एरिया' कहलाती है । ये अधिकतर पंजाब ओर 
उत्तर्रदेश में है। इन्हे स्यु|नसपेल्टियों के थोड़े-योडे अधिकार होते हैं । 
ये अपने-अपने क्षेत्र में स्वच्छता, पीने के पानी का प्रबन्ध, सडको का प्रबन्ध, 
हानिकारक व्यापार एवं व्यवसाय पर नियन्त्रण रखने आदि का कार्य करती 


स्थानीय शासन-संस्थाएं; (२) म्युनिसपेलणियों आद. ईरे६ 


हैं । म्युनिसपेलटियो की अ्रपेक्ञा इनकी आय कम होती है, और इनके 
अधिकतर सदस्य मनोनीत होते हैं । 


यउन-एरिया के लिए, एक टाउन समिति (कमेटी ) होती है| 
इसमें एक चेयरमेन, पॉच और सात के बीच मे चुने हुए सदस्य, ओर दो 
मनोनीत सदस्य होते हैं । इन सदस्यों की अवधि चार साल की होती 
है। इनका निर्वाचन तथा काम म्युनिसपेल्टी के समान ही होता है | 


नोटीफाइड एरिया के- लिए तीन या चार सदस्यों की एक समिति 
होती है | इसके सदस्य या तो सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, 
वोटरों द्वारा निर्वाचित होते हैं, या कमिश्नर द्वारा मनोनीत, या कुछ निर्वा- 
चित ओर कुछ मनोनीत होते हैं। इसका चेयरमेन या तो सरकार 
द्वारा मनोनीत होता है या जनता द्वारा निर्वाचित। इनमें अन्य विविध 
कर्मचारी होते हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र मे कार्य करते हैं । 


इन समितियों के अधिकार और कर्तव्य सीमित होते हैं। म्युनिस- 
पेल्टियों से इनकी आय कम होती है| ये केवल छोटे-छोटे कर जैसे घर, 
भूमि, तथा जायदाद पर कर लगा सकती है । प्रत्येक क्षेत्र [ एरिया ] का 
एक फंड होता है । इसके फंड को नीचे लिखे श्रोतों से आय होती है +--- 
न्यायालय द्वार दिलवाई हुई रकम, करों की आय, जुर्मानों की आय, 
एरिया के कर्मचारियों द्वार एकत्रित गोबर आदि की बिक्री की आय, 
नंजूल की भूमि का किराया, उसकी बिक्री की आय, जिला-बोड और सरकार 
की दी हुई सहायता । इस कोष का रुपया सडको का निर्माण कराने 
उनकी मस्ममत कराने, कुए तथा तालाब खुदवाने और उनको सुरक्षित 
रखने, पीने का पानी का प्रबन्ध करने, सफाई तथा रोशनी आदि का 
प्रबन्ध करने में ओर अपने क्षेत्र की उन्नति मे खच किया जाता है। 
सरकारी कर्मचारी एस० डी० ओ० (सब-डिवीजन-अफसर ) या तहसीलदार 
इनके कार्यो' की देख-रेख करते हैं। 


३३० भारतीय शासन 


केन्टूनमेंट बोड 
बडे नगरों के वे माग, जिनमे सेना रहती है, म्युनिसपेलटी के अधिकार 
क्षेत्र से बाहर होते है। ऐसे क्षेत्रों के लिए निर्वाचित बो्ड किन्दूनमेंट 
( छावनी ) बोर्ड' कहलाता है। इसका सभापति कोई सरकारी ' कर्मचारी 
होता है। इस बोर्ड के अधिकार और कर्तव्य म्युनिसपेलटी की तरह के 
होते हैं | इसके प्रबन्ध पर अन्तिम नियत्रण सेना-विभाग का रहता है | 


इम्प्र वमेंट ट्रस्ट 

बढ़े बढ़े शहरों की उन्नति या सुधार" के लिए कभी-कभी विशेष कार्य 
करने होते हैं; जैसे सडकों को चौडी करना; घनो बस्तियों को हवादार 
बनाना गरीबों और मजदूरों के लिए मकानों की सुब्यवस्था करना आदि | 
इंन कामों को म्युनिसपेलटियाँ नहीं'कर सकतीं; उन्हे तो अपना रोजमर्रा 
का काम ही बहुत है। अतः इनके - वास्ते “इम्प्रवमेट ट्रस्ट बनाये जाते 
हैं। ये कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद लखनऊ ओर कानपुर आदि में हैं|, 
इनके सदस्य प्रान्तीय सरकार, म्युनिसपेलटियों तथा व्यापारिक संस्थाओं 
द्वार नामजद किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए. की जाती 
है । ट्रस्ट की बैठक साधारणतया प्रति मास होती है| सदस्य अपने में से 
किसी को चेयरमेन चुन लेते हैं। ट्रस्ट एक वैतनिक सेक्र ठरी तथा अन्य 
कर्मचारियों को नियुक्त करता है। यह अपने श्रधिकारगत भूमि आदि का 
किराया या कीमत तथा आवश्यकतानुसार ऋण या सहायता लेता है । 

इम्प्रवमेट ट्रस्ट की स्थापना इसलिए, की जाती है कि वह शहर को या 
उसके खास-खास हिस्सों को नए, ढंग से, एक निर्धारित योजना के अनुसाए 
बसाने का प्रवन्ध करे, जिससे घरों की बनावट में हवा ओर रोशनी का 
काफी ध्यान रखा जाय। शहर को नए ढंग से बसाने या उसमे कुछ 
- पस्ि्तन करने में कुछ लोगों को बहुत हानि भी सहनी पडती है। उनके 
मकान गिराए जाते हैं और उन्हें मुश्नावजे मे मामूली रकम मिलती है । 
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स्थानीय शासन सस्थाएं; (९) म्युनिसपेलण्यों आदि. ह३१ 


इसलिए, अनेक स्थानों में इम्प्रवमेट ट्रस्ट का बहुत विरोध होता है | 
परन्तु लोगो को लोकहित की भावना से एक सीमा तक अपनी निजी 
हानि सहने के लिए तेयार रना चाहिए | 

५ 

पोट द्रस्ट 


उन बढे-बड़े नगरों में जो समुद्र के किनारे पर हँ--जैंसे कलकत्ता, 


नि ञ् ; हक 
बम्बई, तथा मद्रास में कारपोरेशन, तथा इम्प्रवर्मेंट ट्रस्ट के अति- 


रिक्त पोरट-ट्रस्ट भ स्थापित किए, गए हैं। इन संस्थाओं का मुख्य 
कार्य, समुद्र के किनारे घाट बनवाना; मालगोदाम बनवाना, माल की 
लदाई और उतराई की समुचित ब्यवस्था रखना, माल को गोदामो में 
सुरक्षित रखना और उसकी देखभाल रखना, यात्रियों की सुविधा का 
प्रबन्ध करना और बअन्दरगाहों की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना 
है | इन द्रस्टो के सदस्य कुछ तो रुरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, कुछ चेम्तर- 
आफ-कामस जैसी. व्यापारिक संस्थाओं से निवांचित ओर कुछ कार्पोरेशन 
द्वारा निवांचित किए जाते हैं। कलकत्ते के अतिरिक्त सब पोर्ट-द्रस्टो में 
निर्वाचित सदस्यों की संख्या मनोनीत सदस्यों से अधिक रही हैं। 
समुद्रतट, नगर के निकटवर्ती समुद्र-माग या नदी पर इनका अधिकार 
होता है। इनकी पुलिस अलग रहती है। इनके सभासद कमिश्नर या 
ट्रल्टी कहलाते है। इनके प्रवन्ध में सरकारी नियंत्रण अधिक रहता है। 
पोर्ट ट्रस्ट की आय के साधन ये हैं :--मान्न की लदाई और उतराई, 
गोदामों के कियये तथा जहाजों के कर । इन्हें आवश्यक कामों के लिए 
कर्ज लेने का भी अधिकर है। 

; >् भर >< 


विशेष पक्तव्य--दमारी स्थानीय शासन संस्थाओं मे, कुछ थोड़े से 
अपवादों को छोड कर, ऊंची योग्यता या आदश वाले व्यक्ति कम जाते हैं; 
अनेक आदमी कोई खास कार्यक्रम लेकर नहीं पहुँचते; व्यक्तिगत स्वार्थ, 
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कीति या यश आदि के लिए जाते हैं, ओर दलबन्दी करते हैं, जिससे 
सार्वजनिक हित की उपेक्षा होती है | मतदाताओं को चाहिए, कि मित्रता 
या खितेदारी आदि का लिहाज छोडकर; काय करनेवाले सदस्य निर्वाचित 
किया करे, और समय-समय पर इस वात की जांच करते रहें कि सदस्य 
अपने कतंव्य का समुचित पालन करते हैँ या नहीं। पुनः हमारी अधिकांश 
म्युनिसपेलटियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है | इनकी आब बहुत 
कम है, और इन्हे अपने कार्य के लिए, आवश्यक धन के वास्ते परमुखा- 
पेक्ी रहना पडता है। इसलिए इनके द्वारा किए. जाने वाले कार्यों का 
असन्तोषप्रद रहना स्वाभाविक ही है । 


यह भो उल्लेखनीय है कि यद्यपि इन संस्थाओं की स्थापना का कार्य 
आरम्भ हुए; सो वर्ष होने को आए, अ्त्र तक इन्हें स्थानीय पुलिस 
आदि सम्बन्धी नवीन अधिकार नहीं दिए गए.। अन्र देश स्वतंत्र हो 
गया है; आशा है, ये अपने महान्‌ कतंव्यों को पूरा करने योग्य बनाई 
जायंगी | अ्रन्य बातों में इस बात की बडी आवश्यकता है कि इनके 
सदध्ष्य अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखें। जनता में उन्हें निगर-पिता 
कहा जाता है। उन्हें चाहिए. कि वे नगर निवासियों के हित ओर 
उन्नति में उसी प्रकार लीन रहे, जैसे एक योग्य पिता अपनी संतान के 
लिए रहता है | 


सत्ताइसवाँ अध्याय 


सरकारी नोकरिया 


जनता की अभिलाषा-आकांक्षाओं को साकार बनाने का 
ए्‌ ्ध न्त्रियोँ 
काय मन्त्रियों का होता है। परल्तु मन्त्रियों की बनाई हुई योज- 
नाओं व ओदेशों को ठीक ढंग से कार्य-रूप में परिणत करने 
रे चर 
का कतंव्य-भार शासन-यन्त्र का ही होता हे। अब यदि उस 
९ 
शासन-यन्त्र की चालक नौकरशाही विरोधी भाव, कर्तव्यभावना- 
हीन व निकम्सी हो तब फिर क्या होगा ! 
पं --प्रिताप' 


सरकारी नोकरों का महत्व--शासनकार्य का जनता के लिए, 
यथेष्ट हितकर होना, या न होना कायदे-कानून के अतिरिक्त, बहुत-कुछु 
सरकारी कर्मचारियों की योग्यता, अनुमव ओर देश-हितेषिता पर निर्मर 
होता है | देश का संविधान कितना ही अ्रच्छा क्‍यों न हो, उसके मंत्री 
कितने ही लोकप्रिय और देश-प्रेमी क्‍यों न हों, यदि उनके अ्रधीन काम 
करनेवाले सरकारी कर्मचारी योग्य नहों तो शासन अच्छा नहीं हो 
सकता । जनता का सुखी रखने ओर देश की उन्नति करने के लिए, कतेव्य- 
परायण, सेंवा-भावी, निल्नज्ञ ओर ईमानदार सरकारी कर्मचारियों की 
आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्रात्मक शासन-प्रणाली मे मंत्रि- 
परिषद्‌ तो समव-समय पर वदला करती है पर्तु राज्य के कमचारी अपने 
स्थानों पर बने रह कर इस पखितन से प्रशासन कार्य में कोई अव्यवस्था 
होने से राक सकते है। मंत्रिपरिषद का काय नीति निर्धारित करना 
होता है। राज्य के स्थायी कर्मचारी ही उस नीति के अनुसार शासन- 


३३४ ४ भारतीय शासन 


कार्य चलाते हैं। इससे इनका महत्व स्पष्ट हैं। भारत श्रत्र स्वतत्र हा 
गया है | तथापि सरकारी नौकरियों का ढांचा बहुत कुछ वही है, जो 
अंगरेजों के समय में था; अंगरेजो की चलाई हुई कुछ परम्पराएँ श्रभी 
बनी हुई है | इसलिए, भारत की सरकारी नौकरियों सम्बन्धी वर्तमान स्थिति 
का विचार करने से पहले यह जानले कि अ्ंगरेजा के समय में यहां उनकी 
क्या व्यवस्था थी । 
अँगरेजों के समय में सरकारी नोकरियाँ--भारतवर्ष 
में सोच पदो के लिए नियुक्तियां सम्राद द्वारा होती थी । इनमें गवर्नर- 
जनरल, कमांडरनचीफ, तथा वड्भाल, बम्बई और मद्रास के गवर्नर 
आदि शामिल थे । इन पदों से नीचे इंडियन सिविल सबिस ( आई० सी० 
एस० ) का दर्जा था, इसकी ट्रेनिंग इंगलेंड मे होती थी। इसके कर्मचारी 
प्रायः प्रांतो का ही काम करते थे, परन्तु क्योकि इनकी भर्ती भांरत-मंत्री- 
द्वारा समस्त भारत के लिए. होती थी, ये आाल-इग्डिया ( श्रखिल भारत 
वर्षीय ) स्बिस वाले कहलाते थे। इनमे से ही निला-मजिस्ट्रेंट, सेशन 
जज, कमिश्नर, आदि की नियुक्ति होती थी। यहाँ तक कि ये बंगाल, 
बम्बई और मद्रास को छोडकर, अन्य प्रांतों के गवर्नर तक हो सकते थे । 
इनके वाद, दूसरा नम्बर उन कर्मचारियों का था, जो प्राविन्शल (प्रान्तीय) 
सिविल सविस ( पी० सी० एस० ) के मिन्न-मिन्न विभागों मे) अपनी 
योग्यतानुसार नियत किए जाते थे । भरती के लिए कभी तो परीक्षा होती 
थी, और कमी नीचे की सर्विस के आदमी उसमें बदल दिए, जाते थे | 
प्रांतीय सिविल सर्विस में प्रान्त का नाम होता था, जैसे मद्रास सिविल 
सर्विस | इस सर्विस में डिप्टी कलेक्टर, मुन्सिफ, स्कूलों के इन्स्पेक्टर, 
कालेजों के प्रोफेतर, आदि कम्मचारी होते थे। प्रान्तीय सर्विस के धाद 
सबार्डिनेट सर्विस या छोटे ' कर्मचारियों का नम्बर था। इनकी नियुक्ति 
मिन्न-मिन्र प्रा्तीय सरकारें, अथवा उनके विविध विभागों के उच्चाधिकारी 
-करते थे, ॥ 
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भारतवर्ष में सर्वसाधारण के लिए, इंडियन तिविल सर्विस का ही 
राज्य था । कलेक्टर तथा जनता से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य उच्च अधिकारी 
इसी सविस के होते थे। अंगरेज सरकार इस सर्विस को शासन का 
फौलादी चोखटा कहतो थी। इसका संगठन ही इस ढूँग पर किया 
गया था कि जनता पर मजवूती से हकूमत हो सके। अधिकारियों मे 
हकूमत की भावना भरी होती थी; लोकसेवा की कल्पना उनके दिमाग से 
नहीं आती थी । 


वर्तमान व्यवस्था--भारत के लतस्त्र होने पर इंडियन सिविल 
सर्विस समात्त कर दी गई, अब उसकी जगह भारतीय शासकीय सेवा या 
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसों (आई० ए० एस० ) की व्यवस्थों की 
“गई है | अब किसी पदाधिकारी की नियुक्ति भारत-मन्त्री द्वाय नहीं होती, 
और न उसके लिए इंगलेंड में जाकर परीक्षा देने की जरूरत रही | अत 
सब नियुक्तियां तथा परीक्षाएँ ओर ट्रेनिंग आदि यहा ही होती हैं| सरकारी 
नोकरियां यहा की सभी जातियों तथा सम्प्रदायों के लिए. समान रूप से 
खुली हुई हैं | ज्लियोँ भी उन्हें प्रात्त कर सकती हैं, ओर कर रदी हैं। 
नौकरियों के दो भेद हैं:--( १ ) सैनिक, और ( २) असैनिक ( सिविल ) 
या मुल्की | पहले सैनिक सेवाओं का विचार करते हैं । 


(१) सैनिक सेवाएँ 

संसार की वर्तमान स्थिति में देश-रक्ञा के लिए सैनिक सेवा का 
महत्व सष्ट है। भारत के स्वतन्ध होने पर अब देश-रक्षा का दायित्व 
हम पर ही है। इसलिए सेना सम्बन्धी शान की ओर नागरिकों की यथेष्ट 
रुचि होनी चाहिए ! 

सैनिक व्यवस्था--भारतीय सेना की व्यवस्था के लिए, मंत्रि- 
परिषद में रक्षा-मंत्री रहता है, ओर मत्रि परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। 
देश की रक्षा का कार्य इतना महत्वपूर्ण हे कि इसके लिए रक्षाःमंत्री 
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के अतिरिक्त मंत्रिपरिषद की एक रक्षा-समिति है । इसका समापति 4धान रे 


मंत्री होता है ओर अन्य तीन सदस्य उपप्रधान मत्री, अर्थ मंत्री, रक्षा 
मंत्री हैं। यातायात मंत्री भी अपनी व्यक्तिगत हैसियत से इसमें सम्मिलित 
हैं। देश की सैनिक नीति निर्धारित करने का कार्य इस समिति के हाय में 
हैं परन्तु इसका निरणुय मंत्रिपरिषद के संमुख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक 
है, ओर उसका निर्शय अन्तिम होगा | 

रक्ञा-सचिवालय के अधीन भारत की सेना के तीनो अद्भ हैं--थल 
सेना, जल सेना ओर नम सेना | तीनों अंगों के अलग-अ्रन्नग सेनाफति 
हैं, जो अपने-अपने विभाग का संचालन करते हैं | प्रत्येक अ्रंग का प्रधान 


कार्यालय देहली में स्थित है | इसके अंतर्गत, व्यवस्था की दृष्टि से और 


कई विभाग हैं, जो सैनिकों की भर्ती और उनके लिए शत्ात्र, अन्य 
आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्यान्न आदि की व्यवस्था करते हैं | 


सैनिकों की भर्ती, सैन्य संचालन, सैन्य विसर्जन आदि का कार्य एडजू- 
टेंट जनरल का विभाग करता है। सेना सम्बन्धी निर्माण कार्य के लिए 
सेना का इंजिनियरिग विभाग अलग है । सैन्य दल की गति तथा उनके 
भोजन एवं निवास आदि की व्यवस्था 'कार्टर मास्टर जनरल का विभाग 
करता है। सैनिक कार्यवाही के लिए. सैन्य संचालन विभाग है । 

थत्न स॑त्ता--भारत की थल सेना में इस सम्रय तीन कमानड हैं। 
(१ ) पूर्वी कमान्ड ( केन्द्र रॉची ) ( २) पश्चिमी कमान्ड (केस 
दिल्ली ) ( ३ ) दक्षिणी कमान्ड ( केन्द्र पूना ) | थल सेना में पूर्ण रूप 
से भारतीयकरण हो गया है ; अ्रत्र॒ किसी भी कार्यवाहक पद पर विदेशी 
अफसर नही हैं | भर्ती के सम्बन्ध में सैनिक-असैनिक जातियों का भेदभाव 
समाप्त कर दिया गया है | 

नो सेना--विभाजन के कारण भारतीय नो सेना बहुत कमजोर हो 
गई थी | उसे ठीक करने तथा उसका राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार 
ने एक दस-वर्षीय कार्यक्रम स्वीकार किया है | करांची की युवक शिक्षण 


गा 
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( बोयज ट्रेनिंग ) संस्था पाकिस्तान में चले जाने से जो कमी हो गई थी, 
वह विजगाप्टम में नया स्कूल खुल जाने से दूर हो गई है। वहाँ एक 
नोसैनिक कालेज खोलने का भी विचार हो रह्य है | इस योजना के अमल 
में आजाने पर भारतीयों को नौसैनिक ट्रेनिंग के लिए इंगलेंड भेजने की 
जरूरत नहीं रहेगी ! 


हवाई सेना--आधुनिक युग मे स्थल सेना और नौ सेना की 
अपेक्षा हवाई सेना का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका प्रारम्म 
१ अप्रेल १६३३ को हुआ था। सन्‌ १६४७ में पाकिस्तान बन जाने 
पर इसका भी विभाजन होना अनिवार्य था। विभाजन के बाद इसमें सात 
लडाकू वेडे और एक ढुलाई का बेडा रह गया। भ्गरत की विशालता 
देखते हुए यहाँ की हवाई सेना अभी पर्यात नहीं कही जा सकती , इसके 
और अधिक विकास की आवश्यकता है। मारत सरकार इस ओर 
प्रयत्षशील है | 


सैनिक शिक्षा--देश की सत्ता का काय अच्छी तरह तभी किया 
जा सकता है, जन्र कि सेना! के अऊसरों की शिक्षा की उचित प्रबन्ध हो । 
योग्य उम्मेदवारों के चुनाव के लिए 'सिलेक्शन बोड' की स्थापना की गई 
है, जो शिक्षा सम्बन्धी योग्यता की आवश्यक परीक्षाओं के अतिरिक्त 
मनोवैज्ञानिक परीक्षा भी लेते हैं | इससे यह लाभ होता है कि मनुष्य के 
चरित्र) पैय्य आदि का पता लग जाता है, जिसकी सेना में भारी आवश्य- 
कता होती है। अन्र तक भारतीय सेना के उच्च अफसरों की शिक्षा 
इंगलेड के सेंटस्ट आदि मिलिटरी स्कूलों में होती थी। कुछ वर्षों से 
देहराबून में थल-सेना सम्बन्धी शिक्षा के लिए एक मिलिटरी कालेज कार्थ 
कर रहा है। अब भारतीय स्ा-सचिवालय के अन्तर्गत एक सैनिक शिक्षा 
सेबन्धी विभाग की स्थापना की गई है, जिसके श्रन्तर्गत विविध संस्थाएं 
कार्य कर रही हैं। 
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राष्ट्रीय एकाडेमी--भारत सरकार ६ करोड रु० के खर्चे से एक 
राष्ट्रीय एकेडेमी स्थापित करने का विचार कर रही है। जूत १६४६ से पूना 
से १०७ मील दूर खडकबसला में इस निर्माण-कार्य प्रारंभ हो गया है। 
इसमें सेना के तीनो अगों की शिक्षा की व्यवध्था होगी। साधारण कोसे 
तीन वर्ष का होगा। भारतीय सेना के प्रत्येक भावी अफसर को तीनों प्रकार 
की शिक्षा ग्रहण करनी होगी, परन्तु वह जिस प्रकार की सेना में प्रविष्ट 
होने वाला होगा, उस्तकी विशेष शिक्षा प्रदान की जावेगी। इस एकडेमी 
बनने तक के लिए देहरादून, की ही मिलियरी एकेडेमी में, जिसका 
नाम अछ आमंड फोर्सेज ऐकेडेमी' कर दिया गया है, एक इत्टर-सर्विस- 
बिंग स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त कई शिक्षालय कार्य 
कर रहे हैं । 

राष्ट्रीय केडेट कोर॒--युवको में देश की रक्षा की ओर रुचि पैदा 
करने के लिए एक राष्ट्र केंडेट कोर ( सैनिक शिक्षा-दल् ) का संगठन 
किया गया है । इसमे सत्र प्रान्तो और रियासतो से छात्रों को भरती किया 
गया है | इसकी बड़ी शाखा में कालेजो ओर विश्व-विद्यालयों के २५,००० 
और छोटी शाखा में झ्कूलों के ५०,००० विद्यार्थी लिए, जा चुके हैं| 
शीघ्र ही एक शाखा लडकियों के लिए स्थापित की जाने वाली है | 


पादेशिक सेना--राष्ट्रीय केडेट कोर केवल छात्रो के लिए है। 
नागरिकों के लिए. एक प्रादेशिक सेना संगठित करने की योजना बनाई 
गई है। इसमें १,३२०,००० आदमियो को भरती किया जायगा | पहले 
जो प्रादेशिक सेना थी, उसमें केवल स्थल सेना के दस्ते रहते थे, लेकिन 
अब इसमे सेना की तीनो शाखाओं के दस्ते रहेंगे । इसमें दो प्रकार की 
इकाई ( यूनिट ) होगी--प्रान्दीोय और शहरी । प्रान्तीय इकाइयो की भर्ती 
देहाती ज्षेत्रो से होगी। ट्रेनिंग प्राप्त कर लेने पर यह सेना न केवल 
नियमित सेना की सहायक के रूप में काम करेगी वरन्‌ दूसरी रक्यापक्ति के 
“रूप में देश की समुद्रवर्ती तथा हवाई रक्षा व्यवस्था की भी संभलेगी, 
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तथा संकर-काल में देश की शान्तिःरक्ञा का कार्य स्वयं संभाल कर निय- 
मित (रे्यूलर) सेना को अधिक महत्व के कार्यो' के लिए; मुक्त करेगी | 

सेना ओर सामाजिक कार्य--विदेशी शासन के हस्ने से 
जनता और सैनिकों को एक दूसरे से अलग करनेवाली विदेशी सत्ता की 
दीवार हू गई है ; अब सेनिकरों को नागरिक हित के कार्यो मे सहायक 
होना चाहिए। जो सैनिक देश के मुल्की ( असेनिक ) कार्य करने योग्य 
हों, उनसे अवकाश के समय दूसरे उपयोगी कार्य लिये जायें। उदाहरण 
के लिए. जो लोग सडके, पुल आदि तैयार करने मे कुशल हों, वे शान्ति- 
काल में देश के निर्माण-काय में योग दें; इसी प्रकार सैनिक चिकित्सक 
शान्ति के समय देश मे स्वास्थ्य और चिकित्सा की उन्नति में सहायक हों । 
इससे जनता को सैनिक व्यय का वथेष्ट लाभ मिल सकेगा, और देश का 
व्यय-मार बढ़े बिना ही बहुत सा लोकोपयोगी कार्य होता रहेगा | सेना 
इस दिशा में सहयोग दे रही है, उसका निरंतर जारी रहना और उसमें 
प्रगति होते रहना आवश्यक है । 

सैनिक सेवाओं की बात यहीं समाप्त करके अब असेनिक सेवाओं का 
विचार करते हैं, इनसे लोगों का अधिक सम्बन्ध ओर सम्पर्क रहता है । 


(२ ) अपैनिक सेवाएँ 


असैनिक सेवा निम्नलिखित तीन वर्गों में विभक्त है-- 

१--अखिल भारतीय सेवाएँ । इनमे भारतीय प्रशासन सेवा और 
भारतीय पुलिस सेवा हैं। स्वतंत्रता के बाद “इंडियन फारेन सर्विस 
( भारतीय वैदेशिक सेवा ) का संगठन ओर हुआ है। इन सेवाओ के 
आदमी देश भर मे कहीं भी रखे जा सकते है | 

. (२) संघीय सेवाएँ । इनमे रेलवे सेवा, भारतीय डाक व तार सेवा, 

भारतीय आयात निर्यात सेवा, उच्चतम न्यायालय , भारतीय लोकसेवा आयोग 
आदि के कर्मचारी सम्मिलित हैं। ये पूर्णतया संघ सरकार के अधीन हैं | 
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(३ ) राज्य सेवाएँ। प्रत्येक राज्य में राज्य की असैनिक सेवाएँ हैं | 
इनमें विविध विभागों के पदाधिकारी होते हैं; यथा डिप्टी कलेक्टर, 
डिप्टी सुपर्रिटेन्डेंट पुलिस, निला-स्कूल-इन्प्पेक्टर आदि। इनके नीचे 
सवार्डिनेट लोकसेवा वाले होते हैं, जैसे तहसीलदार, थानेदार, सरकारी 
स्कूलों के अध्यापक आदि | इनसे नोचे चपरासी आदि दोते हैं | 


कमचारियों सम्बन्धी नियम--संघ्र तथा राज्यों के कर्म 
अरियों की नियुक्त आदि के नियम बनाने का अधिकार संसद तथा 
शज्यों के विधानमंडलों को है। राष्ट्रति तथा राज्यपाल या राब- 
प्रमुख को इस सम्बन्ध में नियम बनाने का अ्रधिक्रार उसी समय तक 
होगा, जब तक कि संसद या राज्यों के विर्धान-मंडल विधि द्वारा नियम 
नवना दें। 


कोई भी व्यक्ति जो रांव की या राज्य की सेवा का सदत्य है 
ऐसे किसी अभिकारी छारा अपने पद से नहीं हयया जाएगा, जो उसे 
नियुक्त करने वाले अ्रधिकारी के नीचे है । पद से हटाए जाने से पहले 
उसे उसके विरुद्ध किए हुए. श्राक्षेपों का उत्तर देने का धमुचित अवसर 
दिया जावगा | परन्तु बह अवसर इन दशाओं मे नहीं दिया जायंगा-7 
(१) जब उक्त लोकसेवक को आचार के आधार पर दंड दिया गया हो | 
(२) जत्र पव्च्युत करने वाला अधिकारी लिखित रूप से यह सूचित 
करदे कि उस व्यक्ति को उत्तर देने का अवसर मिलना व्यवह्यार्कि नहीं 
है।( ३) जब यथा-स्थिति राष्ट्रपति, राज्यपाल या राजप्रमुख को यह 
संतोष हो जाय कि राज्य की सुरक्षा के हित में उस व्यक्ति को ऐसा अवसर 
देना उचित नहीं है। 


लोकसेवा आयगों की व्यवस्था---शासन प्रवन्ध के सुवारू 
रूप में संचालन के लिए, यह आवश्यक है कि प्रत्येक पद या सेवा के लिए 
अनकूल, सुयोग्य एवं निस्पक्ष अधिकारी नियुक्त किए जावें। यदि ऐसा 
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न किया गया और राज्य के मत्रिपरिषद्‌ ने अपने ही दल के लोगों को 
संतुष्ट करने के हेठु राजकीय पदों पर नियुक्त कर दिया तो इससे शासन- 
प्रबन्ध का स्तर ही नहीं विर जायगा, वरन्‌ भ्रष्ट तथा बेइमानी को प्रोत्सा- 
हन मिलेगा; इसलिए संविधान में लोकसेवा आयोग या कमीशन की 
व्यवस्था की गई है, जिससे पदाधिकारियों की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से की 
जा सके | संध के लिए संधीय लोकसेवा आयोग, तथा प्रत्येक स्वायत्त 


“ राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। यदि दो या अधिक- 


न 


छा 


राज्य अपने लिए. अलग-अलग आयोग न बना कर एक सयक्कत आयोग 
स्थापित करना चाहें तो उनकी विधान-समभाओ्रों द्वारा इस आशय का 
प्रस्ताव स्वीकार होने पर संसद विधि बना कर उनके लिए. एक संयक्त 
आयोग नियुक्त करने की व्यवस्था करेगी । 

लोकसेवा-आयोगों की नियुक्ति--उघ के लोकसेवा आयोग 
तथा संयुक्त लोकसेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा अ्रन्य सदस्यों की नियुक्ति 
राष्ट्रपति करे ॥ | राज्यों के लोकसेवा आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की 
नियुक्ति राज्यपाल या राजप्रमुख के द्वारा होगी। सदस्यों की संख्या का 
निश्चय राष्ट्रपति तथा राज्यपाल या राजप्रमुख करेंगे। प्रत्येक आयोग के 
सदस्यों में से आधे सदत्य ऐसे होंगे, जो भारत सरकार अथवा राज्यों की 
सरकारों की अ्धीनता में कम से कम दस वर्ष किसी पद पर रहें हों | 

आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति छः वर्ष के लिए होगी, परल्तु 
किसी भी दशा में सवीय आयोग का सदस्य ६५ वर्ष की आयु, और 
संयुक्त तथा राज्य के आयोग के सदस्य ६० वर्षपकी आयु होने के पश्चात्‌ 
अपने पद पर नहीं रह सकेंगे। इससे स्पष्ट है कि आयोग का कोई 
सदस्य यदि छः वर्ष के पूव ही उपर्युक्त आयु का हो जाता है तो उसे अपने 
पद से अवकाश अहण कर लेना होगा। कोई सदस्य अपने सेवा- 
काल की समाप्ति के पश्चात्‌ उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जायगा | 
सदस्यों का वेतन उनके काय-काल में कम नहीं किया जा सक्रेगा | 
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पद-निवृत्ति--लोकसेवा आयोग का कोई भी सदस्य खय॑ 
अपने पद से त्याग-पत्र दे कर अलग हो सकता है; अ्रथवा राष्ट्रपति उसे, 
उच्चतम न्यायालय द्वारा जॉच कराने से दुराचारी या दुबंल प्रमाणित 
होने पर, पदच्युत कर सकेगा । राष्ट्रपति आयोग के श्रध्यक्ष या किसी भी 
सदस्य को निम्नलिखित किसी आधार पर पद से हता सकेगा--(१) वह 
सदस्य न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, (२) उसने 
अपने सेग-काल में अपने पद का काम करने के अतिरिक्त कोई अन्य 
सवेतन काम किया हो, या (३) वह शारीरिक अथवा मानसिक दुर्बलता से 
पीडित छो | यदि किसी सदस्य का भारत सरकार या किसी राज्य की 
सरकार द्वारा दिए, गए ठेके से कोई सम्बन्ध है, या उसमें उसका कोई 
स्वार्थ है, या वह उसके लाभ में भाग लेता या उससे प्राप्त घन से लाम 
उठांता है तो उसका यह कार्य दुराचरण समभा जायगा | 
आयोगों के कार्य---संघीय ओर राज्यों के लोक सेवा 

आयोगों का प्रमुख कार्य सघ तथा राज्य के सरकारी पदों पर नियुक्तियी के 
सम्बन्ध में उम्मेदवारों के लिए, प्रतियोगिता-परीक्षाओं का संचालन वे 
उनकी व्यवस्था करना होगा | संघीय लोकसेवा आयोग का यह भी कर्तव्य 
होगा कि वह दो या श्रधिक राज्यों की प्रार्थना पर उनके लिए, विशिष्ट 
योग्यता चाल उम्मेदवारों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में योजनाएँ तैयार 
करे और उनके अनुसार कार्य-सम्पादन मे योग दे | 

संघ सरकार संघीय आयोग से) एवं राज्यों की सरकारे राज्यों के 
आयोगो से निम्नलिखित विपयो में परामर्श लेंगी -«' 

१--नागरिक पदों के लिए. एवं 'नागरिक नौकरियों की नियुक्ति की 
अगाली के सम्बन्ध भे | 

२--नागरिक सेवाश्रों तथा पदों पर नियुक्तियो के सम्बन्ध में पालन 
करने योग्य सिद्धान्तों तथा पदोन्नति एवं स्थानान्तर के संत्रथ में, तथा 
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नियुक्त और पदोन्नति के संबन्ध में उम्मीदवारों की उपयुक्तता के 
संबन्ध में । 

३--भारत सरकार तथा राज्य-सरकार के अधीन सेवा करने वाले 
व्यक्तियों के समस्त अनुशासन सबन्धी मामलों मे । 


४--भारत सरकार या राज्य की सरकार के अधीन सेवा करने 
न 6 श्‌ 
वालों के दावे, या उनके विरुद्ध की जाने वाली अनुशासन की कायवाही | 


संघ या राज्य के पिछड़े समुदायों के नागरिकों के लिए निर्धारित 
सुरक्षित स्थानों तथा नियुक्तियो के संबन्ध मे आयोगो से मंत्रणा नहीं ली 
जायगी । 

संसद या राज्य की विधान-सभा संघीय आयोग तथा यज्य के आयोग 
द्वारा अतिरिक्त कार्यों के सपादन के संवन्ध मे निश्चय कर सकती है | 

आयोगों का व्यय---संघीय कमीशन तथा राज्य-कमीशन के 
कुल व्यय क्रमश संघ-सरकार ओर राज्य-सरकार की संचित निधि से दिए, 
जायगे; ये अ्रनिवार्य मदों मे हैं, अर्थात्‌ इन पर संसद ओर , राज्य के 
विधान-मंडल का मत नहीं लिया जायगा | | 

आयोगों का' वार्षिक विवरण-- संघीय लोक सेवा आयोग 

का यह कतंव्य होगा कि वह अपने कार्य का वार्षिक विवरण राष्ट्रपति को 
दे । राष्ट्रपति उस विवरण की एक प्रति ओर उसके साथ एक आधवेदन- 
पत्र, जिसमें ऐसे मामलों की व्याख्या को जायगी जिनमें आयोग की मंत्रणा 
स्वीकार नही की गई, संसद के दोनो सदनों के संमुख प्रस्तुत करेगा। इसी 
भांति संयुक्त आयोग अपना विवस्ण राष्ट्रपति को, और राज्य-आयोग 
राज्यपाल या राजप्रमुख को देंगे । 

यह व्यवस्था इस दृष्टि से बहुत मह त्वपूर्ण है कि इसके द्वारा संसद 
एवं राज्यों के विधान-मंडल यह जान सकेंगे कि आयोग की सिफारिशों 
को सरकार कहाँ तक स्वीकार करती हैं; उसके कार्यो गे कहाँ कहाँ हस्तक्षेप 
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करती है और कहाँ उसके परामर्श की उपेक्षा की गई है । इन सब बातों 
के प्रगट होने की व्यवस्था से मंत्रिपरिपद आयोग के कार्य में अनावश्यक 
हस्तक्षेप नही करेगा । 


आयेगों की सफलता--प्रत्येक आयोग की सफलता के लिए 
आवश्यक है कि उसके सदस्य उदार, प्रगतिशील ओर विद्वान हों | उसके 
साथ ही साथ उन्हे' निषक्ष भी होना आवश्यक दै। उन्हें लोक सेवा के 
लिए, उम्मेदवारों को चुनते समय उनकी योग्यता का ही ध्यान रखना 
चाहिए. $ ऊँची से ऊँची सिफारिशों को जरा मी महत्व न देना चाहिए | 


मंत्रियों ओर अन्य उच्च पदाधिकारियों का भी कर्तव्य है कि वे 
राजकीय विभागों में नई नियुक्ति के लिए आयोग का पूरा सहयोग 
लें। आयोग के परामर्श को यथा-शक्ति मान्यता प्रदान करें ओर 
आयोग पर नियुक्ति के संत्रन्ध में कमी भी दबाव डालने का प्रयत्न 
नकरें। 

सरकारी नोकरों का वेतन--इस श्रध्याय को समाप्त करने से 
पूर्व सरकारी नोकरों के वेतन के सम्पर्ध में भी कुछ विचार कर लेना 
आवश्यक है | इस विषय में हमने सन्‌ १६४४ में प्रकाशित इस पुस्तक 
के नव संस्करण मे लिखा था--“भारतवर्प' के सरकारी कर्मचारियों के 
सम्बन्ध से विचार करते हुए किसी व्यक्ति को यह च्रात खटके ब्रिना नही 
रहती कि यहाँ उच्च पदो का वेतन और भचा आदि देश-काल से त्रिल्कुल 
मेल नही खाता | उदाहरण स्वरूप गवर्नर-जनरल की बात पहले कही जा 
चुकी है। उसके अतिरिक्त उसकी प्रबन्धकारिणी कौसिल के सदस्यों, 
जंगीलाट, प्रान्तों के गवनरों, विविध सरकारी विभागों के अध्यक्षों, चीफः 
कप्रिश्नरों आदि का वेतन इतना ऊँचा रखा गया है कि जनता की 
निर्धनता को सर्वथा भुला दिया गया है। जब कि देश की असंख्य जनता 
को जीवन-निर्वाह के लिए यथेष्ट भोजन-बस्र का भी अभाव हो, सरकारी 
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कर्मचारियों को इस प्रकार द्रव्य लुगना, और उनके वास्ते ऐश्वर्य के 
साधन जुयन्न शासन-यन्त्र की जड़ता और निर्दयता है। उनके लिए 
गर्मियों में खस की टष्टियोँ ओर बिजली के पखले; सदियो मे कमरे को गर्म 
रखने के लिए. अंगीठी आदि, उनके सफर के लिए स्पेशल ट्रेन) या 
रिजिव नहीं तो अववल्ल दर्ज ( फस्ट क्लास ) के डिब्बे या बढ़िया मोटर 
आदि की व्यवस्थां को देखकर कोन नहीं कहेगा कि इन सरकारी कर्म 
चारियों ओर जन-साधारण में भयानक अन्तर है | 

“इसके मुकाबले मे छोटे पदों पर काम करनेवाले क्म॑चारियों का 
वेतन प्रायः उनके निर्वाह के लिए. पर्यात नहीं होता, ओर उन्हे अपनी 
गहस्थी का खच चलाने के लिए. कोई दूसरा सहायक कार्य करना या 
रिश्वत आदि निनन्‍्दनीय उपायो का आश्रय लेना पडता है। आवश्यकता 
है कि उच्च अधिकारियों के वेतन से काफी कमप्ती की जाय | ओर, जो बचत 
हो, उसका दो प्रकार से उपयोग किया जाय, एक तो निम्न कर्मचारियों 
का वेतन बढाकर उनके तथा उच्च अधिकारियों के वेतन की विषमता 
हटाई जाय; दूसरे, जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका आदि के साधन 
जुटाकर देश की दशा सुधारने का प्रयत्न किया जाय [. 


“हमने निम्न कर्मचारियों के रिश्वत लेने की बात का संकेत किया 
है। परन्तु इसका यह आशय नहीं है कि उच्च अधिकारी सर्वया दूध के 
घुले होते हैं । यथ्वपि अनेक घटनाएं गुप चुप होती हैं, घूस लेनेवाला 
एवं देनेवाला दोनो ही उसे छिपाने का भरसक प्रयत्न करते हैं, तथापि 
समय-समय पर भण्डाफोड हो ही जाता है। कुछ लोग अपनी जीवन- 
निर्वाह को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. रिश्वत लेते हैं, तो दूसरे 
लोम वश । जीवन-निर्वाह की आवश्य्कताओ की तो फिर भी "एक सीमा 
है, परन्तु लोभ की तो कोई सीमा ही नहीं। निदान, सरकारी नौकरो द्वारा 
रिश्वत ( इसे डाली, भेंट, उपहार आदि नाम दिए जाते हैं ) लिया 
जाना ऐसी साधारण बात हो गई है कि आदमी सरकारी नौकरों से 
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पूछा करते है कि आपकी 'ऊपर की. आमदनी क्या है ; मानो सरकारा 
नोकर वी कुछुन-कुछ ऊपर की आमदनी होनी ही चाहिए | कैसा पतन 
है! सरकार से अपने कर्मचारियों की यद्ध बुराई छिपी नही है। बह समय- 
समय पर इसे दूर करने के लिए, कुछु उपाय काम में लाती है, परन्तु 
दोष निमूल नहीं होता। यदि सरकार का जनता से यथेष्ट सहयोग 
हो तो दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से अधिक सफलता मिलने की आशा की 
जा सकती है |” ] 
उपर्युक्त पंक्ियां लिखे सात वर्ष ह्वों गए। इस ब्रीच में भारत 
स्वतन्त्र हो गया | श्रेंगरेज यहां से चले गए.। पर खेद है कि उपर्युक्त 
विपय में कोई सुधार नहीं हुआ । कई सरकारी विभागों में नौकरो की संख्या 
काम के अनुपात से अधिक है। वेतन और भत्ता आदि खूब वा हुआ 
है, फिर भी काम समर पर ओर अच्छी तरह नहीं होता, दील-ढठाल 
रहती है | भ्रष्णचार अलग बढ हुआ दे ! कितने ही पदाधिकारी अपना 
उत्तरदायित्व नहीं पहचानते । जनता परेशान है; ओर सरकार वरदनाम है | 
सुधार की आवश्यकता--हमारी वेदना और थी अधिक 
इसलिए है कि यह ध्थिति बरलने के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। 
अस्त, सरकारी नोकरों को राजनैतिक दुलत्रन्दी मे न पढ़ना चाहिए और न 
राजनीति में भाग लेना चाहिए,। जो दल पदारूढ हो, उसी के आदेशा 
नुसार कार्य करना उनका कर्तव्य है; उन्हें किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति 
या ससथा से प्रभावित न होना चाहिए! उनमें कर्तव्य-पालन, सेवा ओर 
सदाचार की यथेष्ट भावना होनी चाहिए! इसलिए आवश्यक है कि 
सभी नियुक्तियों तदस्थ रीति से, ओर पब्लिक सर्विस कमीशन की मान्य 
प्रणाली द्वारा हों | इस विपय में उपेज्ञा होने से जनता को पक्तुपाव की 
आशंका होती है। आशा है, इसका समुचित ध्यान रखा जायगा | 
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अद्वाइसवाँ अध्याय 


राजभाषा ओर राजचिन्ह आदि 


संविधान निर्माण सें राष्ट्ररभाषा का प्रश्न कितना टेढ़ा 
था | कसी-कमी तो ऐसा लगता था कि इस शि्ा से टकरा कर 
हमारे सभी प्रयास टूट मे जञाये। पर इस समस्या का भी हमसे 
सफल और संतोषजनक समाधान कर लिया । 
--डा० अनुग्रहनारायण सिंह 
राजभाषा; अंगरेजी (--स्वाधीन भारत मे राजमाषा क्या हो, 
इस विषय मे विविध व्यक्तियों का अलग-अलग दृष्टिकोण रहा है! 
अगरेजों के शासन में अंगरेजी के प्रचार को प्रोत्ताहन मिलने से ब्ह 
भाषा पढ़े लिखों की एक मुख्य भाषा वन गयी थी ओर विविध प्रान्तों के 
विद्यानों के लिए. यही मेल-जोल ओर अन्तप्रान्तीय सहयोग का काम देने 
लगी | योरप अमरीका से सम्बन्ध बनाए रखने के लिए. इसका उपयोग 
था ही। इस लिए कुछ आदमी इसे ही भारत की राजमापा का स्थान 
देने का विचार करने लगे | वे भूल जाते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या 
का कितना नगण्य सा भाग इस भाषा को जानता या इस का व्यहर कर 
सकता है। हाँ इसमें संदेह नहीं कि बहुत समय से सरकारी कार्य इस भाषा 
में होते रहते से; इस में सरकार को कुछ सुविधा होगबी | विविध सरकारी 
विभागों सम्बन्धी परिभाषिक शब्द इस भाषा के चललने लगे। इसके 
अतिरिक्त उच्च शिक्षा का माध्यम अगरेजी रने से विविध वेशानिक विपयों 
के लिए भारतीय भाषाओं में उपयुक्त और सबंमान्य शब्द'निर्माण होने 
का समय ही नहीं याण | परन्तु आखिर कब तक ऐसा चले! भारत 
स्वाधीन होकर भी माषा सम्बन्धी पराधीनता का भार क्यों सहन करे ! 


श्थ्थर भारतीय शासन 


हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी--भारतीय भाषात्रों में हिन्दी ही ऐसी 
है, जिसे यहाँ अधिकांश आदमी समझा सकते हैं, ओर दूसरी किती भी 
भाषा के जानकारों से अधिक आ्रादमी इसे अपने देनिक जीवन में काम 
में लाते हैं। यह बहुत थोडी मेहनत से सीखी जा सकती है, ओर भार 
तीय संस्कृति ओर सामाजिक जीवन के सब्र से अधिक नजदीक है। यह 
भाषा देवनागरी लिए में लिखी जाती है, जिसका प्रचार देश में सबसे 
अधिक है, जो सोन्द्य ओर शीघ्रलेखन की दृष्टि से बहुत ऊंचे दर्ज की है, 
ओर जिसमें निश्चय का बडा गुण है, अर्थात्‌ इसमें जो लिखा जाता है, वही 
पढ़ा जाता है। इस तरह भारतीय संघ के लिए हिन्दी को राजमाषा और 
देवनागरी को राजलिपि मान्य करना सबसे अधिक स्वाभाविक है | 


कुछ लोग उद्‌ के पक्त मे रहे हैं । वास्तव में हिन्दी ओर उदूँ एक 
ही भाषा के दो दो रूप हैं। कुछ समय पहले तक इन दोनो में तिफे 
लिपि का फर्क माना जाता था | देवनागरी लिपि मे लिखी हुई भाषा को 
हिन्दी, ओर फार्सीं लिपि मे लिखो उसी भाषा को उदू; कहा जाता था । 
लेकिन पीछे उदू' वालो ने अपनी माधा में फार्सी अत्री के मुश्किल 
शब्दों और मुहावरों की भस्मार करदी और माषा की शैली भी बदल कर 
उसे अरबी का लिवास पहनाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर कुछ लेखक 
हिन्दी को शुद्ध संस्कृत-निष्ट' बनाने लगे | इस प्रकार कठिन हिन्दी और 
कठिन उदू दो अलग-अलग भाषाएँ हो गयी। 


इन दोनो भाषाओं के बीच की खाई को पाटने के लिए कुछ गाष्ट्रीय 
नेताओं ने एक मिली-जुली भाषा चलाने का प्रयत्न किया। इसे हिन्दु" 
स्तानी नाम दिया गया ; इसके लिए दोनो लिपियोँ मान्य की गयीं। राष्ट्र" 
पिता म० गांधी की प्रेरणा से सन्‌ १६२४ मे कांग्रेस ने इसे अपनाय, 
और सन्‌ १६३७-३८ में कांग्रेस-सरकार वाले प्रान्तो में इसे सरकारी 
आश्रय मिला । सन्‌ १६४२ में हिन्दुस्तानी प्रचार समा! भी स्थापित 
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हुई, जिसकी अ्रनेक स्थानों में परीक्षाएँ होंने लगी! हिन्दुस्तानी-प्रचार का 
मूल उद्देश्य प्रशंसनीय था, परन्तु कुछ कार्यकर्ताओं ने इसके लिए शुद्ध 
माव से कार्य नहीं किया और इसे एक वाद-विवाद का विषय बना दिया | 
विवाद-प्रस्त प्रश्न--इस प्रकार भारत की राजभाषा क्या हो, 
इस विषय पर संविधान समा में तीन पक्ष थे ः--अग्रेजी, हिन्दी ओर हिन्हु- 
स्तानी | कई बार यह प्रश्न उपस्थित हुआ ओर स्थगित हुआ । अंगरेजी 
के पक्षमं जनता का बहुत ही कम भाग था, परन्तु पढ़े-लिखे विद्वानों 
में से उसके पक्ष में काफी थे, ओर सरकारी विभागों और सप्याश्रों में 
तो बहुधा उनका ही बहुमत होता है | इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के 
जो सज्जन हिन्दी कम जानते थे, वे भी अंगरेजी को अधिक-से-अधिक 
समय तक राजभाषा बनाने के इच्छुक रहे । इधर, सविधान सभा के 
कुछ प्रमुख व्यक्ति, खासकर कांग्रेस-कार्यकर्ता और म० गाधी के अनु- 
मायी हिन्दुस्तानी के समर्थक रहे । इससे कोई सबमान्य_ निर्णय करना 
बहुत कठिन हो गया। आखिर; किसी तरह सममोता किया गया-- 
संविधान में हिन्दी और देवनागरी को मान्यता देते हुए. भ॑' उसमे 
कुछ 'किन्तु-परन्त' है, कितने ही उपवंधों की रचना की गयी है | 
संघ की भाषा--तंविधान के अनुसार संघ की राजमाषा हिन्दी 
ओर राजलिपि देवनागरी होगी । संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए. 
प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का “अ्रन्तरोष्ट्रीय रूप' होगा 
( अर्थात्‌ ), 8, 3, 4, ? आदि ) किन्त॒ संविधान लागू होने के १५ वर्ष 
तक ( २६ जनवरी १६६४ तक ) अग्रेजी भाषा संघ की राजभाषा के 
रूप में उन सत्र कार्यो के लिए प्रयुक्त की जायगी, जिनके लिए संविधान 
के पूर्व प्रयुक्त की जाती थी। राष्ट्रपति को अधिकार है कि इस अवधि के 
अन्दर ही वह अंग्रेजी के साथ हिन्दी भाषा का; ओर*मारतोय अंकों के 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ देवनागरी रूप का, प्रयोग करने का, अधिकार 
प्रदान कर दे । 


३५५० भारतीय शासन 


इसके अ्रतिरिक्त संसद को अधिकार है कि वह १५४ वर्ष पश्चात्‌ भी 
विधि द्वारा अंग्रेजी मापा को, अथवा अ्रों के देवनागरी रूप को संघ के 
कार्या मे प्रयुक्त करने की व्यवस्था करे । 

राज्यों की भाषाएँ--प्रत्येक राज्य के विधान-मडल को अधिकार 
है वह अपने यहां प्रचलित एक या कई भाषाओं को या हिन्दी को अपनी 
राजकीय भाषा अथवा कुछ विशेष कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा 
स्वीकार करे | जब तक राज्य का विधान-मडल ऐसा निश्चय नहीं करता, 
तब तक अड्गरेजी ही उन स्थानों पर प्रयुक्त होती रहेगी, जहां वह पहले 
अयुक्त होती थी | 

संघ ओर राज्यों के बीच एवं राज्यों-राज्यों के वीच वही भाषा काम 
में लाई जायगी, जो अब तक अधिकृत भाषा के रूप में प्रयोग में लायी 
जाती रही है | दो राज्य आपस में समभोते द्वारा यह तय कर सकते हैं 
कि उनके बोच हिन्दी राजकीय कार्यो के लिए प्रयोग में लाई जावे । 

यदि किसी राज्य के अल्पसंख्यक जो वहाँ की जनसंख्या का 
एक पर्याप्त माग हो, यह मास करें कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा 
को राज्य समस्त राज्य में वा उसके एक माग मे मान्यता प्रद्मन करे; तो 
वे राष्ट्रपति से ऐसी प्राथंना कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति आदिश दे तो 
उस गणज्य को वह भाषा मान्य करनी होगी | 


उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भापा-- 
जब तक कि संसद विधि बनाकर अन्य कोई व्यवस्था न करे तव तक 
उच्चतम न्यायालय ओर समस्त उच्च न्यायालयों की कार्यवाही, विधेयक, 
अथवा उन पर प्रास्तावित किए जाने वाले संशोधन, अधिनियम, श्रादेश, 
नियम, आदि की भाषा अंग्रेजी रहेगी । 

राज्य का राज्यपाल अथवा राजप्रमुख राष्ट्रपति की अनुमति से हिन्दी 
भाषा का, वा उस राज्य भे राजकीय प्रयोजन के लिए, प्रयोग होने वाली 
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किसी अन्य माषा का, प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों 
के लिए. अधिकृत ठहरा सकेगा, पर्तु उच्च न्यायालय अपने दिशंय, 
आशपति अथवा आदेश अग्रेजी में ही देगा | 

यदि किसी राज्य का विधान-संडल अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य 
भाषा को विषेयको, अधिनियमों तथा अध्यादेशो में प्रयुक्त की जाने की 
आज्ञा प्रदान कर देता है तो उन सबका अनुवाद अंग्रेजी माषा में राजकीय 
सुत्नीपत्र में निकलवाना अनिवार्य होगा । 

संविधान लागू करने के १४५ वर्ष तक भाषा सम्बन्धी उपयुक्त उप- 
बन्धों मे संशोधन करने वाला कोई भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति की अनु- 
मति के वगैर प्रस्तावित न किया जा सकेगा | राष्ट्रपति भी यह अनुमति 
भाषा सम्बन्धी आयोग के परामर्श से ही प्रदान कर सकेगा । 

राजभाषा के लिए आयोग और समिति--दाष्टपति इस 
संविधान के प्रारम्भ होने के पॉच वर्ष पश्चात्‌, और १० वर्ष पश्चात्‌ ऐसे 
आरयोगों का सगठन करेगा जो निग्नलिखित विषयों पर उसे परामश 
प्रदान करेंगे +-- 

१०-सघ के सरकारी कार्यो में हिन्दी भाषा का उत्तरोत्तर अधिक 
प्रयोग । 

२--संघ के समस्त या कुछ राजकीय कार्यों भे अंग्रेजी भाषा के 
प्रयोग पर प्रतिबन्ध: 

३--उच्चतम न्यायालय, ओर उच्च न्यायालयों में तथा संसद और 
विधान-मंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा ; 

४>--संघ सरकार के राजकीय कार्यों मे प्रयुक्त होने वाले अंकों 
का रूप | 

५--संघ की राजभाषा तथा संघ ओर किसी राज़्य के बीच अथवा 
दो या अधिक राज्यों के बीच प्रयुक्त की जाने वाली भाषा सम्बन्धी कोई 
विषय, जिसे राष्ट्रपति निश्चय करे | 


हेपु२ भारतोय शासन 


आयोग के अन्दर एक समापति तथा अन्‍य ऐसे सदस्य होंगे, जो 
निम्नलिखित भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हों +--आसामी, बंगाली, 
गुजणती, हिन्दी, कन्नड, कशमीरी, मज्ञायालम, मराठी, उडिया, पज्ञात्री, 
संस्कृत, तामिल, तेलगू और उदू । 

आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति को सम्पति देने के लिए तीस 
सदक्यों की एक संत्तद-समिति होगी, उसमें बीस तो लोकसभा के सदस्य 
होंगे तथा दस राज्य-परिषद्‌ के | ये सदस्य क्रमशः लोकसभा के सदस्यों 
तथा राज्य-परिषद के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनु- 
सार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निवांचित होंगे | इस समितत की सम्मति 
के आधार पर राष्ट्रपति ऐसे आदेश देगा, मिनसे राजकीय भाषा 
सम्बन्धी उपबन्धों में परिवर्तन हो । । 

विशेष निर्देश--प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि अपनी 
किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के क्रिसी अधिकारी को 
यथा-स्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में 
आवेदन पत्र दे । 

सविधान में इस बात का निर्देश किया गया है कि संघ हिन्दी भाषा 
का प्रचार बढ़ावे और उसका इस तरह विकास करे कि वह मारत की 
सामानिक संध्कृति के सब अगों को जाहिर करने का साधन बन सके; और 
उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए, बिना जो-जो रूप, जो शैली और जो 
पदावली ( मुहाबरे ) हिन्दुस्तानी में और भारत की अन्य मान्य भाषाओ्रों 
में काम में आते हैं, उनको अपनाते हुए. तथा जहाँ आवश्यक हो, उसकी 
शब्दावली के लिए खासकर संस्कृत से और गौण रूप से दूसरी भाषाओं 
से शब्द लेकर उसे समृद्ध ( ालामाल ) करे। 

हमारा उत्तरदायित्व--संविधान में हिन्दी को राजभाषा बनाने 
के साथ के जो शर्त' या बन्धन लगाए, गए हैं, उनके सम्बन्ध में बहुत 
से हिन्दीग्रेमियों को बड़ा असन्तोष है | देवनागरी लिपि में रोमन लिपि 
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के अ्रंकों का समावेश होना तो बडा ही अजीब और वेमेल है; ओर 
मी उपबन्ध अरुचिकर हैं। परन्तु हमें इस विषय मे जब्ानी शोस्गुल 
न करके अपने कतेव्य-काय पर ध्यान देना चाहिए ;-++ 

१--जो सज्जन वास्तव में हिन्दी-प्रेमी हैं, ओर देश का हित चाहते 
हैं, वे यथा-सम्भव हिन्दी की सेवा मे समय ओर शक्ति लगें, जिससे 
हिन्दी में सभी विषयों की वरढ़िया-तरढ़िया रचनाएँ मिल सके, और साहित्य 
के सब्र अंगों की पूर्ति हो ! 

२--दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा, ओर देवनागरी लिपि के प्रचार 
का जो काये गत वर्षों में हुआ है, उसकी गति ओर तेज की जानी 
चाहिए | प्रेम-पूवंक ऐसा प्रयत् श्र प्रचार होना चाहिए, कि सब भारतीय 
भाषाएँ देवनागरी लिपि में ही लिखी जाया करें; इस प्रकार सारे भारतीय 
संघ की ७क ही लिपि होजाय | 

३--अ्रहिन्दी प्रान्तों मे प्रचार करने के लिए कुछ स्वा्यत्यागी 
सज्जनों को जुट जाना 'चाहिए | 

४--पारिमाषिक शब्दों के संग्रह ओर संकलन के लिए. सरकार 
जो कार्य करे, उसमे क्रियात्मक सहयोग दिया जाना चाहिए । 

५--संस्कृत से हमे बहुत से शब्द लेने ही हैं, परन्तु भाषा के विषय 
में, हमारे मन में कोई कट्टरता या साम्प्रदायिकता न हो। जिन शब्दों का 
अच तक हम उपयेग करते रहे हैं, जो हमने धीरेघीरे पचाए ओर 
अपनाए, हैं, उनके वहिष्कार की वात न सोचें, चाहे वे अपने मूल रूप 
में किसी भी भाषा के हों । विशेष आवश्यकता होने पर हम कुछ विदेशी 
शब्दों को लेने में संकोच न करें; हों, उनका इस्तेमाल इस तरह करें, 
जैसे कि वे हमारी भाषा के हों | हमारी भाषा यथा-सम्मव तरल हो | 

६--य्रान्तीय भाषाश्रों के श्रेष्ठ साहित्य से हमाण सम्पर्क ओर आदान- 
प्रदान बढ़ना चाहिए! | 

७--हिन्दी को ऊंचे दे की बनाने के लिए हमे स्वय॑ अपने आपको 

भा० शा५--२३ 
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और चौड़ाई'में ३ और २ का अनुग़त है। इसमे गहरा केसरिया 
और समान अनुपात से श्वेत और हरे रंग है, ओर बीच की पट्ी में गहरे 
मीले रुंगमें एक चक्र वना हुआ है। कांग्रेस के मंडे में चर्खा रहता था ; 
उसकी जगह अब चक्र करने का कारण यह था कि ध्वज का एक ओर का 
प्रतीक दूसरी ओर भी ठीक वैसा ही होना चाहिए, । 
चक्र, चर्ख जैसा ही दै किन्तु इसमें तकुआ और माल नहीं है | चक्र 
को सारनाथ के श्रशोक स्तम्म के सिहांकित शीष-माय से लिया गया है | 
इसे लेने कई कारण थे | कलात्मक होने के अतिरिक्त घर्म-चक्र, मारत 
की युगों पुरानी परम्पस और अमर,सस्क्ृतिका प्रतीक है; महाराज अशोक 
के साथ, जिन्हें केवल भारत से ही नहीं किन्तु चीन, तिव्वत ओर अन्य 
एशियाई देशों में भी स्मरण किया जाता है, इसका सम्बन्ध है | तंविधान- 
सभा मे इसका प्रस्ताव उपस्थित करते हुए श्री नेहरू ने कह्य था यह ध्वज 
साम्राज्य का; साम्राज्यवाद का, या किसी के ऊपर किसी के प्रभुत्व का 
संकेत नहीं है | यह न केवल हमारी स्वतन्त्रता का, वल्कि इसे देखने वाल्ते 
समस्त व्यक्तियों की स्वाधीनता का प्रतीक है | यह ध्वज जहां कहीं भी 
जायगा--न केवल्ल उन्हीं देशो मे जहां हमारे रजदूतों और मन्नरियों के 
रूप मे भारतीय रहते हैं, वल्कि मुके आशा है, समुद्रों के पार जहां कहीं 
भी हमारे जहाज इस ध्वज को ले जायेगे--वहां यह उन देशों की जनता 
को भ्रातृत्व॒ का सन्देश देगा, उन्हें यह बताएगा कि भारत विश्व के 
प्रत्येक राष्ट्र के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने का इच्छुक है, ओर वह 
स्वाधीनता प्राप्त करनेवाले सतव लोगो की सहायता करना चाहता है । . ' 
राष्ट्रपति का नवीन ध्वज ह 
२६ जनवरी १६५० से सरकारी मवन के कंगूरे पर भारतीय जनतन्त्र 
के राष्ट्रपति का नवीन घ्वज फहराता है। सॉकेतिक चिन्हों द्वार अत्यन्त 
कलापूर्ण बना दिया गया है, ओर ये सॉकेतिक चिन्ह भारत के गोखमय 
अतीत एवं संस्कृति के विभिन्न युगों का निर्देश करते हैं। 
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यह ध्वज लाल ओर नीले रंग के चार आयतो मे विभक्क है; जिसमें 
कर्णवत्‌ आमनेसामने के आयतो का रंग एक ही है | इन चार श्रावती 
में से एक-एक में राजचिन्ह, हाथी, ठुला. ओर पूर्ण घट सुनदरी रह में 
अकित होंगे। राजचिन्द श्रर्थात्‌ तीम सिंह सहित अशोक-स्तम्भ और 
यूणे घट सासरनाथ (ईसा से एक शताब्दी पृ ) से; द्ाथी अजन्ता के 
चित्रों ( पांचवीं शताब्दी ) से, ओर ठुला लालकिला ( सत्रहवीं शताब्दी ) 
दिल्‍ली से लिया गया है| अशोक-स्तम्म चिन्ह एकता, समानता श्रौर 
भ्रातृत्व का, अ्रवन्ता का हाथी सहिणएुता ओर बल का, ठुला न्याय ओर 
मितव्ययता का; तथा पूर्णाघठ सुख-समृद्धि का द्ोतक है | 

इसी प्रकार प्रांतीय गवनेस और राजप्रमुखों के भी अलग-अलग ध्वज 
हैँ। इनमे केसरिया भूमि पर राजचिन्द्र तथा रियासत था प्रांत का नाम 
देवनागरी लिपि भ श्रकित है । 


विशेष वक्तव्य--मभारत-सरकार ने राष्ट्रीय भांडे में अशोक के 
धर्मचक्र को स्थान दिया है, उसने राजचिन्दर में अशोक-स्तम्म और धर्म 
चक्र रखा है | इस प्रकार उसने प्राचीन भारतीय संसक्षति के प्रतीक को 
अपनाया दे । परन्तु कोई संस्कृति केवल राष्ट्र्प्ण या राजचिह के 
चल पर नहीं वनती या पुष्ट होती | हम स्मरण रखें कि अशोक जिस 
राज्य का शासक था, उसका निर्माण करनेवाला चाणक्य (परटल्य ) 
था, जो अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त मोर्य का प्रधान मंत्री होते हुए भी 
लंगोटीबन्द महात्मा की तरह एक झोपडी में रद्म करता था | क्या भारत 
का अरधान/मंत्री या राज्यों के मुख्य मन्त्री, अन्य मंत्री तथा विविध उच्च 
पदाधिकारी चाणक्य को अपना आदर्श वना सकेंगे ? स्वेच्छापूवक त्याग 
का मांग वहुत कठिन होता है, पर सेवा-घर्म निमाना कोई आसान बात 
नहीं है, ओर हमें शासन को वास्तव में सेवा-धर्म ही तो समभना चाहिए! 


उन्नीसवाँ अध्याय 
उपसंहार 


“हमारा क॒तंव्य है, कि हम अपनी प्राप्त स्वतन्त्रता को स्थायी 
और सुस्थिर वनायें, उसका हर तरह से संरक्षण करें, तथा 
सर्वेसाधारण के लिये उसे फल्षप्रद ओर लाभदायक बचाने का 
प्रयत्न करे। हमें नवोत्साह, अदृम्य साहस, सम्पूर्ण श्रद्धा-विश्वास, 
सत्य, अहिंसा और सर्वाधिक तो ऊपर परमात्मा ओर अन्दर 
अन्तरात्मा में, अनन्य श्रद्धा-विश्वास रखते हुए अपने प्रजा- 
तन्त्रात्मक शासत्र के संचालन का समारम्भ करता चाहिए | 

--डा० राजेन्द्रप्रसाद' 


विधान का अमल विधान की रचता पर ही पुरी तरह 
निर्भर नहीं करवा । विधान तो सिफ़ राज्य के अवयव बना 
देता है, जैसे धारासभा, व्यवस्था-सभा, ओर न्याय) जिन 
शक्तियों पर राज्य के इत अवयवों की कार्रवाई निर्भर 
करती है,--पे है! जनता, ओर जनता हारा अपनी इच्छाओं 
ओर नीचियों को अमल में लाने के लिए कायम की हुई राज- 
तीतिक पार्टियाँ। 


--डा० भीमराव अम्वेडकर 


शासन के गुण-दोषों के विचार की आवश्यकता-- 
इस पुस्तक में उस शासनपद्धति का वणन किया गया है, जो नये ठंविधान 
के अनुसार यहों प्रचलित है | विचारशील पाठकों के लिए उसका ज्ञान . 
आवश्यक है। परन्तु वही काफी नहीं है। प्रात्त लघीनता की रक्षा 
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करने के लिए हमें हर घडी सतक रहना चाहिए. कि हमारे शासन में 
कौन-कौन से गुण हैं, जिन्हें वथा-सम्भव बढ़ाया जाब; ओर,कोनसे ढोप 
हं, जिन्हें निमू ल किया जाना चाहिए.! जहाँ शासन की हरदम छुराई 
करते रहना और उसकी आलोचना से जलोकमत उसके विरुद्ध उभारते 
रहना निन्दनीय है; यह वात भी बहुत हानिकर है.कि हम उसके ढोपों 
की ओर आँख मीचे रहें, ओर राष्ट्र में घुन लगता रहने दें | इस प्रकार 
शासन के गुण-दोपों के विवेचन की आवश्यकता स्पष्ट है | 
संविधान को वात--पहले संविधान की बात लें। यह कैसे 
बना; इसमें क्या कठिनाइयों थीं, उन्हें कैसे ओर कहाँ तक हल किया गया 
तथा इसमे क्या कमी रही--इसका उल्लेख युस्तक में यथा-स्थान किया 
गया है। कुछ लोगों ने संबिधान की बहुत प्रशंसा की तो दूसरों ने इसे बहुत 
खराब बताया है। हमे वहाँ इसके सूदृम विश्लेषण ओर जॉच में न जा 
कर यही कहना दे कि वह जैसा मी बना, वन गया है ; अ्रत्र तो इसके 
उपयोग की वात है | यदि हम चाहेंगे तो हम उसका अच्छा उपयोग 
कर सकेगें; यहाँ तक कि उसकी हानिकर प्रतीत होनेवाली वातों को भी 
विशेष हानिकर न होने देँगे | इसके विपरीत, हमारी उपेक्षा या अबोग्यता 
से उसकी अच्छी वातें मी बहुत अनिष्य्कर हो सकती हैं। हमें चाहिए, 
कि हम सोच-समझक कर अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का ध्यान रखते 
हुए इसका उपयोग करें| 
यह बात अवश्य ही खठकने वाली है कि संविधान बनाने के लिए 
स्वाधीव भारत को एक विदेशी भाषा से काम चलना पडा । यह 
हमारी राष्ट्रीयता की कमी का एक खरा और कट्ठ प्रमाण है। पर अब 
इसका अफसोस करते रहने के वजाब, हम इस दिशा में-अपना कततव्य 
पालन करना चाहिए | इस विषय में पहले लिखा जा चुका है। उसके 
अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था होने की आवश्यकता है कि संविधान जलल्‍्दी-से- 
' जल्दी हिन्दी में राजमान्य हो | 


उपसंहार -. इए६ 


: शम-राज्य की आशा--बह निर्विवाद है कि भारतीय जनता 
को जो बहुत समय से स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए. आन्दोलन कर रही थी, 
और अपने जन-धन ओर सुल-सुविधाओं की बडी-बडी बल्लि चढ़ा रही थी, 
यह आशा थी कि देश के खतंत्र होते ही सब संकटों का अन्त हो 
जायगा | राष्ट्रपितः म० गांधी ने 'बार्वार राम-राज्य की बात कही थी, 
जिसका व्यवह्ारिक अर्थ गो० तुलसीदास जी के शब्दों मे इस प्रकार कुक 

देहिक, देविक, भौतिक तापा। 
राम-राज्य नहि काहुहि व्यापा॥ 
सब नर करहि परस्पर श्रीति। 
चलहि स्वधम निरत श्र॒ति नीति॥ 
नहिं दरिद्र कोइ दुखी न हीना। 
नहिं कोई अबुध न लच्छन हीना॥ 
सब ॒गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी। 
सब ऋतज्ञ नहिं कपट समानी॥ 


ऐसे राम-रणाज्य का स्वप्न एकदम पूरा नहीं होता। तथापि भारत के 
स्वतंत्र होने के तीन-चार वर्ष बाद जनता का- यह सोचना अनुचित नहीं 
कृहा जा सकता कि पहले को अपेज्ञा हमारे कष्ट कितने कम हुए, ओर 
सुविधाएं कितनी बढ़ीं। जनसाधारण इस विषय में विशेष संतुष्ट नहीं, 
यह प्रयेत्क व्यक्ति जान सकता है, जो जनता के सम्पर्क में आता हो। 


सरकार की कार्य-कुशलता--इस प्रसंग में यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि भारत के ख्तंत्र ' होने पर यहाँ नई सरकार को किन 
कठिनाइयों में काम करना पडा | पाकस्तान-निर्माण के समय देश कई 
मुसीबतों से से गुजरा; नई भारत सरकार के सामने कई समस्याएँ थीं, 
(१) साम्प्रदायिकता के नग्न दृत्य--लूखमार, आगजनी, बालकों 
और ज्लियों का अपहरण; वलात्कार आदि--को रोकना । 
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(३२ ) पाकिस्तान से भारत आने के इच्छुक लाखों आदमियों को 
यहाँ लाने का प्रबन्ध करना ओर पीछे इन शरणार्थियों को जहाँ तहाँ बसाने 
और उनके लिए उपयुक्त आजीविका की व्यवस्था करना | 

(३ ) सरकार को नष्ट करने के उद्देश्य वाले एग्लो-मुस्लिम पढ़यंत्र 
से अपनी ओर देश की रक्षा करना । 

(४ ) ब्रिटिश सरकार ने रियासतों को स्वतंत्र! करके भारत को खंड- 
खंड करने का जो कूट आयोजन किय्रा था, उसे सफल न होने देना | 

भारत-सरकार ने तत्कालीन परिस्थिति में अद्भुत कुशलता का 
परिचिय दिया । उसने साम्प्रदायिकता का नियंत्रण किया ओर शह-कलइ 
को युद्ध के रूप में पनपने नहीं दिया | शरणाथियों की समस्या घैय्यपूर्वक 
सुलभाई गई, ओर सुलभाई जा रही है। एंग्लो'मुसलिम पडयंत्र से 
सरकार समय पर सावधान हो गई । उसने ब्रिटिश राजनीति के बच्र प्रहार 
से देश की रक्षा की, जगह-जगह बिखरी हुई सैकडों रियासतो को व्यवस्थित 
शासन-सूत्र में लाकर देश की अ्रखडता को श्र श्रधिक छिन्न-मिन्न होने 
से बचा लिया | इन बातो के लिए जनता क्ृतज्ञ है ओर विदेशी चकित 
हैं । सरदार वलल्‍लमाई पढेल ने ठीक कहा था-- मुझे निश्चय है कि 
जब इस कठिन और चिन्तापूर्ण स्थिति का इतिहास लिखा जायगा, जिसमें 
से हम गुजरे हैं, तो विभाजन को सयुक्त प्रयास और कार्य-सम्पादन की 
योग्यता का एक चमत्कार समझा जायगा !* 

विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा --तरकार ने जो शोमास्पद 
काय किए. हैं, उनमें से एक एशिया, योर ओर अमरीका में इस राज्य 
की प्रतिष्ठा बढ़ाना है | पूर्वी एशिया के देश भारत को प्रधान सहायक 
मानते हैं, ओर इसके सहयोग से अपने उत्थान का विश्वास करते हैं । 
भारत के सम्बन्ध में इगलेंड का दृष्टिकोण इतना बदल गया कि उस 
के सूत्रधारों ने भारत से सम्बन्ध बनाए रखने के लिए. अपनी संस्था के 
नाम से ब्रिटिश! शब्द तक निकाल दिया और उसे केवल रिष्ट्रमंडल 


हु ष्त्ज 
उपसंह | 


कहना स्वीकार किया | इस समय मारत राष्ट्रमंडल का सदस्य हे 

अपने स्वरूप को स्वतंत्र प्रजातंत्रात्मक रखते हुए, और इंगलेंड- 

प्रति मक्तिभाव न रखते हुए | संसार के समी प्रमुख देशों में भारत" 
राजदूत रहने लग गए हैं, तथा उनके राजदूत यहाँ रह रहे हैं | भारत 
अब संसार का एक ख्तंत्र देश ही नहीं है, प्रतिष्ठा-प्राप्त राज्य है | 


शासन के दोष; यह बहुत खचीला है--ररकार के उप- 
युक्क तथा कई अन्य कार्यों की प्रशंसा करते हुए भी हम उतके दोणें की 
उपेक्षा नहीं कर सकते। सरकार की योग्यता और कार्यज्षमभता की एक 
बढ़ी कर्तौंटी यह है कि यहाँ सर्व-साधारण में उसके विषय मे क्या धारणा 
है, क्या वह मितव्यवी, आदश-रक्षक मानी जाती है। शासन का एक बढ 
ओर प्रत्यक्ष दोष यह है कि यह बहुत खर्चीला है। इस आलोचना का 
ययेष्ट अर्थ समभने के लिए यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि देश 
बहुत गरीब है | भूख, मँहगाई ओर वेकारी से सताई हुई जनता के देश 
में शासन का महंगा होना साम्राज्यवाद से भत्ते ही मेल खाए, उसका 
गॉधीवाद या भारतीयता से जामझत्य नहीं होता | हम प्रजातन्त्री बन रहे' 
हैं, पर यह महँगा प्रजातन्त्र हमे कहां ले जायगा ! नित्य नये विभागों का 
खुलना ओर उनमे अधिकारियों का बढ़ना, वढ़िया-बढ़िया रिपोर्ट आदि 
छुपना, अधिकारियों के रहने के लिए कीमती फर्नीचर वाले बडे-बडे बंगले 
और कोठियां तथा वाग-बगीचे, उनकी यात्रा के लिए, नये-से-नये देंग की 
बहुमल्य मोटरे' आदि, यात्रा-व्यय के वढे-चडे बिल और उनके स्वागत- 
सम्मान आदि में खर्च होने वाला अपरिमित द्वव्य--यह सब देखकर 
मालूम होता है कि भारत से अंगरेजों के चले जाने पर भी उनका शुरू किया 
हुआ शासन का खर्चीलापन बना हुआ है; वह कम नहीं हुआ है, कुछ 
अंशों में तो वह रोग ओर अधिक बढ़ गया है | 

वेतन की असमानता--क्या ही अच्छा होता, यदि नया 
संविधान शासन को कम खर्चीला बनाने का प्रवत्त करता | खेद है कि 
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इसने नागरिक भ॑ आर्थिक समानता उद्ाने की दिशा में ऋछ अच्छा 
कम नहीं उठाण | वहां खिनता' से हमाग मतज्क व्णवद्यारिक समता 
से ही है, आदश काल्यनिक समता से नहीं । समाज मे कुछ अवमानता 
या विष्मता रहने बाली ठहरी । पर गश्चिर्शीलों का कर्तव्य है कि उसकी 
सीना का नस्तक् निवंत्रगु करें | तेसा कि श्री किशोरताल मशखस्जाला ने 


कह है, नागरिकों में आर्थिक असमानता मल्ते दी रहे, पर उत असमानता 
को स्थव-सम्मत होना चाहिए । यह अख्मानता इतनी ज्णदा नहों होनी 
चाहिए, जिससे दरजे ओर अवसर की समानता प्रात करना असम्भव हो 
जाब | दूसरे शब्दों में कहें तो देरा के नागरिकों की ज्यादा-से-व्याद ओर 
कमसे-कम आय का फक्र एक उचित नर्वाद्म में रूना चादिए | उदाहरण 
ऊँ लिए. गदि हम समाबगद की नरम से नरम दृष्टि के विचार करे तो 
ढोतों में १० ४ १ ग॒ १२: ६ के अनुपात से ज्णा अन्तर न होना चाहिए, 
क्योंकि अदि इससे ज्यादा फर्क रहा तो नागरिकों के लिए दस्जे ओर 





अवसर की समानता प्रात करना असम्मव हो जायगा | » 
नये सविधान के अनुसार कुछ पठ्मथिकारियों का वेतन इस प्रकार है 
मित्ते इससे अलग हैं ] :-- 
यष्ट्रयति £०१००० <9 मालिक 
राज्य का राज्यपाल धूध०० रू० 7 
उच्चनम न्णवालब का मुख्य न्याद्रब्यति.. ५,००० रु० * 
» $ अन्य न्यागवीश ४,००० छू०. 7 
नियंत्रकमहतलेसा-परीज्षक ४,००० द० 7 
अं न्यायालय का मुख्य न्यगथिपति ४,००० दू० श 
» ७ अन्य न्‍्मयाधीश ३,४०० र० 
राष्ट्रपति की जात किठी प्रकार छोड़ ठें तो नी बह विचार करने की 
जत है कि जत्र कि कि्टी उच्च अविकारी क चार पांच-हजार दपए माहिक 
भले; तो साधारण अधिकारी को कृप-सेन्‍कम चास्सौ, पॉच सो दबाए 
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मासिक तो मिलें; और, जब कि यह व्याह्रिक नही है; उच्च अधिकारियों 
का इतना अधिक वेतन ठहाराया जाना कैसे ठीक कहा जा सकता है! 
मालूम नहीं, संविधान-सभा के विद्वान सदस्य इन ऊची वेतनों को निर्धारित 
करते समय देश और जनता की आर्थिक स्थिति को क्‍यों भूल गए, खास- 
कर जब कि कितने ही सदस्य उस कांग्रेस के प्रमुख कायकर्त्ता रहे हैं, 
जिसने अधिकतम मासिक वेतन की सीमा ५००) रु० ठहराई थी; 
हाँ, उस समय के ४००] की कीमत इस समय डंद-दो हजार रु० है 


रुपये की कीमत समय-समय पर घटती-बढती रहती है | इस दृष्टि 
से अच्छा यही था कि उच्च अधिकारियों के वेतन का परिमाण निश्चित 
न कर यही तय किया जाता कि उनका वेतन कम-से-कम तनख्वाह पाने 
वाले कर्मचारी से इतने गुने से अधिक न होगा | 


स्वार्थपरता ओर भ्रष्टाचार--सरकारी नौकरो के ऊँचे वेतन 
और भत्ते आदि की वात पहले कही गई है, इसके, अलावा दुर्भाग्य से 
कितने ही कमंचारी उससे मी सन्तुष्ट न होकर 'ऊपर की आमदनी खूब 
पैदा कर रहे हैं । वे भ्रशचार पर बुरी तरह उतर आए हैं। वे जल्दी-से- 
जल्दी इतना धन संग्रह कर लेना चाहते हैं कि वे उससे अपनी जिन्दगी 
भर मोज करें ओर हो सके तो अपनी अगली पीढ़ी वालों के लिए. इतना 
धन छोड जावें, जिससे वे भी शान से रह सके। सम्मवतः बहुत से 
पदाधिकारी यह सोचते हो कि कोन-जाने वे कब्र तक अपने पद पर हैं, 
उनकी वास्तविक योग्यता इतनी नहीं है कि इस पद पर से हट जाने पर 
वे इससे आधी-तिहाई क्या, आठवॉ-दसवों हिस्सा भी पा सकें। उस 
दशा में इस समय का संग्रह किया हुआ धन ही काम आएगा | इसलिए 
वे अपने पदो से चिपके रहने के साथ, अपनी आय बढ़ाने के भल्ले-बुरे 
सभी.उपायों से काम ले रहे हैं। 
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विशेष दुख इस बात का है कि इन पदाधिकारियों में कितने हो 
ऐसे भी हैं, जिन्होंने भारत की अजादी की लडाई में डटकर भाग लिया, 
बहुत-सा जीवन जेल में बिताया, ओर अगर घर भी रहे तो इन्हें केवल 
रूखी-सूली रोटी और मोझा-भोठा कपडा मिल पाया | आज ये सरकारी 
कुर्तियों पर बैठकर अपनी शान-शौकत बढ़ाने की फिक्र में हैं । 
इनका विचार है कि हमारे तप और त्याग की बदौलत देश स्वाधीन 
हुआ है; हम अपनी पुरानी सेवाओं का फल लेते हैं तो क्या बुरा करते 
हैं| इस तरह ये त्यागी अब भोगी बन चले । इसका कुफल देश के 
सामने मोजूद है। 


बहुत से आदमियों के मन में सरकारी नौकरो के प्रति ईष्यों का भाव 
है। वे सोचते हैं कि हमार अम्ुक साथी, जो कल तक हमारे बराबर 
था, अब पदाधिकारी बनकर कितना अधिक घन और प्रतिष्ठा प्राप्त कर 
रहा है | ऐसे आदमी उस पदाधिकारी से सहयोग करने के बजाय उसके 
काम में रोड़े अठ्काने की चाल चलते रहते है | इन्हे राज्य के कुछ 
असन्तुष्ट आदमियों का समर्थन और सहारा मिल जाता है। इस प्रकार 
गुट्बन्दो, और बैर-विरोध भे ही कार्यकर्ताश्रों की बहुत शक्ति नष्ट होती 
रहती है। यह बात शासन के लिए कितनी हानिकर है, यह सहज ही 
अनुमान किया जा सकता है । 


वर्तमान शासन और स० गाँधी--भारत ने जो खतल्ता 
प्राप्त की, उसका श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को देना हो, तो वह व्यक्ति 
म० गांधी थे। देश उन्हें राष्ट्रपिता कहता है। वर्तमान सरकार 
अपने-आपको म० गांधी के पथ पर चलनेवाली कहती है| क्‍या उसका 
रिद्धान्त म० गांधी के सिद्धान्तो के अनुरूप है ? कहां हमारे उच्च पदा- 
घिकारियों का ठाठ-बाठ; शान-शौकत और आरडम्बस-युक्त रहन-सहन,; 
कहां म० गांधी की सादगी और संयम ! म० गांधी वायसयय के ही नहीं; 
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सम्राद के महल में ऊंची धोती पहने; अद्ध नग्न” अवस्था में गए थे, 
कारण, वे अपने आपको गरीब मारत का प्रतिनिधि मानते थे | उनके 
विचार से भारत के राष्ट्रति और प्रधान मन्त्री को भारत के साधारण 
नागरिक से अधिक ऐड्वर्य का जीवन नहीं बिताना चाहिए.। अफसोस ! 
हमारे अधिकांश शासको को ये बाते अ्रव्यावद्वारिक प्रतीत होती हैं | जिन 
महानुभावों ने वर्षों म० गांधी के नेतृत्व में रहकर देश को आजाद किया 
है, क्या वे भी म० गाधी को अव्यावह्रिक कहेंगे ? पर क्या वे अपने 
आचरण से ऐसा नहीं कह रहे हैं ! 

विदेशियों की दृष्टि की बात--कुछु महाशय कह देते हैं 
कि भारत मे समय-समय पर उच्च प्रतिष्ठित विदेशी पदाधिकारी आते हैं । 
भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री आदि को उनका स्वागत करने के 
लिए. विशाल और नए. ढंग के सजधज वाले मवनो में रहना चाहिए, 
और अन्य उपयुक्त साधन वाला होना चाहिए; अन्यथा विदेशियों की 
दृष्टि भें भारत का गोरव फोका पड़ जायगा। इसी तरह का तक विदेशी 
राजदूतावासों मे अपरिमित खच करने के लिए दिया जाता है। जो 
लोग विदेशियो की दृष्टि में गोरव बढ़ाने के लिए. गरीत जनता का बहुत- 
सा द्रव्य खच करते हैं, तथा जो विदेशी सजन वाह्म आडम्बर से ही किसी 
राष्ट्र के गौरव का मूल्यांकन करते हैं, दोनों की ही समझ की बलिहारी 
है! वास्तव मे हमारे राष्ट्र का गोरव इस बात में है कि देश मे कोई 
आदमी भूखा-नगा न हो; सबकी रोजमर्रा की आवश्यकताएँ सहज ही पूरी 
हो जायूँ; विकास, शान-प्राप्ति ओर लोकसेवा का मार्ग सब्र के लिए समान 
रूप से प्रशस्त रहे; छुल, कपठ; रिश्वत आदि नाम लेने को न हो; 
जाति, सम्प्रदाय और रंगमेद की बात न हो, ओर विश्व-प्र म ओर लोकसेवा 

3 की भावना सब के जीवम में ओत-प्रोत हो | 

विदेशों की सादगी 'का शिक्षाप्रद उदाहरण-- 

हम विदेशों की बात करते हैं, और उनकी बहुत सी बातों का अनुकरण 
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करते हैं । परन्तु हम चाहें तो हमें वहाँ भी संयम ओर सादगी के उदाहरण 
मिल सकते हैं। हाल में म० गांधी की शिष्या ओर सहयोगिनी डा० 
सुशीला नैयर ने योरप के स्केण्डिनेवियन देशों ( नारवें, स्वीडन और ' 
डेनमाक ) के सम्बन्ध में अपने प्रत्यज्ञ अनुभव के आधार पर, बताया 
है कि नावें के मंत्रिमएडल में प्रधान-मन्त्री ओर विदेश-मत्त्री के 
अतिरिक्त किसी मन्त्री के पास मोटरे नहीं हैं। वें सब आने-जाने के 
लिए. साधारण सवारियों का ही उपयोग करते हैं। नावें मे अत भी 
राजा है, पर वह बिना ठाट-बाट और शान-शौकत के साइकिल पर 
बैठ कर नयर की गलियों में घूमता देखा जा, सकता है। राजपरिवार 
के बालकों के लिए. विशेष स्कूलों की भी कोई व्यवस्था नहीं है, आम 
नागरिकों के बालकों के साथ ही वे भी पढने -जाते हैं । 
ख्ीडन के प्रधान-मन्त्री तो मोटर तक नहीं रखते । जब वे अपने 
दफ्तर जाते हैं तो ट्राम या बस में बैठ कर जाते हैं। उनकी पत्नी खुद 
भी एक दफ्तर मे नौकरी करती हैं, और बस 'में बैठ कर ही काम पर. 
जाती हैं। अपने बच्चों को भी वह स्वयं त़हलाती हैं, खाना खिलाती हैं; 
ओर उन्हें स्कूल मेज कर कपडे घोकर एवं वर्तन साफ कर फिर अपने 
दफ्तर जाती है।' 
क्या निधन भारत के अधिकारी, जहाँ तक व्यवहारिक हो, इससे 
शिक्षा लेंगे । उन्हें तों इस विषय में, दूसरों का शिक्षक होंना चाहिए | 
महान भारतीय संघ--हमारा भारतीय सघ विविध क्षेत्रों का 
संघ है, जो पहले प्रान्त और रियासत कहे जाते ये। [ इसमें वे ल्षेत्र भी 
मिलकर रहेंगे, जिन्हें अभी तक फ्रांसीसो और पुतंगाली हकूपते' दबाए 
बैठी हैं |। संघ की सब इकाइयों ने इसमें स्वेच्छा से, बिना किसी जोर 
जबरदस्ती के, प्रवेश किया है। दुर्भाग्य से पाकिस्तान कहे जाने वाले 
राज्य के अंग भारतीय संघ से अलग हैं। अनेक हृक्यों' में यह आशा 
बनी हुई है कि पाकिस्तान की जनता थोडे-न्रहुत समय में यह अलुभव, 
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करेगी कि पाकिस्तान का एक अलग राज्य के रूप भें रूना उसके लिए 
घातक है; वह अपने शासकों को वाध्य करेगी कि भारतीय संध में मिल 
जायें। अस्त, यह बात न हो, तो भी छ॒त्तीस करोड' व्यक्ति भारतीय संघ के . 
नागरिक होंगे | संसार भर भें चीन को छोडकर इतनी बडी जनसंख्या 
किती राज्य की नहीं; ओर चीन भी अभी” संगठित नहीं है। इस 
प्रकार भारतीय सघ संसार मर में आ्रायः सबसे बडा है | यह तो बाहरी दि... 
की वात हुईं। नए संविधान के अनुसार यह सर्वोच्च सत्ताधारी स्वतत्त्र 
जनततन्त्र होगा ! इसमे जनता को वे सब मल अधिकार प्रात होंगे, जो 
विकास और - उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं। पिछुडी हुई जातियों 
को प्रगति करने के लिए यथेष्ट सुविधाएं दी जायंगी । अल्प-संख्यको के 
साथ ऐसा न्यायपूण व्यवहार होगा कि उन्हे किसी प्रकार की आशंका 
या भय न होगा। अस्पृश्यता का अन्त कर ही दिया गया है। इस 
प्रकार संविधान ने नागरिको में सदूभावना और भाईचारा स्थापित करके 
संघ को महान बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है । 

हमारा उत्तरदायित्व--छ्वत॑त्र मारत का संविधान वन चुका | 
तथापि सापाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लक्ष्य की पूर्ति समय- 
समय पर बनने वाली विधियों या कानूनों से होती है, जिन्हें विधान- 
मंडल बनाते हैं। इस प्रकार संसद के तथा राज्य-विधान-मंडलों के 
सदस्यों का, ओर उन सदस्यों को निर्वाचित करनेवालों का उत्तरदायित्व 
कितना अधिक है; यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। स्मरण 
रहे कि संविधान ने वालिंग मताधिकार की व्यवस्था कर दी हैं| इसलिए 
निर्वाचकों के उत्तरदायित्व का अथ अब जनता का ही उत्तरदायित्व 
समझना चाहिए, | अ्रस्तु, भारत-सन्तान के सामने भारतीय संघ को वास्तव 
में महान ओर विश्व-हित के लिए, अधिक से-अधिक उपयोगी बनाने का 
कार्य है। परमात्मा करे प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने-आप को इस 
करत्त व्य-पालन के योग्य बनाए | 
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१८५७--भारतीय स्वाधीनता का प्रथम संग्राम | 

१८४८घ--भारत का शासन ईस्ट इंडया कम्बनी से व्रिध्शि पालिमेंड 
ने लिया । 

१८६१--इंडया कोंसिल एक्ट | 

4८६६--इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना | 

श१्८८४--ध्थानीय-स्वराज्य-कानून | 

श८८२--राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस ) की स्थापना 

१८६ २--इंडया कॉसिल एक्ट । 

१६०५४--वब्ंग-विच्छेद | 

१६०६--साम्प्रदाय्रिक निर्वाचन की मांग स्वीकृत 

» “+अलकत्ता कांग्रेस में अ्रध्यक्षपद से मापण देते हुए दादभाई 

नोरोजी ने घोप्ित किया कि कांग्रेंस का ध्येय स्वराज्य प्रात 
करना है। 

७. 7जग-भग के विरुद्ध आन्दोलन, ब्रिटिश माल का वहिष्कार | 

१६०७--सूरत कांग्रेस में फूट | 

१६०६-मिन्‍्टो-मार्ले सुधार | 

१६१२--भाशत की राजधानी कलकत्ते से देहली आना; वंगर्भग रू । 

१६१४--प्रथम योरपीव महायुद्ध प्रारम्भ । 

१६१६--लखनऊ का कांग्रेसलीग समझोता। होमरूल लीग की 
स्थापना । 
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१६१७--भारत-मंत्री की धोषणा कि ब्रिटिश सरकार भारत में क्रमशः 
उत्तरदायी शासन स्थापित करेगी | 


१६१६--रौलेट एक्ट और जलियांवाला वाय हत्याकांड मांफोड सुधार । 

१६२०--महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आन्दोलन का सूत्रपात । 

१६२१--केन्द्रीय विधान-सभा ओर नरेन्‍्द्र-मंडल की स्थापना । 

१६२२--भहात्मा गांधी की गिरफ्तारी, मुकदमा और छुः साल-का 
कारावास-दरड । 

१६२४--सवराज्य पार्यी का विधान-समाओं में प्रवेश । 

१६२७--साइमन कप्तीशन का सास-आशगमन; उसका वहिष्कार । 

१६२८--सरदार वल्लममाई पटेल के नेतृत्व भें वारदोली का करबंदी 
आन्दोलन । 

१६२६--बय्लर कमेटी की देशी राज्यों सम्बन्धी रिपो८ । लाहौर कांग्रेस मे 
पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास। २६ जनवरी को प्रतिवर्ष 
स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय | 

१६३०--सत्याग्रह आन्दोलन | गांधी जी की डांडी यात्रा | प्रथम गोल- 
मेज परिषद्‌; लन्दन | 

१६३१--गांधी-इविंन पमभझोता । द्वितीय गोलमेज परिषद | 

१६३२--साम्प्रदायिक निर्णय । तीसरी गोलमेज सभा । गांधी जी का अन- 
शन | पूना पेक्ट । 

१६३५--मारतोय शासत विधान | संघ-शासन की योजना तथा ग्रान्तीय 
स्वराज्य की व्यवस्था | 

» _--उडीसा ओर सिन्‍्ध नए प्रान्त बनाए गए | बर्मा को मारत से 

अलग करना | 

१६३७--प्रान्तीय स्व॒राज्य का आरम्भ । 

१६३६--द्वितीय महायुद्ध प्रास्म | संघ-शासन-योजना स्थगित । कांग्रेसी 


मंत्रिमएडलों का पद-त्याग | 
भा० शा०--२४ 
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१६४०--मुसलिम लीग का लाहोर में पाकिस्तान-प्रस्ताव | 
१६४२--कांग्रेस तथा लीग द्वारा क्रिप्स के प्रस्ताव अस्वीक्षत । 
? --काँग्रेस का भारत छोडो' प्रस्ताव | 
१६४३०-नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द आन्दोलन | 
१६४४--अम्बई में गांधी-जिन्ना वाता ! 
4६४५--शिमला-सम्मेलन | 
१६४६--- १ अप्रेल ) ब्रिटिश मंत्रिमिशन की भारतीय नेताओं से वार्ता 
आसभ | 
? --( २ सितम्बर ) अस्थाई सरकार की स्थापना । 
2 --( १६ अक्तूबर ) लीगी सदस्य अस्थाई सरकार में शामिल हुए, । 
? --(६ दिसम्बर ) संविधान-समा का उद्घाटन | 
२६४७--( २० फरवरी ) ब्रिटिश सरकार की, जून १६४८ तक भारत को 
पूर्ण शासनाधिकार हस्तान्तरित करने की धोषणा । 
2 --( १ जून ) बंटवारे के आधार पर, भारत को स्वाधीनता देने की 
अंतिम योजना | 
» -- (१५ अगस्त ) भारतीय खतंत्रता विधान। भारत से ब्रिटिश 
सत्ता हटा ली गईं | 
? --पाकिस्तान राज्य का निर्माण । 
१६४८--( ३० जनवरी ) म० गांधी का गोली से मारा जाना । 
१६४६--( २६ नवम्बर ) मारतीय संविधान स्वीकृत हुआ । 
२६४०--( २६ जनवरी ) भारतीय संविधान अमल में आने लगा | 
” --( १५ दिसम्बर ) सरदार पटेल ( उप-प्रधान मंत्री, भोरतीय 
संघ ) का स्वर्गवास | 
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भारतीय शासन 


समिति 

सावेजनिक कल्याण 
निवाचन-्षेत्र 
संविधान-समा 
संविधान 

परिषद्‌ 

मंत्रि-परिषद्‌ 
राज्य-परिपद 
न्यायालय, अदालत 
व्यवहार न्यायालय 
दंड न्यायालय 
फेडरल न्यायालय 
उच्च न्यायालय 
सत्र न्यायालय 
उन्चतम न्यायालय 
अपराध 

दृड विधि 
बहिःशुल्क 

शुल्क सीमान्त 
उपसभापति 
उपायुक्त 
उपराष्ट्रपति 
उपाध्यक्ष 

जिला 

जिला-मडली 
जिलला-परिपट 
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बपरपजधाए 
गंप्रश09, (60-- 
१7:00 
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कारखाना 
फेडरल न्यायालय 
वित्त 

विदेशीय कार्य 
लतंत्रता: स्वातंत्र्य 
सूचना-पत्र 
शासन करना 
सरकार | शासन 
भारतु सरकार 
अनुदान 

बन्दी प्रत्यक्षीकरण 
मुखिया 

उच्च न्वायालय 
सदन 

लोकसभा 
सुधार-प्रग्यास 
उद्योग 
न्यायाधीश 
निर्णय 
न्यायपालिका 
सुख्य न्यायाघिपति 
विधि; कानून 


२३७४ भारतीय शासन 


क्‍+08789007 
क्‍0889# 768 3.88070ए 
१ एण्णाणी 
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स्‍४०॥07 
)( ७०४६५ 
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विधान; कानून-निर्माण 
विधानसभा 
विधान-परिषद्‌ 
विधान-मंडल 
स्वाधीनता 
स्थानीय संस्था 
स्थानीय शासन 
वयस्क 

बहुमत 

सेना | सैनिक 
मंत्री 


अवयस्क; नाबालिग 
अल्पसंख्यक वर्ग 

प्रस्ताव 
नगस्तत्नेत्र 
नगरपालिका, म्युनिसपेलटी 
राष्ट्र 

नाम निर्देश करना, नामजद करना 
जुग 

पद्‌ 

पदाधिकारी 

आदेश । व्यवस्था! 
अध्यादेश 

संसद्‌ 

फ्त्ष 

निदृत्ति-वेतन; पेन्शन 
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8707 * कमीशन 
0प७॥68007 अहंता; योग्यता 
0एणप गणपूर्ति; कोरम 
880]06007 संकल्प 
६9ए७7०७ राजस्व 
फणे७ नियम । शाक्षन 
फ्पाछ! शासक 
50760078 अनुसूचि 
500890ण७९ (एजं0०७ अनुसूचित जन जाति या कबीला 
58708 सेवा; नोकरी 
50ए७७०६४7० प्रभु 
# >070079४४0 .46770॥0 सम्पूर्ण प्रभुत्व'सम्पत्न लोकससंत्रात्मक 
गणराज्य 
50ए७७७५7ए प्रमुता 
9009४ ७' अध्यक्ष 
50 (प-- व्यवहार वाद, दीवानी दावा 


हप्र00878 (0प्रफ उच्चतम न्यायालय 
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बीबर 
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भारतीय शासन- 
कर; टेक्स 
प्रशिक्षण 
"वायाधिकरण, पंच-अदालत 
संघ 


एकक; श्काई 
उपराष्ट्रपति 
माम-परिषद 
निर्णायक मत 
मतदाता 
नि्वाहमजूर' 
श्च्छा-पत्र 
लेख 


